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 हो  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  संत्री  बसंत  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 से  पिछले  तीन  वर्षों
 में

 कोयले  की  प्रशासित  कीमत  में  दो  बार  अर्थात्‌  बिन्ंक

 27-5-1982  एवं  8-1-1984  से  संशोधन  किया  कोयले  की  कीमत  में  दिनांक  9-1-1986

 मे  फिर  संशोधन  किया  गया  कोयले  को  कीमतों  में  संशोधन  आम  तौर  पर  उत्पादन  लागत  के



 मौद्िक  उत्तर  18  1986

 आधार  पर  किया  जाता  है  और  इसमें  मजदूरी  में  अन्य  उत्पादन  सामग्री  की  कीमत  में

 ब्याज  आदि  के  प्रभाव  को  हिसाब  में  लिया  जाता  फिर  उपभोक्ता  क्षेत्रों  पर  एवं

 कुल  मिल्राकर  राष्ट्रीय  अर्थ-ब्यवस्था  पर  मूल्य  संशोधन  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने

 प्रशासित  कीमत  ऐसे  उचित  स्तर  पर  निश्चित  रखी  जिससे  अक्सर  निवेश  पर  कोई  लाभ  नहीं  मिलता

 था  बल्कि  सारी  प्रत्याशित  उत्पादन  लागत  भी  पूरी  नहीं  होती  थी  ।

 वर्ष  1982-83  2-83  में  पूरी  कोल  इंडिया  लि०  को  धारण  कीमत  लेखा  को  समायोजित  करने  के

 बाद  र०  5.34  करोड़  का  मामूली  घाटा  हुआ  था  ।  परन्तु  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  कौल

 इंडिया  लि०  का  घाटा  बढ़कर  242.68  करोड़  और  रु०  78.03  करोड़  हो  यदि  मूल्य  में

 संशोधन  नहीं  किया  जाता  तो  घाटा  और  भी  अधिक  रहा  होता  जिसके  फलस्वरूप  सरकार  को  व्यर्थ

 में  ही  मैर-योजना  बजट  सहायता  देनी  पड़ती  ।

 कोल  इंडिया  लि०  का  लगभग  पूरा  घाटा  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  एवं  भारत  कोकिंग  कोल

 लि०  में  है जहां  खनन  की  दशाएं  कठिन  हैं  और  उत्पादन  पर  अनिश्चित  एवं  अपर्याप्त  बिजली

 कामगारों  में  अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  तथा  कानून  ओर  व्यवस्था  संबंधी  समस्याओं  का  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ता  वर्ष  1983-84  के  दोरान  हुआ  घाटा  काफी  अधिक  था  क्योंकि  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी
 समझौता  11  का  विशाल  आर्थिक  प्रभाव  पड़ा  इस  समक्षौते  को  दिनांक  1-1-1983  से  प्रभावी

 बताया  गया  था  जबकि  कीमत  में  संशोधन  बहुत  बाद  में  अर्थात्‌  8-1-1984  से  लाग  किया  जाता

 वर्ष  1984-85  5  में  घाटा  होने  के  मुख्य  कारण  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  उत्पादन  लागत  में  वृद्ध
 के  कारण  थे  -  बोनस/अनुग्रह  राशि  देने  की  अधिकतम  सीमा  भूमिगत  भत्ता  में

 गिक  मंहगाई  भत्ते  की  दर  में  औसत  उपभोक्ता  मूस्य  सूचकांक  में  बुद्धि  के  फलस्वरूप

 वतंनशील  मंहगाई  भत्ता  की  ऊंची  दर  तथा  बिकनाई  बिजली  विभिन्‍न

 उत्पादन  सामग्रियों  की  ऊंची  लागत  आदि  ।

 थ्रो  मट्टस  श्रीराम  मूति  :  जेसाकि  हम  स्वयं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों
 से  देख  सकते  प्रशासित  कीमतों  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बावजूद  कोल  इंडिया  लि०  का  घाटा

 वर्ष-प्रति-वर्ष  बढ़ता  जा  रहा  वर्ष  1983-84  3-84  में  इसे  24  2.68  करोड़  रुपये  का  कुल  घाटा  हुआ  था  ।

 इसके  अगले  वर्ष  हालांकि  यह  घटकर  78.03  करोड़  रुपये  हो  फिर  भी  मेरी  जानकारी  के

 सार  1985-86  में  350  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने  का  अनुमान  वया  कारण  है  कि  प्रशासित

 कीमतों  में  वृद्धि  के  बावजूद  धाटे  में  वर्ष  प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही  है  और  कमी  नहीं  होती  ?

 झरी  बसंत  साठे  :  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  हम  कभी  भी  उत्पादन  लागत  के  अनुरुष
 कीमत  निर्धारित  नहीं  करते  ।  सांवंजनिक  नीति  सम्बन्धी  कारणों  से  हमारा  यह  विचार  है  कि  कोयले

 की  कीमतों  को  अवश्य  ही  कम  रखा  जाना  चाहिये  ताकि  ऊर्जा  की  कीमत  अपेक्षाकृत  कम  रहे  और

 इसलिए  मैंने  पाया  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  साल-दर-साल  यह  स्थिति  बनी  हुई  मैं  आपको

 कुछ  आंकड़े  बताता  वर्ष  1973-74  में  प्रति  टन  औसत  उत्पादन  लागत  46.36  रुपये  थी  कोयले
 के  मुहोनों  पर  कौमत  37.50  रुपये  प्रति  टन  की  गई  1974-75  में  प्रति  टन  औसत

 ढक



 27  1907  मौद्विक  उत्तर

 उत्पादन  लागत  55  रुपये  थ्री  तथा  प्रति  टन  कीमत  47  रुपये  निर्धारित  की  गई  तदन्तर  1975

 से  1978  में  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  69  75  रुपये  तथा  82  रुपये  हो  गई  किन्तु  की  मत

 64.92  रुपये  ही  रही  ।  बाद  में  वर्ष  1986-87  में  प्रति  टन  लागत  110  रुपये  से  बढ़कर  215  रुपये

 हो  गई  और  हमारे  द्वारा  दिये  जाने  वाली  प्रति  टन  कीमत  101  रुपये  से  बढ़कर  18  3  रुपये  हो  अब

 आप  यह  समझ  सकते  हैं  कि  यदि  जानबूक्ष  कर  लागत  और  मूल्य  के  अंतर  को  इतना  अधिक  रखा  जाये

 तो  पूंजी  पर  प्रतिलाभ  कमाना  तो  दूर  की  बात  कोई  भी  कम्पनी  इस  स्थिति  को  सदा  के  लिए  जारी

 नहीं  रख  सकती  ।  हम  तो  उन्हें  उनकी  लागत  से  भी  कम  कीमत  देते  यही  मुख्य  कारण  इस

 स्थिति  के  जारी  रहते  हुए  वर्ष  प्रति  वर्ष  घाटा  होता

 शी  भटटस  भीराम  मूति  :  पहला  प्रश्त  यह  है  कि  कोल  इंडिया  लि०  और  उसकी  सहायक
 कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  कोयले  के  मूल्यों  में  संशोधन  करते  समय  सरकार  का  क्या  अनुमान  कीमतों

 में  बुद्धि  क ेफलस्वरूप  कोल  इंडिया  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों  को  कितनी  धनराशि  प्राप्त  ?

 क्या  कारण  है  कि  इसके  बावजूद  उपर्युक्‍तत  सहायक  कम्पनियां  आर्थिक  संतुलन  लाभ  न  हानि  की

 प्राप्त  नहीं  कर  सकी  हैं  ।

 थ्री  बसंत  साठे  :  हमने  इस  बात  का  अनुमान  लगा  लिया  था  कि  मूल्य  वृद्धि  क ेसाथ

 यह  स्थिति  होगी  -  यदि  कोयले  का  मूल्य  बढ़ाया  नहीं  तो  1984-85  के  दौरान  शुरू  किये  गये

 किफायत  सम्बन्धी  उपायों  को  1985-96  5-९6  में  भी  जारी  रखने  के  बावजूद  कोल  इंडिया  लि०  को  पिछले

 वर्ष  लगभग  365  करोड़  रुपये  का  घाटा  और  1986-87  में  लगभग  500  करोड़  रुपये  का

 घाटा  कोयले  की  कीमतों  में  संशोधन  किए  जाने  के  फलस्वरूप  कोल  इंडिया  लि०  को

 9-1-1986  से  31-3-1986  तक  103  करोड़  रुपये  की तथा  1986-87  के  दौरान  367  करोड़  रुपये

 की  अतिरिक्त  आय  इस  प्रकार  इसके  बावजूद  भी  हमें  वर्ष  के  अंत  में  घाटा  होगा  ।  यदि  अन्य

 बातें  समान  तो  अब  भी  वर्ष  1985-86  के  अन्त  सक  हमें  लगभग  395  करोड़  रुपये  का  घाटा

 होगा  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  आप  खानों  के  कार्यचालन  से  संतुष्ट  हैं  या

 नहीं  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  कहता  हूं  कि  बातें  वैसी  ही  रहें  जंसी  वे  वततमान  किफायती

 छपायों  से  भी  मेरा  आशय  कीमतों  की  तुलना  में  उत्पदन  लागत  से  ही

 झध्यक्ष  महोदय  :  उत्पादत  लागत  कार्यकुशलता  पर  भी  निभंर  करती  है  ?

 भ्रो  बसंत  साठे  :  जी  ऐसा  भी

 एक  सानसीय  सदस्य  :  लागतें  क्यों  बढ़  रही  हैं  !

 श्री  बसंत  साठे  :  लागतें  भ्याज  में  वृद्धि  होने  के  कारण  बढ़  रही

 8
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 लगता है। और भी कई बातें  रर्>्ृ्ृऔव॒वि  ौरर्॒  ्ररर  फहै$ृ

 है  और  पूंजीनिवेश  से  शीघ्र  प्रतिलाभ  प्राप्त  नहीं  महोदय  उद्योग  के  पनपने  में  बहुत  सम

 लगता  और  भी  कई  बातें  यदि  आप  समस्त  कोयला  क्षेत्र  के  कार्यचालन  के  बारे  में  मुझसे

 आधारभूत  प्रश्न  तो  श्रम  की  लागत  निषेधकारी  हमारे  देश  में  ओ०  एम०  एस०  की

 जबकि  यह  26  अथवा  27  होनी  यह  अन्तर  बहुत  अधिक  आप  इन  दोनों  की  कल्पना

 कर  सकते  यदि  यह  स्थिति  है,तो  आप  कभी  भी  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  कि  हमारी  कोयला

 कम्पनियां  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धा  कर  ये  आधारभूत  मुद्दे  मेरा  अनुरोध  है  कि

 किसी  दिन  इस  विषय  में  उपयुक्त  रूप  से  चर्चा  की  मैं  सभा  को  विश्वास  में  लेता  चाहूंगा  |  मैं

 महसूस  करता  हूं  कि  अवस्थापना  उद्योगों  का  समस्त  उत्पादन  असंतुलित

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  तो  इसमें  पूर्ण  रूप  से  सुधार

 श्री  बसम्त  साठे  ;  यह  मूलतः  कोयला

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आओ  हम  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करें  और  इसमें  पूर्ण  रूप  से  सुधार
 करें  ।

 जी  वसम्त  साढे  :  महोदय  यदि  आप  इस  में  चर्चा  करना  चाहें  तो  मैं  चाहुंगा  किਂ  **

 हष्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  धर्चा  हो  सकती  है  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं

 एक  भानमोय  सदस्य  :  आप  आधा  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आधा  घण्टे  की  चर्चा  मैं  हस  पर  पूर्ण  रूप  से  चर्चा  करने  की  अनुमति
 देने  जा  रहा  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  मेरे  पास  पर्याप्त  समय

 )

 थी  एच०  एस०  पटेल  :  अब  हम  कुछ  प्रश्न  पूछें  ।

 भरी  बसुदेव  झाजाय  :  महोदय  अब  कुछ  प्रश्त  पूछने  की  अनुमति

 भी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मुझे  यह  पूछना  है  कि  खदानों  पर  भी  कोयला
 जल  जाता  है  और  उससे  भी  नृकलान  बहुत  बढ़  जाता  तो  सन्‌  भी  5  में  कितना

 कोयला जला उसके फिगर्स भी आपके पास थी बसंत साढे : एक्चुअल्ली कितना कोयला उसके फिगस मेरे पास नहीं मैं वे साननीय सदस्य को भेज काफी कोयला जल जाता उससे भी नुकसान होता
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 विद्युत  उत्पादन  में  गर  सरकारो  क्षेत्र  की  मागीदारी

 +326.  श्री  यम्पन  थामसा

 \
 श्रीमती  गीता  मुलर्जों  |

 :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1985  में  आयोजित  बिजली  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र
 द्वारा  विद्युत  विकास  कार्यक्रम  में  भाग  लिए  जाने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया

 क्या  प्रस्तावित  विद्युत  विकास  कार्यक्रम  उस  क्षेत्र  द्वारा  स्वयं  आरम्भ  किया  जायेगा

 अथवा  यह  संयुक्त  क्षेत्र  में  और

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  अथवा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  नये  ताप  संयंत्रों  के लिए

 गित  ऋण  आधार  पर  आयातित  जनरेटिंग  सेट  लगाने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  दोरान  विद्युत  विकास

 कार्यक्रम  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव  दिए  गए

 विद्युत  के  उत्पादन  और  वितरण  से  संबंधित  नीति  औद्योगिक  नीति  संकल्प  के  द्वारा

 विनियमित  का  जाती  जो  राज्य  पर  विद्युत  क्षेत्र  के  विकास  में  निजी  उद्यमियों  का  सहयोग  प्राप्त

 करने  की  सम्भाव्यता  पर  कोई  रोक  नहीं  लगाता

 विद्यू,त  क्षेत्र  के  विकास  कायंक्रम  में  निजी  स्वामित्व  वाली  युटिलिटीज  में  यूनिटों  के

 प्रतिस्थापन/विस्तार  तथा  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  अलग-अलग  ओर  संयुक्त  रूप  से  नई  कंप्टिव

 विद्युत  यूनिटों  की  प्रतिष्ठापना  की  संकल्पना  की  गई

 कुल  विद्युत  उत्पादन  उपस्कर  स्वदेशी  स्रोतों  से  प्राप्त  किए  जाते  यदि

 उपस्कर  का  निर्माण  स्वदेश  में  नहीं  किया  जाता  अथवा  जबकि  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों  अथवा

 दिपक्षीय  आधार  पर  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  की  शर्तों  में  विश्वम्यापी  प्रतिस्पर्धात्मक  निविदाओं  के

 आधार  पर  उपस्कर  प्राप्त  करता  निर्धारित  हो  अथवा  यह  निर्धारित  हो  कि  उपस्कर  उसी  देश  से

 प्राप्त  किये  जाने  चाहिए  जो  देश  वित्तीय  सहायता  दे  रहा  तो  चयनात्मक  आधार  पर  आयात  का

 सहारा  लिया  जाता  जिन  मामलों  में  विश्वव्यापी  निविदाएं  आमंत्रित  को  जाती  स्वदेशी

 वाजों  को  भी  प्रतिस्पर्धा  में  भाग  लेने  की  स्वतंत्रता  होती

 शी  थम्पन  थामत  :  इस  समय  बिजली  के  उत्पादन  और  सप्लाई  का  काये  मूलतः

 राज्य  स्तरीय  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  किया  जा  रहा  आधुनिक  धर  विकासशील  देशों  में  सोर
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 पन  बिजली  परिगोज़नाओ्ों  से  कृषि  पर  आधारित  ऊर्जा  तक  बिजली  उत्पादन  बहुत  अधिक

 विकेन्द्रीकृत  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना  अंथवा  कायंक्रम  है  जिसके

 अनुसार  बिजली  के  उत्पादन  और  सप्लाई  का  कार्य  स्थानीय  निगमों  जैसी  विकेन्द्रीकृत

 एजेंसियों  को  दिया  जाना  है  और  लाभाथियों  को  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्रों  स ेसम्बद्ध  किया  जाता  है  ताकि

 बिजली  के  उत्पादन  और  उसझी  सप्लाई  का  काय॑  कारगर  ढंग  से  किया  जा  सके  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  जहां  तक  आन्तरिक  प्रयोजनों  के लिए  बिजली  के  उत्पादन  का  प्रश्न  हम

 उन्हें  उद्योगों  के लिए  भी  अनुमति  दे  रहे  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  वस्तुतः  हम

 गुजरात  में  काण्डिया  के  हाल  ही  के  उदाहरण  से  बहुत  प्रसन्न  सारे  गांव  न ेमिलकर  एक  ऊर्जा

 सहकारी  समिति  स्थापित  की  और  गैरपारम्परिक  स्रोत  पर  आधारित  एक  ऊर्जा  यूनिट  स्थापित  कर

 यह  केवल  जैविक  सौर  ऊर्जा  पर  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  स्रोत  जैसे  गोबर  गैस  पर  आधारित

 यदि  ग्रामीण  क्षेत्र  अथवा  आदिवासी  क्षेत्र  अथवा  ग्राम  पंचायत  या  जिला  परिषद  जैसे  स्थानीय

 करण  इस  मामले  में  सामने  आयें  मौर  ऊर्जा  उत्पादन  सम्बन्धी  सहकारी  समितियां  स्थापित  धो

 हमें  बहुत  प्रतन्‍्तता  होगी  ।  इसके  लिए  हम  उन्हें  हर  प्रकार  से  सहायता  हम  उन्हें  ग्राम

 करण  निगम  और  इस  निगम  के  कायंक्रमों  के  माध्यम  से  सहायता  जो  भी  सहायता  हमारे  पास
 उपलब्ध  हम  वह  सहायता  उन्हें

 ह

 श्री  थम्पन  थामस  :  पश्चिमी  घाट  में  तमिलना  डु  और  कर्नाटक  से  होफर  बहने  वाली

 अनेक  नदियां  राज्य  सरकारों  के  उपक्रम  जल  बिजली  परियोजनाभों  से  बिजली  तैयार  करते

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  कया  केन्द्रीय  सरकार  की  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र

 में  ऐसी  योजनायें  हैं  जिससे  कि  इन  क्षेत्रों  के  तीनों  राज्यों  के  प्राकृतिक  स्रोतों  का  केन्द्रीय  सरकार  की

 भागीदारी  से  अधिकतम  दोहन  किया  जा  सके  ।

 भरी  बसंत  साठे  :  वह  एक  सामान्य  तरीका  केन्द्र  सरकार के  क्षेत्र  में  समस्त  दक्षिण

 पश्चिम  क्षेत्र  और  पूर्वी  क्षेत्र  शामिल  ऊर्जा  के  सामान्य  पारम्परिक  स्रोतों  शम्बन्धी  हमारे  सभी

 निवेश  कार्यत्रम  क्षेत्रीय  विकास  पर  आधारित  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  इन  दोनों  क्षेत्रों  केबीच  स्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  क्यों  नहीं  होने  देते  ?

 श्रीमतो  बसव  राजेश्वरी  :  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  वे  बिजली  विकास  कायंत्रमों  के

 लिए  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  सरकार  को  छोटी  पनबिजली  परियोजनाओं  अथवा  ताप

 बिजली  परियोजनाभों  के  लिए  गर-सरकारी  क्षेत्र  स ेकितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  सरकार  को

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  बिजली  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  ये

 किन  राज्यों  से  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 भ्री  बसंत  साठे  :  हमारे  पास  राज्यों  स ेछोटी  पनबिजली  अथवा  इस  प्रकार  की  परियोजनार्था
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 के  सम्बन्ध  में  निजी  क्षेत्र  स ेकोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुए  वे  राज्य  विद्युत  बो्डों

 के  नियंत्रणाधीन  हैं  और  वे  वहां  आवेदन  दे  सकते  हैं  और  अनुमति  प्राप्त  कर  सकते

 थी  भोबल्लभ  पाणिप्रही  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  अंत  में  विद्युत  उत्पादन  और  विद्युत  आवश्यकताओं  के  मध्य  कितना  अंतर  रहेगा  और

 क्या  हमारे  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  हमारी  सहायता  करने  के  लिए  कुछ  विदेशी

 विदेशों  ने  प्रस्ताव  किया  यदि  तो  इसकी  वर्तमान  वस्तु  स्थिति  क्‍या  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  सातवीं  योजना  के  अंत  में  लगभग  9,000  मैगावाट  क्षमता  की  कमी

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  द्विपक्षी  सहायता  के  सम्बन्ध  में  विदेशों

 क्के  कुछ  प्रस्ताव  उन  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  भ्ीबल्लमभ  प्राणिप्रही  :  धाटीਂ  ताप  विद्युत  केन्द्र  और  तल्चर  सुपरताप  बिजली  केन्द्र
 के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 श्रो  बसंत  साठे  :  ये  विचाराधीन  है  ।

 श्री  जार्ज  जोसफ  भुंडाकल  :  हम  सरकार  की  नीति  का  स्वागत  कर  रहे  दूसरी  ओर  राज्य

 सरकारें  छोटी  योजनाओं  को  आरम्भ  नहीं  कर  रही  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  सी  पन  बिजली

 नाएँ  शुरू  की  जा  सकती  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  लघु  एककों  को  कुछ  आधिक  सहायता  और  राज

 यता  देनी  यह  हमारे  लिए  काफी  उपयोगी  क्या  केन्द्रीय  सरकार  सबसे  पहले  छोटी
 पन-बिजली  योजनाओं  को  अधिक  सहायता  दे  सकती  कुछ  बड़ी  योजनाएं  राज्य  सरकार  के  पास
 लंबित  पड़ी  हुई  केन्द्रीय  सरकार  को  उनके  लिए  आर्थिक  सहायता  देनी  उनके  लिए

 _

 कनाडा  अथवा  विश्व  बैंक  सहायता  की  आवश्यकता  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रोत्साहन  देना  होगा  ।

 राज्य  सरकारें  बड़ी  योजनाओं  के  विकास  के  लिए  भी  भारी  मात्रा  में  धनराशि  खर्च  नहीं  कर  सकती
 निकट  भविष्य  में  केरल  में  बिजली  की  कमी  होगी  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  छोटी  पन-बिजली  योजनाओं  को  अधिक  सहायता  देने  का

 रोध  करता  बड़ी  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  की  अनुमति
 दी  जानी  चाहिए  भौर  साथ  ही  साथ  विदेशी  सहायता  देने  वाले  देशों  को  भी  राज्य  सरकारों  को

 आर्थिक  सहायता  देने  की  अनुमति  होनी

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इनका  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिया  हम  इन दो  क्षेत्रों--निजी  क्षेत्र

 ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  मध्य  स्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ?

 भरी  बसंत  साठे  :  यदि  निजी  क्षेत्र  अतिरिक्त  के साथ  आता  है  तो  हमें  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  वे  ऐसा  कर  सकते
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 नीली ऑ3ठखि  उच्च  श्री बसंत ave : हमारा दृष्टि कोण स्पष्ट है। हम उनके  ़फ़फहफहझहझऊफऊझ/फ/

 श्री  बसंत  साछे  :  हमारा  दृष्टि  कोण  स्पष्ट  हम  उनके  सम्बन्ध  में  विचार  कर  सकते

 लेकिन  उन्हें  अतिरिक्त  संसाधनों  के  साथ  आना  होगा  )

 धष्यक्ष  महोदय  :  नजर  ही  तो  है  और  कभी-कभी  न  चाहते  हुए  नज़र  पड़  जाती  गजर

 ही  तो  उठ  गई

 )

 ]

 सारति  उद्योग  लिसिटेड  में  चेयरमंत  झौर  प्रवन्ध  निवेशक  के  पदों  को

 झलग  झलग  करना

 #327.  श्लीसती  पटेल  रमाबेन  रामजी  माई  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मारुति  उद्योग  में  चेयरमैन  के  पद  पर  किसी  प्रतिष्ठित  जन

 सेवक  को  नियुक्त  करने  और  चेयरमैन  और  प्रबन्ध  निदेशक  के  पदों
 को

 अलग  अलग  करने  का

 गौर

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  उयौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 झौदयोगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भोर

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  एक  अंशकालिक  अध्यक्ष  और  पूर्णकालिक  प्रबन्ध  निदेशक  दोनों

 सायिक  प्रबन्ध  हैं  ।

 ओऔीमती  पटेल  रमाबेन  रासजो  माई  सावणि  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  मन्त्री  जी  को

 प्रश्न  में  यह  पूछा  है  कि  चेयरमेन  और  मैनेजिग  डायरेक्टर  के  स्थान  पर  प्रतिष्ठित  जनसेवक  को  नियुक्त
 करना  चाहते  हैं  या  लेकिन  उसका  कोई  प्रति  उत्तर  मण्त्री  जी  ने  नहीं  दिया  यदि

 सेवक  को  चेयरमैन  या  मैनेजिंग  डायरेक्टर  बनाया  जाए  तो  उद्योग  की  उत्पादन  शक्ति  बढ़  सकती  है
 और  मारुति  कार  की  बहुत  लम्बी  प्रतोक्षा  सूची  जो  वर्षों  से लम्बित

 है  पा
 सूः  पड़ी  है  वह  जल्दी  से  खत्म  हो  सकती

 हि  हक
 सम्ती  (

 दिपशा

 दस  :  सम्मानित  सदस्या  की  भावनाओं  का  आदर

 करते  हुए  बिनम्रतापूवंक  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मेरा  जो  उत्तर  वह  स्वतः  सम्पूर्ण  है और  उसमें

 कर  है
 वह  म्पूर्ण  है  और  उसमें
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 प्रष्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  देखने  वाली  आंख

 soo

 भरी  नारायण  दस्त  तिवारी  :  मैं  यह  मानकर  चलता  हूं  कि  प्रत्येक  सम्मानित  सदस्य  की  वृष्टि
 दिव्य  दृष्टि

 +++

 हध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  भगवन्‌  बहुत  ही  विशाल  हृदय  वाले  मालूम  होते  है  ।

 श्री  लारायण  वत्त  तिवारी  :  आपके  सम्मुख  तो  उदार  होना  ही  पड़ता

 )

 हथ्यक्ष  महोदय  :  उदार  चरितानाम्‌  वसुधेव  कुटुम्बकम  ।

 शी  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  रमा  की  दुष्टि  नारायण  पर  सदैव  अच्छी  रही

 ***
 )

 हाष्यक्ष  महोदय  :  नारायण  की  दृष्टि  भी  वही  यथा  नामा  तथा  गुणा  ।

 ***

 भी  तारामण  दर  तिवारी  :  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  का  इस
 समय  इस  प्रकार  का  ढांचा  उसमें  श्री  वी०  कृष्णामृर्ति  एक  प्रद्यात  जाने-माने  वेसा  और

 प्रावधिक  विशेषज्ञता  उनकी  विशेषज्ञता  का  लाभ  उठाने  के  लिए  ही  उनको  अर्धकालिक

 चेयरमैन  नियुक्त  किया  गया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छे  ।

 झोसती  पटेल  रसाबेन  रामजीसमाई  सावणि  :  मैंनेतो  जनसेवक  की  निमुक्ति  के  लिए  पूछा
 क्‍या  यह  सच  है  कि  अंशकालिक  अध्यक्ष  काम  करते  हैं  इसकी  वजह  से  उत्पादन  कम  होता  है  और

 बाजार  में  स्पेयर  पास  और  मोटरकारों  के  स्पेयर  पाट'स  की  तुलना  में  बहुत  महंगा  और  कम  भी

 मिलता  क्‍या  ऐसी  कोई  शिकायत  आई  है  ओर  अई  है  तो  उसका  क्‍या  नतीजा  निकला  है  और

 पूर्णकालिक  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  कब  नियुक्त  करना  चाहते  हैं  ?

 झो  नारायण  दर  तिवारी  :  श्री  वी०  कृष्णामूति  पहले  पूर्णणासिक  अध्यक्ष  और  मैनेजिग
 डायरेक्टर  ही  लेकित  बाद  में  इनकी  उपादेयता  और  योग्यता  को  देखते  हुए  इनको  चेयरमैन  और

 मैनेडिंग  डायरेक्टर  बनाया  इनके  पुराने  अनुभव  को  देखते  हुए  इन्हें  यहां  भी  अर्धधालिक  चेयरमैग
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 नियुक्त  किया  गया  मैं  समक्षता  हूं  कि  इसका  मारुति  की  कीमत  मूल्यों  से  और  जनसेवक  के

 अध्यक्ष  होने  या  न  होने  से  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  है  ।

 ]

 थ्रो  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  केवल  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  प्रश्न  यह  है  :

 क्या  जनसेवक  चेयरमैन  या  प्रधन्ध  निदेशक  नियुक्त  किया  जा  सकता  आपका  उत्तर  यह  है
 कि  आजकल  व्यवसायिक  प्रबन्धक  अंशकालिक  और  पूर्णकालिक  प्रबन्ध  निदेशक  के  पदों  पर

 यह  सोचने  के  क्या  कारण  हैं  कि  व्यवसायिक  प्रबन्धक  जनसेवकों  की  तुलना  में  कहीं  ज्यादा

 अच्छे  मैं  यह  पूछ  रहा  था  ।

 श्री  नारायण  दस  तिवारी  :  मैने  कोई  तुलना  नहीं  की  है  और  न  ही  मुश्न  में  कोई  तुलना  करने

 का  साहस  है  क्योंकि  मेरे  विचार  से  जनसेवक  अपने  क्षेत्र  में  ही  प्रतिष्ठित  हीते  मेरे  विचार  से  ज़मका

 ओऔचित्य  और  प्रभाव  क्षेत्र  इतना  व्यापक  होता  है  कि  मैं  उनकी  सेवाओं  को  केवल  एक  साय  जनिक  क्षेत्र

 की  कम्पनी  तक  ही  सीमित  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  माननीग  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  जिस

 व्यक्ति  के  बारे  में  उन्होंने  शामदार  शब्दों  में  अभी-अभी  यह  कहा  कि  उन्हें  ज्ञान  आदि  क्या

 यहू  सच  है  कि  वह  श्री  कृष्णामूरति  है  जिसे  भारत  सरकार  ने  सचिव  के  पद  से  बर्खास्त  कर  दिया

 वे  कोन  से  आरोप  थे  जिनके  कारण  उन्हें  बर्खास्त  किया  गया  था  और  उन्हें  दोबारा  सरकार  की
 सेवा  में  कैसे  लाया  गग्मा  ।  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  ।

 शो  मारायण  दत्त  तिबारी  :  माननीय  रादस्थ  ने  जिस  बर्खास्त  किये  गये  व्यक्त  के  बारे  में
 कहा  उसकी  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  संच  है  कि  उसे  वर्ष  1983  में  सरकारी  सेवा  से  बर्खास्त  किया
 गया  था  और  उस्‍्हें  फिर  सरकारी  सेवा  में  लाया  गया  मल्त्री  महोदय  को  इसकी  जानकारी  होनी
 चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  वे  उस  समय  भी  मन्त्री

 श्रो  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मेरा  उत्तर  निश्चित  रूप  से  नाकारात्मक  उन्हें  बर्खास्त
 नहीं  किया  गया  था  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  फिर  क्या  हुआ  था  ?

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  निदेश  115  के  तहत  मेरे  पास  अब  म।मला  स्पष्ट  है  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेह्डो  :  यातो  मन्‍्त्री  महोदय  का  कहना  ठीक  है  या  माननीय  सदस्य  का

 कहना  ठीक  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इनमें  स ेकोन  ठीक

 10
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 इध्यक्ष  महोदय ...  यह  मैने  उनसेकहा मैंने  उनसे  कहा

 ]

 करो  बालकवि  बरामी  :  अध्यक्ष  इना  ओर  नारायण  के  बीच  का  प्रश्न  मरा  जा  रहा ह

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  नर  और  नारायण  क्या  करें  ।

 ]

 समुद्र  जल  से  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  संयंत्र

 +328.  भ्रो  पी०  कुलनवईवेलु  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  के  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  में  ऊर्जा  की  कमी  के

 गम्भीर  रूप  से  बाधक  होने  के  कारण  देश  में  ऊर्जा  की आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  किन्हीं  अन्य

 ौरिफिक  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  और

 क्‍या  कोयला  और  तेल  जैसे  स्रोतों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  में  अनेक  कठिनाइयां  सामने

 आती  यदि  तो  बया  प्रकार  समुद्र  जल  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  के  लिए  संयंत्र  स्थापित  करते
 पर  वियार  कर  रही  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्री  बसनन्‍्त  :  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  ऊर्जा  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  स्थापित  विद्युत  उत्पादन  क्षमता
 और  तेल  तथा  गैस  के  उत्पादन  को  विद्युत  वितरण  और  संचारण  प्रणासियों
 की  दक्षता  को  कृषि  और  घरेलू  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  संरक्षण  और  दक्षता  उपायों  को
 संस्थापित  तथा  लघु  जलीय  और  समुद्री  प्रणालियों  के  माध्यम
 से  वाणिज्यिक  और  अवाणिज्यिक  दोनों  प्रकार  की  ऊर्जा  आवश्यकताओं  को  विकल्प  प्रदान  करने  के  लिए
 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  क ेविकास  और  उपयोग  को  तेज  क रने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 कोयला  और  तेल  जैसे  पारंपरिक  स्रोतों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  में  कुछ  कठिनाइथां  सामने
 आती  इन  कठिताइयों  को  दूर  करने  के  उपायों  के  अलावा  समुद्र  से  ऊर्जा  का  उत्पदन  करने  को

 लित  करके  सरकार  अपारंपरिक  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोतों  के  विकास  ओर  उपयोग  पर  काये

 कर  रही  कचछ  की  छाड़ी  में  600  मेगावाट  ऊर्जा  की  एक  ज्वारीय  विद्युत  परियोजता  के  लिए

 पड़ताल  सम्भाव्यता  अध्ययन  किए  जा  रहे  समुद्र  तापीय  ऊर्जा  के  उत्पादन  ओर  तरंग  ऊर्जा  पर
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 a  ara और विकास  भरध्ययन  भी  किया  ८७९  जा रहे हैं  तथा

 संधान  और  विकास  भ्रध्ययन  भी  किया  जा  रहे  हैं  तथा  लक्षद्वीप  में  एक  (1)  मेगावाट  ऊर्जा

 के  एक  ओटेक  संयंत्र  के  लिए  सम्भाव्यता  अध्ययन  शुरू  किये  जा  रहे  इन  सिद्धांतों  पर  समुद्र  जल

 है  संयंत्रों  को  स्थापित  करना  उपलब्ध  आ्थिक  और  वित्तीय  आबंटनों  पर  निर्भर

 भरी  पी०  कुलमदईबेल  :  विवरण  में  भी  उन्होंने  ऊर्जा  तथा  सौर

 पु  जलीय  और  समुद्री  प्रणालियों  के  माध्यम  से  विद्युत  उत्पादन  की  क्षमता  में  सुधार  करने  का  ब्यौरा

 दिया  गया

 मैं  मन्‍्त्रो  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सौर  प्रणाली  से  हम  केवल  दिन  के  समय  ही  ऊर्जा

 प्राप्ठ  कर  सकते  लेकिन  मान  लीजिए  कि  हम  रात  के  समय  के  लिए  ऊर्जा  को  बचाना  चाहते  हैं  तो

 हमें  इसके  परिरक्षण  के  लिए  भी  बहुत  धन  ख्चे  करना  पड़ेगा  ।  यही  बात  भंडारण  सुविधाओं  के  संबंध

 में  भी  और  जहां  तक  भारत  में  कोयले  का  सम्बन्ध  है  यह  बहुत  खर्चीला  तथा  हानिकारक  और

 हम  थानों  से  कोयला  निकालने  के  बारे  में  भी  बहुत  पिछड़े  हुए  जब  हम  कनाडा  और  अन्य  देशों  से

 भारत  की  तुलना  करते  हैं  तब  हमें  पता  लगता  है  कि  खानों  से  कोयला  निकालने  में  भी  हम  बहुत  पिछड़े

 हुए  इसको  उत्पादन  लागत  भी  पनबिजली  अण  ऊर्जा  की  तुलना  में  बहुत  अधिक

 मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इसके  प्रस्तावों  के  अतिरिक्त  किन्‍्हों

 वैकल्पिक  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  है  अर्थात्‌  गैर-परम्परागत  स्रोत  जिनसे  समुद्री  जल  से  ऊर्जा  पैदा

 की  जा  सकती

 शी  बसंत  साठे  :  इस  समय  हमें  पारंपरिक  ल्लोतों  जिनमें  फोयला  और  अणु  शामिल  हैं
 की  जानकारी  उन्हें  स्थापित  किया  जा  चुका  लेकिन  विश्व  भर  में  गैर-परम्परागत  स्रोतों  का  भी

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  जहां  तक  हमारे  दश  का  सम्बन्ध  यद्यपि  उन्हें  अभी  तक  आ्थिक  रूप  से  देश

 में  वाणिज्यिक  आधार  पर  स्थापित  नहीं  किया  गया  लेकिन  अन्य  देशों  में  अभी  श्री  पवन  चक्की  फार्म

 के  द्वारा  समुचित  मात्रा  में  ऊर्जा  का
 उत्पादन  जा  रहा  सौर  प्रणालियां  भी  प्रचलित  हैं  और

 ज्यारीय  ऊर्जा  का  भी  उपयोग  किया  जा  रहा  हम  अपने  देश  में  इन  तीनों  प्रणालियों  को  ऊर्जा  के

 बैकल्पिक  स्रोत  के  रूप  में  प्रयोग  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 झी  पो०  कुलमदईबेलू  :  श्रीमन्‌  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  मैं  मस्त्री  महोदय
 पै  फिर  पूछना  चाहता  हूं  कि

 ज्वारीय  ऊर्जा  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हम  उन्हीं
 स्थानों  पर  ऊर्जा  प्राप्त  कर  सकते  जहां  ज्वारीय  ऊर्जा  पर्याप्त  हाल  ही  में  जापान  में  समुद्री  ताप
 ऊर्जा  संयंत्र  प्रतिस्थापित  करने  में  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  मैं  यह  नहीं  जानता  हूं  कि
 क्या  मन्‍्त्री  महोदय  को  इसकी  जानकारी  है  या  फिर  भी  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  को  बताना  बाहता  हूं
 कि  शमुद्री  ताप  बिजली  संयंत्र  है  जो  तेल  ड्रिलिंग  रिंग  के  समान  बड़े  जहां  तक  इस  संयंत्र  की  क्षमता
 का  सम्बस्ध  प्रारम्भ  में  ही यह  100  मेगावाट  यह  बहुत  किफायती  है  और  इसकी  लागत
 250  मिलियन  डालर  है  ओर  यह  बढ़कर  350  मिलियन  डालर  हो  सकती  है  और  पांच  वर्षों  की
 कषवधि  में  हम  उस  घतराशि  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जिसे  हमने  इसके  ऊपर  निबेश  किया  यह  ज्वारीय
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 विद्युत  की  अपेक्षा  सस्ती  है  मैं  यह्‌  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  के  संयंत्र

 पित  क  रने  में  पहल  करेगी  क्‍योंकि  हम  वास्तव  में  25  डिग्री  दक्षिण  में  हैं  और  25  डिग्री  दक्षिण  में  होने
 पर  भारत  भाग्यशाली  उस  क्षेत्र  में  हम  प्रचुर  मात्रा  में  समुद्री  जल  प्राप्त  कर  सकते  हम  समुद्री
 जल  को  ऊर्जा  में  बदल  सकते

 श्री  बसन्‍्त  साठे  :  समुद्र  तापीय  ऊर्जा  के  उत्पादन  की  यह  प्रौद्योगिकी  सतह  और  500  से

 1000  मीटर  तक  की  गहराई  पर  समुद्री  जल  के  विभिन्‍न  तापमानों  के  उपयोग  करने  के  सिद्धांत  पर

 कार्य  करती

 तापमान  में  अन्तर  20  डिग्री  सेंटीग्रेड  अथवा  इससे  अधिक  होता  लगभग  28  डिग्री

 सेल्सियस  गर्म  समुद्री  तल  को  फ्लड़  को  वाष्पीकरण  करने  तथा  अमोनिया  जैसे  कमिकलों  को  कम

 वाष्पीकरण  करने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  ।  यह  एक  नई  प्रौद्योगिकी  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  था

 हम  इन  सभी  नई  प्रौधोगिकियों  का  स्वागत  करते  हम  उनका  उपयोग  करेंगे  बशरतें  वे  वाणिज्यिक

 आधार  पर  उपयोगी  सिद्ध  हमें  किसी  भी  प्रौद्योगिकी  के  हस्तेमाल  करने  के  सम्बन्ध  में  आपत्ति  नहीं

 है  बशरतें  कि उसका  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  उत्पादन  किया  जा  सके  और  वहू  उपयोगी  पाया  जाये  ।

 केरल  को  सीमेंट  भ्रौर  म॒दु  इस्पात  छड़ों  का  झ्ाथंटन

 #329.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार  ने  जलपूति  और  मल  व्ययन  योजनाओं  के  लिए  सीमेंट  और

 मृदु  इस्पात  छड़ों  के  विशेष  आबंटन  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इनकी  कितनी  मात्रा  की  मांग  की  गई  और

 उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 झोौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सग्जी  एस०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 सीमेंट  के  बारे  में  केरल  सरकार  से  दो  अनुरोध  प्राप्त  हुए  1985  में  राज्य  सरकार

 ने  सूचित  किया  था  कि  जल  आपूर्ति  और  मल  निकासी  योजनाओं  के  लिए  सीमेंट  की  आपूर्ति  पर्याप्त

 नहीं  है  और  उन्होंने  अनुरोध  किया  था  कि  वाटर  एण्ड  वेस्ट  वाटर  अथारिटी  के  लिए  केरल  को  सीमेंट

 का  विशेष  कोटा  दिया  उन्होंने  बताया  था  कि  इस  अथारिटी  के  लिए  सीमेंट  की  त्यूनतम

 श्यकता  5000  मो०  टन  प्रति  तिमाही  1985  में  किए  गए  एक  और  अनुरोध  में  कल्लाढ़

 परियोजना  के  लिए  1985  की  चोथी  तिमाही  में  5000  मी०  ठत  तथा  1986  की  प्रथम
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 तिमाही  में  15000  मी०  टन  सीमेंट  के  अतिरिक्त  आवंटन  की  मांग  की  गई

 2.  जहां  तक  जल  आपूर्ति  और  मल  निकासी  योजनाओं  के  लिए  सीमेंट  की  आवश्यकताओं  का

 प्रश्व  है  ये  राज्य  के  अपने  आवंटनों  का  विषय  है  अतः  यह  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  वह  इन

 नाओं  के  लिए  राज्य  के  कोटे  में  स ेउचित  मात्रा  नियत  फिर  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  जल  आपूर्ति  और

 स्वच्छता  दशक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  केरल  राज्य  को  प्रति  तिमाही  1,210  मी०  टन

 सीमेंट  का  आवंटन  करती  रही  कल्लाड  परियोजना  के  लिए  अतिरिक्त  आवंटन  के  संदर्भ  में  यह

 प्रक्रिया  है  कि  प्रत्येक  तिमाही  में  इकट्ठे  आवंटनों  के  लिए  जो  मात्रा  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  सौंपी  जाती

 है  उसी  मात्रा  में  से  यह  आयोग  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटन  करता  केन्द्रीय  जल  आयोग

 ने  1986  की  पहली  तिमाही  के  लिए  20,000  मी०  टन  सीमेंट  का  आवंटन  किया

 3.  स्टील  के  बारे  में  केरल  सरकार  द्वारा  1985  में  अनुरोध  किया  गया  था  कि  उन्हें

 कल्लाड  सिंचाई  परियोजना  के  वास्ते  1985  की  चौथी  तिमाही  और  1986  की  पहली  तिमाहों  में

 6,000  मी०  टन  स्टील  का  आवंटन  किया  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय

 जल  आयोग  द्वारा  सिंचाई  परियोजनाओं  के  वास्ते  आवश्यकताओं  के  पूर्वानुमान  कलकत्ता  स्थित  संयुक्त
 संयंत्र  समिति  को  भेजे  जाते  हैं  जो आयोग  को  इकट्ठे  आवंटन  भेजती  विभिन्‍न  परियोजनाओं

 के  वास्ते  विशेष  आवंटन  आयोग  द्वारा  किये  जाते  इसलिए  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  जल  आयोग  से

 सम्पक  स्थापित  करने  तथा  स्टील  की  विशिष्ट  वस्तुओं  और  आकारों  आदि  के  विषय  में  सूचित  करने

 की  सलाह  दी  गई  उन्हें  यह  भी  कहा  गया  था  कि  यदि  उन्हें  बार्स  और  राइस  चाहिए  तो  वे  इनकी

 खरीद  सीधे  री  रोलिग  एककों  से  कर  लें  क्योंकि  ये  वस्तुएं  एस०  ए०  भाई०  आाई०  आई०  एस०
 घती०  ओ०  तथा  टिस्को  के  पास  सीमित  मात्रा  में  ही  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रो०  के०  बो०  थासस  :  विवरण  से  स्पष्ट  रूप  से  पता  चलता  है  कि  केरल  सरकार  ने  जल

 प्रदाय  और  मल  व्ययन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  चोथी  तिमाही  में  5,000  मी०  टन  सीमेंट
 मांगा  परन्तु  केन्द्र  सरकार  ने  प्रति  तिमाही  केवल  1,210  टन  सीमेंट  का  आवंटन  इससे
 स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  किस  प्रकार  केरल  जंसे  राज्यों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 जा  रही  है  जहां  हम  बड़े  पैमाने  पर  जल  प्रदाय  योजना  कार्यान्वित  कर  रहे  सदी  के  अन्त
 शक  भी  हम  अपने  समस्या  ग्रस्त  गांवों  में  पेय  जल  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  नहीं  कर  इस  संबंध
 में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  हमें  पर्याप्त  मात्रा  में  सीमेंट  सप्लाई  करेगी  क्योंकि  के  रल
 में  कोई  बड़ा  सीमेंट  संयंत्र  नहीं  है  जिससे  कि  हम  अपनी  जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  योजना  को  समय
 पर  पूरा  कर  सकें  ।

 हरी  एस०  प्ररणाचलम  :  आप  देखेंगे  कि  वर्ष  1985  की  चौथी  तिमाही  में  सोमेंट  की  सप्लाई  में

 काफी  वृद्धि  की  गई  केन्द्रीय  जल  आयोग  से  की  गई  जांच  से  भी  पता  चलता  है  कि  केरल  को
 सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  सीमेंट  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  भी  कोई  गरभी र
 शिकायतें  नहीं  वर्ष  1984  में  केरल  को  2,82,000  मीटरी  टन  सीमेंट  का  आवंटन  किया  सया
 ओर  इसमें  से  95  प्रतिशत  सोमेंट  भेजा  जा  चुका  वर्ष  1985  में  3,04,000  मीटरी  टन  सीमेंट  का

 14
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 आवंटन  किया  गया  जिसमें  72  प्रतिशत  सीमेंट  भेजा  जा  चुका

 प्रो०  के०  बी०  भधासस  :  मेरा  प्रश्न  हमारी  जल  प्रदाय  और  मल  ब्ययन  योजनाओं  के  लिए
 सीमेंट  की  सप्लाई  के  बारे  में  है  न  कि बिजली  उत्पादन  आदि  जैसी  अन्य  योजनाओं  के  लिए  सीमेंट  की

 सप्लाई  के  बारे  में  यह  विशिष्ट  प्रश्न  जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  योजनाओं  के  लिए  आवंटित  की  जाने

 बाली  सीमेंट  से  सम्बन्धित  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हम  इस  योजना  के  लिए  प्रति  तिमाही
 1,210  मीटरी  टन  सीमेंट  देते  रहे  हैं  ।

 शी  एम०  झरणाचलस  :  जहां  तक  सीमेंट  के  आवंटन  का  संबंध  हम  इसका  आवंटन  कर

 रहे  विशिष्ट  आवंटन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 प्रो०  के०  बो०  थासमस  :  यह  एक  सामान्य  उत्तर  हम  विशिष्ट  प्रयोजन  के  लिए  सीमेंट
 की  मांग  कर  रहे  यदि  स्थिति  ऐसी  ही  रही  तो  हम  कोई  भी  परियोजना  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।  जल
 प्रदाय  योजना  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  योजना  हमारे  यहां  अनेक  समस्याग्रस्त  गांव

 भध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  सीमेंट  क्यों  नहीं  दे  सकते  ?

 झी  एम०  प्ररणाचलम  :  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  हम  दे  रहे  विशिष्ट  प्रयोजन  के  लिए
 इसका  आवंटन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाना  है  ?

 |  ह
 हिग्दी

 >]
 |

 खाना  पकाने  की  गंस  के  कनकक्‍्दानों  की  कालाबाजारी

 #330.  डा०  चखशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  खाना  पकाने  की  गेस  के  कनेक्शनों  की  कालाबाजारी  के
 बारे

 में  शिकायतों  को  धंख्या  में  दिन-प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  और  क्‍या  सरकार  ने  इसके  कारणों  का  पता

 लगाया

 क्या  सरकार  का  काला  आजारी  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्या  सरकार  का  विचार  गैस  कनैक्‍्शनों  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वेश  में  और

 गैस  एजेन्सियां  आवंटित  करने  का  और

 ()  यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 पंट्रोलियम  धर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  चख्रशेखर  :  से  (2)
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 तेल  कम्पनियों  के  सामान्य  कार्यों  के  दोरान  वितरकों  द्वारा  एल०पी  ०जी  ०  के  कनैक्शनों  को

 काले  बाजार  में  बेचने  के  संबंध  में  भी  शिकायतें  प्राप्त  होती  इनकी  जांच  की  जाती  है  तथा  उचित

 कार्यवाही  की  जाती  है  जो  चेतावनी  पत्र  स ेलेकर  डीलरशिप  को  समाप्त  करने  तक  का  होता

 इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  कुछ  बेईमान  बितरकों  की  देश  के  अधिकतर  भागों  में  नए

 एल»  पी०  जी०  कनगशनों  की  भारी  मांग  से  अनुचित  लाभ  उठाने  की  इच्छा  होती

 तेल  विपणन  कम्पनियां  विषणन  अनुशासन  दिशा-निर्देशों  के  अन्तर्गत  एल०  पी०  जी०

 वितरकों  की  आवधिक  भोर  अचानक  जांच  करती  हैं  तथा  उपयुक्त  मामलों  में  दिशा-निर्देशों  क ेअनुसार

 कायंवाही  करती  हैं  ।

 हां  ।

 (2)  तेल  उद्योग  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के  अनुसार  पूरे  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर

 एल०  पी०  जी०  की  वितरणशिपें  बराबर  स्थापित  की  जा  रही

 डा०  चसाहोखर  ज़िपाठी  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  सचाई  को  स्वीकारते  हुए  कि  ब्लैक

 मार्केटिंग  होती  जो  जवाब  दिया  उसके  लिए  वह  बधाई  के  पात्र  क्योंकि  अब  तक  हाउस  में

 हमेशा  सचाई  को  छिपाने  की  कोशिश  की  जाती  जोकि  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 फिलहाल  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  डिस्टीब्यूटर्स  के  खिलाफ

 लेंट्स  कितनों  की  वानिग  दी  गई  ओर  कितनों  को  डीलरशिप  टम्मिनेट  की  गई  ?  जिनकी  नहीं
 की  उनकी  क्‍या  वजह  है  ?

 श्री  चलगाशेखर  सिंह  :  मेरे  पास  विभिन्‍न  राज्यों  के  इस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  मैंने

 कारी  प्राप्त  करने  की कोशिश  इस  प्रकार  के  आंकड़ों  को  फिर  कलेक्ट  कर  के  यहां  पर  लाया

 देशा  ऐसी  भी  व्यवस्था  नहीं  लेकिन  विभिन्‍न  जगहों  में  जहां  ऐसी  शिकायतें  अ[ई  वहां
 वानिग  से  लेकर  टमिनेशन  आफ  डीलरशिप  तक  की  कार्यवाही  की  गई  उनकी  संख्या  बहुत  अधिक

 नहों  इसलिए  मैं  उनको  उद्धृत  करना  आवश्यक  नहीं  समझता  हूं  क्योंकि  उससे  हो  सकता  है  कि  सह्ठी
 स्थिति  का  जायजा  न  लेकिन  हस  बात  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  पीरियौडिक  इन्सपैक्शन्ज

 हों  और  जहां  भी  इस  प्रकार  की  शिकायतें  आयें  वहां  स्ट्रिन्जैंट  एक्शन  लिए  जायें  वानिंग  से  लेकर

 टॉमिनेशन  तक  ।

 डा०  चंशशेखर  जिपाठो  :  सामान्यतया  देश  में  इस  प्रकार  की  शिकायतें  आई  हैं  कि  कुकिंग  गैस
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 एल०  पी०  जी०  डीलर  गैस  के  चूल्हे  भी  रखते  हैं  ओर  कनेक्शन  होल्डर  को  मजबूर  करते

 हैं  कि  वह  चूल्हा  उन्हीं  के  यहां  से खरीदे  जिससे  कि  वह  200,  300  या  400  रुपये  की  बेईमानी  कर
 ले  |  कया  मंत्री  जी  इस  तरह  का  कोई  निदेश  जारी  करेंगे  कि एल०  पी०  जी०  गैस  डीलर  सूल्हे  अपने

 यहां  रखे  ही  उसके  लिए  दूसरा  डीलर  हो  जिससे  कंज़यूमर  को  दिक्कत  न  हो  ?

 |
 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  दो  चोर  इकट्ठे  हो  जायेंगे  ।

 भी  चनाशेखर  सिह  :  जिस  चीज़  का  माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  यह  शिकायतें  काफी  आई
 और  इसके  संबंध  में***

 शी  के०  के०  तिवारी  :  उस  पर  एक्शम  भी

 भी  चख्ररोखर  सिह  :  एक्शन  भी  लिया  गया  लेकिन  यह  मांग  करना  कि  जो  डीलर  है  वह

 हाट-प्लेट  न  ठीक  नहीं  क्योंकि  अधिकांश  लोग  जहां  से  गैस  लेते  वहां  से  ही  हाट-प्लेट भी
 लेना  चाहते  लेकिन  उनको  बाध्य  न  किया  इसके  सम्बन्ध  में  काफी  स्पष्ट  आदेश  दिए
 गए  हैं  और  हिदायत  दी  गई  है  कि किस  तरह  से  दो  स्टेज़  पर  इसकी  इंक्वायरी  और  इंसपंक्शन  होकर
 यह  साफ  जाहिर  हो  जाए  और  हस  प्रकार  की  शिकायतें  सामने  न  माननीय  सदस्य  मे  जिस  बिदु
 की  तरफ  ध्यान  आकर्षित  कराया  उसके  सम्बन्ध  में  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  भौर  आशा  की  जाती

 है  कि  उसके  सही  परिणाम  सामने

 श्री  चिरंजी  लाल  दार्मा  :  क्या  मंत्री  महोदय  क्रे  नोटिस  में  ऐसी  शिकायतें  आई  हैं  कि एल०

 पी०  जी०  गैस  सिलेंडरों  में अधिकतर  गैस  की  मात्रा  कम  होती  यदि  हां  तो  उसके  खिलाफ  क्या

 ऐक्शन  लिया  जा  रहा  है  ?

 श्री  चन्)्रशेशर  सिंह  :  ये  जो  डीलसं  उनके  लेवल  पर  ऐसी  शिकायतें  आई  हैं  और  उसमें  इस

 हरह  के  मकनिउम  को  इंट्रोड्यूज  किया  जा  रहा  है  जिससे  कि  वेसी  शिकायतें  कम  से  कम  हो

 )

 आीमती  सुन्दरबती  नवल  प्रमाकर  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती
 हूं  कि  जब  धरों  में  गेस  खत्म  हो  जाती  है  ओर  वह  गैस  के  लिए  टेलीफोन  करते  हैं  तो  उनको  टेलीफोन
 मिलता  नहीं  है  ।  सुनने  में  आया  है  कि  वह  दुकानदार  टेलीफोन  का  रिसीवर  उठाकर  रख  देते  हैं  या

 बात  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  होते  हैं  ।  जब  वह  गेस  लेने  के  लिए  जाते  हैं  तो  कह  देते  हैं  कि
 गैस  खत्म  हो  गई  क्‍या  वाकई  गैस  की  कुछ  कमी  है  या  जानबूक्षकर  लोगों  को  परेशान  किया
 जाता

 ह

 ओ  चग्प्रदोलर  ऐसी  खास  शिकायतें  जो  आती  उसके  संबंध  में  कार्यवाही  होती

 ।7
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 अभी  स्थिति  यह  है  कि  नाद॑न  रीजन  में  कुछ  गैस  की
 कमी  जरूर  हो  गई  है  और  उसको  दूर  करने  की

 चेष्टा  की  जा  रही  ऐसी  आशा  है  कि  1-2  महीने  में  स्थिति  सामान्य  हो  जायेगी  ।

 ]

 भ्री  ग्रजय  विश्वास  :  शायद  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  होगी  खाना  पकाने
 की  गैस-सिलेण्डरों  का  निर्माण  करने  वाली  इकाइयों  की  स्थापना  के  मामले  में  बहुत  अधिक  क्षेत्रीय

 असंतुलन  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  प्रभारी  केन्द्रीय  मंत्री  के  राज्य  को  खाना

 पकामै  की  गैस-सिलेण्डरों  के  निर्माण  की  सर्वाधिक  इकाइयां  प्राप्त  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  उनसे  पूर्व  के  पैट्रोलियम  मंत्री  के  समय  में  खाना  पकाने  की

 गेस  सिलेण्डरों  के  निर्माण  की  सबसे  अधिक  इकाहयां  गुजरात  राज्य  के  लिए  स्वीकृत  की  गई

 ओऔी  चगाहेखर  सिह  :  खाना  पकाने  की  गैस-सिलेण्डरों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  की  जरूरत

 नहीं  होती  उन्हें  उनको  केवल  पंजीकृत  करवाना  होता  है  और  इतने  से  ही  वे  निर्माण  प्रक्रिया
 आरम्भ  कर  देते  इस  सम्बन्ध  में  पक्षपात  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 थ्री  राम  प्यारे  पनिका  :  तत्कालीन  श्री  पी०  शिव  शंकर  द्वारा  यह  बताया  गया  था  कि

 देश  में  20,000  जनसंख्या  वाले  सभी  नगरों  में  गैस  एजेन्सियां  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  वे  20,000  या  इससे  अधिक  जनसंख्या
 वाले  ऐसे  नगरों  को  गैस-एजेन्सियां  देने  जा

 रहे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  केवल  20,000  जनसंख्या  वाले  नगरों  को  ही  क्‍यों  ?  500  जनसंख्या  वाले
 गांवों  को  भी  यह  सुविधा  दी  जानी  चाहिए  ।

 भी  चस्रशेखर  सिह  :  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  इसे  यथासंभव  उदार  बनाया  जाना  चाहिए
 किन्तु  कठिनाइया  ये  हैं  कि काम  ऐसा  होना  चाहिए  जो  अर्थक्षम  भी  हो  और  लाभप्रद  भी  ।  अन्यथा  वहां
 कालाबाजारी  या  मलत  काम  होने  अतः  हम  इत  दोनों  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 बिक्री  केन्द्र  स्वीकृत  कर  रहे  मैं  समा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  अंत
 तक  बिक्री  केन्द्रों  की  संख्या  जितनी  भी  उपभोक्‍ठाओं  की  संख्या  एक  करोड़  से  बढ़कर  लगभग
 दो  करोड़  होने  की  संभावना

 करुणे  तेल  का  निर्यात  और  शोधित  तेल  का  भ्रायात

 331.  भी  रेणुपद  दास  ;  क्‍या  पैड्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  रुच  है  कि  कच्चे  तेल  के  निर्यात  में  इस  बीच  कमी  आई

 -
 यदि  तो  कितनी  मात्रा

 18  *+
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 क्‍या  शोधित  तेल  का  आयात  भी  उतनी  ही  मात्रा  तक  कम  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ?

 पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  गेस  संजालय  के  राज्य  मंत्री  चस्रशेखर  से

 एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रश्व  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  इस  समय  कऋड़  ऑयल  का  कोई  निर्यात  नहीं  हो  रहा  1984-85  5  में  6.5

 मिलियन  मी  ०  टन  तक  और  मई  1985-86  में  केवल  0.525  मिलियन  मी०  टन  तक  का  निर्यात  किया

 मया  ।  वर्ष  1984-85  5  में  किए  गये  5.2  मिलियन  मी०  टन  के  शोधित  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  मायात

 घट  कर  1985-86  में  2.6  मिलियन  मी०  टन  हुआ  शोधन  इंवेंटरी  के  समंजनों  के

 बाद  मात्रा  में  आई  कमी  और  हमारी  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादों  का  आयात  जैसे  कारणों  से  आयात

 और  निर्यात  ठीक  से  तुलनात्मक  नहीं  है  ।

 श्री  रेणपद  दास  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  कच्चे  तेल  का  निर्यात  6.5  मिलियन  टन  से

 घटकर  0.525  मिलियन  टन  रह  गया  जोकि  बहुत  ही  कम  है  ।'  देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में

 गिरावट  आने  के  कारण  ऐसा  हुआ

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमारी  तेल
 शोधन  क्षमता  में  बद्धि  के  कारण  ही  ऐसा  हुआ  है  ।

 भो  रेणुपव  दास  :  जी  इसका  दूसरा  कारण  यह  है  कि  तेल  शोधन  क्षमता  में  वृद्धिश्हो  गई

 विवरण  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  शोधित  तेल  का  आयात  भी  52  लाख  टन  से  घटकर  26

 लाख  टन  रह  गया  है  जोकि  कुल  शोधित  तेल  ठीक  आधा  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि

 कार  की  यह  घोषित  नीति  है  कि  तेल  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्भंरता  प्राप्त  की  जाये  और  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अंत  में  लगभग  70  प्रतिशत  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  ली  गई  कितु  इस  बीच

 तेल  सम्बन्धी  आत्मनिरभरता  में  कमी  होने  के  कुछ  लक्षण  दिखाई  दिए  हैं  और  सातवां  पंचवर्षीय  योजना
 के  दोरान  यह  घटकर  6।  प्रतिशत  हो  सत्॒ती  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  तेल  क॑
 सम्बन्ध  में  आत्मनिर्भरता  में  कमी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कारगर  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 भ्री  बन्व्रशेखर  सिह  :  महोदय  पहली  बात  तो  यह  है  कि  देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  कोई
 कमी  नहीं  आई  बल्कि  इसमें  तो  वृद्धि  हो  रही  जेसाकि  बताया  जा  चुका  है  हमारी  तेल  शोधन

 क्षमता  के  कारण  इसे  कम  कर  दिया  गया  कितु  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सही  है  कि  सातवीं
 योजना  अवधि  में  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  आत्मनिर्भरता  की  जोकि  थर्ष  1984-85  5
 में  70  प्रतिशत  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  घटकर  61  प्रतिशत  रह  इसका

 मूल  कारण  यह  है  कि  हमारी  मांग  30  लाख  टन  प्रतिवर्ष  को औसत  दर  से  बढ़  रही  हमारे
 दन  में  मांग  के  अनुरूप  वृद्धि  नहीं  हो  सको  मौजूदा  अनुमान  यह  है  कि  सातवीं  योजना  की  अवधि
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 >>  ए  भण्डार  स  क्‍  ृ  ृ  ृ0७8छइृ  ृउ  झ  झकझफ  फ  टेइिइ  ४  झककन
 में  यदि  हम  काफी  बड़ा  भण्डार  तैयार  नहीं  कर  तो  यह  अंतर  और  अधिक  हो  जायेगा  और

 आत्मनिर्भ रता  के  स्तर  में  गिरावट  आएगी  ।  कितु  इस  स्थिति  से  यथासंभव  बेहतर  ढंग  से  निपटने  के

 लिए  अनेक  उपाय  किये  गए  सर्वप्रथम  हम  अपने  गंवेषणा  कार्य  में  तीव्रता  लाने  और  सही  तथा

 आधुनिक  नीतियां  तैयार  करके  उत्पादन  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  का  प्रयास  कर  रहे  इसके  साथ  ही

 हम  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  की  दर  में  वृद्धि को  रोकने  का  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  मांग  और  दोनों  पर  नियंत्रण  रखा  जा  रहा

 श्री  रेणपद  दास  :  मंत्री  महोदय  अभी  बताया  कि  उन्होंने  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 खपत  कम  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  किन्तु  चालू  वर्ष  के  दौरान  खपत  की  दर  में  7.9  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई  आने  वाले  वर्षों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  रोकना  किस  प्रकार  सम्भव  होगा  ?

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  स्पष्ट  रूप  से  बताएं  कि  देश  में  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  खपत  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 भरी  चम्र  शेखर  सिह  :  मैंने  सदन  में  बताया  है  कि  हमने  दो  प्रमुख  उपाय  किए  पहला  मुल्य
 तंत्र  जिस  पर  सदन  ने  चर्चा  की  इससे  हमारी  खपत  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  सीमा  तक  कमी

 क्ाएगी  ओर  जैसाकि  मैंने  पहले  बताया  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बचत  करने  के  लिए  कुछ
 व्यापक  उपाय  कर  रहे  हैं  हमने  इस  मामले  पालन  विचार  किया  और  हमें  आशा  है  कि  अगले  मास

 तक  हम  कुछ  निर्णय  कर  जिनका  कड़ाई  से  पालन  किया

 भी  जी०  एस०  मिश्र  :  क्या  मंत्री  जी  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  क ंरोसीन  आयल  भी  बाहर
 सै  इ॒म्पोर्ट  किया  जाता  है  और  करोसीन  आयल  बधिकतर  डीजल  आयल  में  एडल्ट्रेशन  के  काम  में  आता

 है  ?  यदि  ऐसा  होता  है  तो  इसको  रोकने  के  लिए  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?

 ओर  चरद्र  शेखर  सिह  :  करोसीन  तेल  भी  आयात  किया  जाता  है  और  उसके  एडल्ट्रेशन.का
 कारण  यह  है  कि  दोनों  में  प्राइस  डिफरेंशियल  बहुत  इस  सम्बन्ध  में  एक  सुझाव  यह  बार-बार  आया

 है  कि  दोनों  का  प्राइस  इक्वे  लाईजेशन  कर  लिया  जाए  ताकि  एडल्ट्रेशन  न  हो  सके  लेकिन  कैरोसीन  तेल
 के  जो  उपभोक्ता  हैं  उनको  देखते  हुए  कैरोसीन  तेल  का  दाम  बढ़ाना  और  डीजल  के  बराबर  करना  उचित

 नहीं  समझा  हसी  प्रकार  से  इसके  बारे  में  कई  बार  यह  उपाय  सुझाया  गया  कि  केरोसीन  तेल  को
 रंग  दिया  उसकी  जांच  भी  कराई  गई  लेकिन  यह  सुझाव  कारगर  नहीं  कुछ  दूसरे  उपाय  भी

 सुझाए  जा  रहे  चूंकि  दूसरे  देशों  में  इस  तरह  की  स्थिति  नहीं  है  इसलिए  इस  मामले  में  अपने  देश  की

 रिसर्च  पर  ही  हमें  निभैर  करना

 पड़ता है और हमारा प्रयास बल रहा अगर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि उसको अलग किया जा सके तो उसकी व्यवस्था निश्चित तौर से की जायेगी | ) 80
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 भी  सोमनाथ  चटजों  :  वह  अपना  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  दे  रहे  उनकी  नौकरी  बली  गई

 हमें  उनकी  बात  सुननी

 शरो  सी०  पो०  ठाकुर  :  तेल  की  खपत  की  योजना  बनाते  समय  कोई  भी  देश  यूद्ध

 आदि  जैसी  आपात  स्थितियों  के  लिए  कुछ  तेल  अलग  रखता  किन्तु  बताया  जाता  है  कि  हमारा  भंडार

 सीमित  आपात  काल  के  लिए  आपने  कितना  प्रतिशत  आरक्षित  किया  हुआ  है  और  कितनी  मात्रा

 की  आप  दैनिक  खपत  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  चत्र  शेलर  सिह  :  देश  में  इस  समय  ऐसी  कोई  आपात  स्थिति  नहीं  है  ।  किन्तु

 हमारी  तेल  की  आवश्यकता  हमारे  आर्थिक  विकास  की  आवश्यकता  से  सम्बद्ध  ह ैऔर  तेल  की  खपत  एक

 देश  के  आथिक  विकास  की  द्योतक

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  समझते  हैं  कि  आपातकाल  में  श्री azz wat सिह यदि कोई

 )

 श्री  अन्द्र  शेजरर  सिह  यदि  कोई  आपात  स्थिति  उत्पन्न  होती  तो  हम  फ्रभी  भी  इसे  बढ़ा

 इसलिए  हम  तात्कालिक  आवश्यकता  और  भविष्य  तथा  आपातकाल  में  होने  वाली  मांग  के
 बीच  सही  सन्तुलन  बनाए  रखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्या  इस  दिशा  में  कोई  विचार  किया  गया  है  या  **

 श्री  चन्द्र  शंसर  सिंह  :  जी  निश्चित  रूप  से  किया  गया

 श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  आपातकाल  में  तेल  की  सप्लाई  बनाए  रखने  के  लिए  ?

 शो  सोमनाथ  चढर्जो  :  क्‍या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  कोयले  से  तेल  निकालने  के

 लिए  दिए  गए  व्यवहायंता  जिससे  तेल  के  हमारे  उत्पादन  उपलब्धता  में  काफी  वृद्धि  के

 कार्यात्वयन  के  लिए  क्या  कायंबाद्दी  की  गई  है  ?

 यदि  मंत्री  जी  से  इस  विचार  को  त्याग  देने  के लिए  नहीं  कह्दा  तो  वह  इस  बारे  में  जानते

 इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कोयले  से  तेल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 झी  चरा  शेखर  सिंह  :  मैं  नहीं  बता  मैं  इस  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  देने  कौ  स्थिति
 में  नहीं  हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  कराये  की  कोशिश  करूंगा  ।

 ।
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 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस  परियोजना  की  जानकारी

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  जानते  लेकिन  वे  कहते  हैं  कि  वे  भपूर्ण  उत्तर  देने  के  बजाय  स्पष्ट  उत्तर

 देना

 सोससाथ  चटर्शो  :  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 शथ्यक्ष  महोदय  :  यदि  वे  नहीं  तो  आप  उन्हें  बता  दीजिए  ।

 केरल  में  विद्युत  क्षेत्र  में  केन्द्र  हारा  पूंजो  का

 +332,  श्री  के०  कुन्जस्थु  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  केरल  में  विद्युत  क्षेत्र  में  केन्द्र  न ेकुल  कितनी  पूंजी  लगाई  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  वसन्‍्त  :  विद्युत  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश  क्षेत्रीय  आधार  पर  किया  जाता

 है  तथा  राज्यवार  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  ।  उपलब्ध  सूचना  के  राज्य  की  समूची  छठी
 योजना  के  लिए  ब्लाक  ऋण  तथा  अनुदान  के  रूप  में  केरल  को  मुहैया  कराई  गई  केन्द्रीय  सहायता
 भंग  483  करोड़  रुपये

 श्री  के०  कुन्जम्यु  :  वतंमान  अनुमान  के  अनुसार  केरल  को  अति  निकट  भविष्य  में  बिजली  की
 भारी  कमी  का  सामना  करना  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 केरल  में  बिजली  की  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी  है  तथा  इस  आवश्यकता  को  कैसे  पूरा  किया

 जाएगा  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कोई  विद्युत  परियोजना

 स्थापित  की  जा  रही  है  ?

 भ्रो  वसंत  साठ  :  जैसा  कि  मैंने  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  विद्युत  परियोजनाएं  क्षेत्रीय  आधार  पर

 स्थापित  की  जाती  जहां  तक  केरल  की  विद्युत  आवश्यकता  का  सम्बन्ध  उपलब्ध  आंकड़ों  के
 सार  वर्ष  1985-86  5-86  में  केरल  में  बिजली  की  कोई  कमी  नहीं  बिद्युत  आवश्यकता  4,753
 बन  यूनिट  थी  तथा  4,753  मिलियन  यूनिट  बिजली  उपलब्ध  की  कमी  कोई  तहीं  रही  ।

 लेकिन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विद्युत  सर्वेक्षण  के  मांग  नि्धारिण  के  अनुसार  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  अर्थात  वर्ष  1989-90  में  केरल  में  बिजली  की  सप्लाई  की  स्थिति  मिम्न

 प्रकार  रहने  का  अनुमान  है  :
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 अधिकतम  मांग  ,  ++.  .1659  मेगावाट

 अधिकतम  उपलब्धता  _--._ 1400  भेगाबाट

 कमी  —  259  मेगावाट

 ऊर्जा  आवश्यकता  न  8647  मिलियन  यूनिट

 विद्युत  उपलब्धता  6556  मिलियन  यूनिट

 2,091  मिलियन  यूनिट  की  कमी  होगी  ।

 सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  समूचे  दक्षिणी  क्षेत्र  मे ंसबसे  अधिक  जरूरत  के  समय

 1S  प्रतिशत  की  कमी  होगी  तथा  ऊर्जा  की  17.5  प्रतिशत  कमी  होगी  ।

 श्री  के०  कष्जम्ब  :  मैं  उन  विद्यूत  परियोजनाओं  के  नाम  जानना  चाहता  हूं  जो  केन्द्रीय  मंजूरी
 के  लिए  लम्बित  है  तथा  उन्हें  शीघ्र  मंजूरी  देने  क ैलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  इस  समय  ऐसी  कोई  परियोजनायें  नहीं  हैं  जिन्हें
 केन्द्र  स ेमंज्री  दी  जानी  विद्यूत  उत्पादन  के  शिए  केरल  को  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  ।
 इनमें  इश्ुक्की  पन-बिजली  परियोजना  है  जिसे  कनाडा  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  की  सहायता  से
 कार्यान्वित  किया  गया  है  तथा  लोअर  पेरिपार  पन-बिजली  परियोजना  जो  विश्व  बैंक  की  सहायता
 से  कार्यान्वित  की  जा  रही

 जिनके  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गए  हैं  लेकिन  जिनके  बारे  में  अग्रेवर  जानकारी

 मांगी  जा  रही  इस  प्रकार  है  :--

 बहुद्देशीय  पन-परियोजनाएं  :  कोरापाड़ा  कुरियाकुट्टी  मानाथावादी  यहां  नाम  कुछ
 भिन्‍न  क्या  यह  मानन्दवाड़ी  है  ?  चाहे  जो  भी  हो  इसके  अतिरिक्त  बड़ी/मध्यम  दर्जे  की  के  रल
 यार  पुन्नापुझ्ा  तथा  कुट्टीयाडी  योजनाएं  इन  परियोजनाओं  के  बारे  में  केन्द्रीय  ऊर्जा  प्राधिकरण  के
 समक्ष  प्रस्ताव  आये  हैं  हमने  इनसे  जानकारी  मांगी  ऐसे  कई  चरण  हैं  जिनके  बारे  में  राज्य  से  अल्ने  -
 तर  जानकारी  अपेक्षित  है  ।  राज्य

 श्री  टी०  बह्यीर  :  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  के  रल  राज्य  सरकार  से  निर्माणाधीन  परियोजना  को
 पूरा  करने  के  जो  निर्धारित  समय  से  पिछड़  गई  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  क्‍योंकि  केरल  के

 इस  निर्माणाधीन  परियोजना  को  पूरा  करने  के,लिए  पर्याष्त  धन  नहीं  यदि  तो  सरकार  ने
 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 झो  बसम्त  साठे  :  मुझे  ऐसे  किसी  अनुरोध  को  जानकारी  नहीं  है  जिसमें  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार
 थे  निर्माणाधीन  परियोजना  हमारे  खर्चे  पर  पूरा  करने  को  कहा  हो  ।  वहां  जितनी  भी  योः  बनाएं  हैं
 उनके  लिए  पहले  ही  या  तो  कनाडा  से  या  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  हो  रही

 !
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 शी  एस०  एम०  गुरड़डो  :  जैसा  कि  आप  जानते  ही  कर्नाटक  बिजली  की  भारी  कमी  का

 सामना  कर  रहा

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  केरल  के  बारे  में  नहीं  ।

 श्री  एस०  एम०  गुरड्डी  :  क्‍या  उन्होंने  केरा
 परमाणु

 ऊर्जा  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  है  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  अगला

 तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  तेल  झौर  प्राकृतिक  गेस  प्रायोग  द्वारा
 नई  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करना

 *333,  भरी  धाई०  एम०  ])  ॥

 7  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  भैस  मंत्री  यह
 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  |

 ह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 क्या  तेल  भौर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  की

 है  अथवा  प्राप्त  कर  रहा
 ः

 यदि  तो  किस  देश  से  ओर  किस  लागत  और

 तेल  के  उत्पादन  में  आत्म-निभरता  प्राप्त  करने  क ेलिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 की  दीर्धावधि  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्दर  शेखर  :  कच्चे
 तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रस्तावित  कदमों  में  कुछ  ये  हैं  :-.

 (1)  अन्वेषण  कार्य  को  तेज  करना  जिससे  उत्पादन  में  वृद्धि

 (2)  वके-ओवर  कार्यों  में  तेजी
 ह

 (3)  भधिक  तेल  निकालने  की  तकनीकों  का  प्रयोग  ।

 (4)  उच्च  प्रौद्योगिकी  को

 :  और  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सोकियत
 सं

 कनाडा  तथा  फ्रांस  आदि  जैसे  देशों  से  परामर्शदात्री  चार्टर  हापर  केवाओों  ता
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 उपकरणों  की  खरीद  के  माध्यम  से  नई  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करता  लागत  मामले  में

 अलग  होती  है  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अन्वेषण  की  20  वर्ष  की  सम्भाव्य  योजना  बनाई  है
 जिसमें  1985  से  2005  तक  पेट्रोलियम  निकालने  की  योजना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तेल

 और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  144  मिलियन  मीट्रिक  टन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 थी  बाई०  एस०  महाजन  :  निसंदेह  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अन्वेषण  कार्य

 तेज  किया  है  और  तेल  के  कई  नए  स्रोतों  का  पता  लगाया  तेल  के  वे  नए  स्रोत  क्‍या  हैं  ओर  उनकी

 तेल  क्षमता  क्‍या  है  ?
 ह

 क्री  चग्द्र  शोखरं  अब  तक  सबसे  महत्वपूर्ण  स्रोत  गांधर  में  पता  चला  वहां  उपलब्ध

 संसाधनों  के  बारे  में  पवकी  जानकारी  देना  संभव  नहीं  किन्तु  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  जो

 प्रक्षेपण  किया  है  वह  1000  लाख  टन  किन्तु  अब  तक  का  हमारा  मूल्यांकन  केत्रल  60-70  लाश

 टन  का  किया  गया  है  और  शेष  नए  आंकड़ों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 क्री  वाई०  एस०  सहाजन  :  टम  अमरीका  और  अन्य  देशों  से  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करते

 यह  बताया  गया  है  कि  डिलिवरी  तथा  उपकरण  और  ड्लिंग  रिग्स  चालू  करने  में  निरन्तर  विलम्ब  होने

 के  कारण  तेल  कुंओं  स ेकम  तेल  उपलब्ध  होता  यदि  यह  सच  है  दो  यह  देखने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  कि  जो  मशीनरी  प्राप्त  की  जाती  है  उसका  प्रयोग  यथास्रम्भव  शी  ध्र  किया  जाये  ?

 श्री  चन्द्र  दोखर  सिंह  :  यद्यपि  कहीं  पर  इस  सुम्बन्ध  में  विलम्ब  होता  हम  प्रयोग  किए  जाने

 वाले  उपकरणों  पर  निरन्तर  निगरानी  रखते  मोटे  तोर  पर  इस  वजह  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  के  सम्पूर्ण  उत्पादन  कार्य  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 ]

 श्री  बंनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  गैस  को  ले  जाने  वाली  जो  पाइपलाइन  उनका

 प्रोपर  प्लानिंग  एडवान्स  में  नहीं  होता  है  और  ऐसा  न  होने  की  वजह  से  आयल
 को  प्रोडक्शन  सझर

 करता  है  और  उसकी  स्लो  प्रोग्रेत  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इसको  दूर  करने  के  लिए

 क्या  वे  एडवान्स  में  पाइपलाइन  का  प्लानिंग  करेंगे  और  पाइपल।इन  बिछवाने  की  तरफ  ध्यान

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  |

 अल  नाज-ार  >मम+>५+..अरमथभमकका  आनम+गजमक  ल

 ढ२
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 [  प्रभुवाव

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिसिटेड  हारा  झ्ायल  इण्डिया  को  गेस

 कस्प्रेसरों  की  सप्लाई

 *334,  डा०  जो०  विजय  रामा  राव  :  क्‍्यां  पेट्रोलियम  श्र  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यहਂ  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  आयल  इंडिया  को  निर्धारित  कार्य क्रम
 के  अनुसार  गैस  कम्प्रेसरों  की  सप्लाई  की  जा  रही  भौर

 क्‍या  विदेशी  सप्लायरों  से  जिसके  लिए  पहले  क्रयादेश  दिए  गए  प्राप्त  हो

 चुकी  और

 यदि  तो  इस  सप्लाई  के  कब  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  औौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चख्त्र  शेखर  :  हैसे  +

 समय ऑयल इंडिया द्वारा भारत पम्प्स और क़म्प्रसर लि० को 4 गैस कप्प्रसरों के लिए अष्डर हुआ है जो कि तक निर्धारित समय में सप्लाई किए जाने की सम्भावना प्रश्न ही नहीं उठता । ] राबी झोर व्यास नवियों से गंग भालड़ा तहर झभोर इन्दिरा गांधी नहर में गिरसे वाले पानी के हैड बक्से *+335. श्री सनफूल सिह चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : रावी ओर व्यास नदियों से राजस्थान की गंग भाजड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर में गिरने वाले पानी के हैड वक्‍्स कौन-कौन से क्या केन्द्रीय सरकार ने इन का नियंत्रण अपने हवाथ में लेने का निर्णय किया 26
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 क्‍या  इस  निर्णय  का  पालन  किया  जा  रहा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 और

 क्‍या  इन  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  के  सिंचाई  विभाग

 के  कार्यालय  फिरोजपुर  और  चंडीगढ़  में  खोले  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  साठे  )  :  गंग  नहर  में  जल  दृरिके  हेडवर्क्स

 शर्मा  फिरोजपुर  हैडवर्कस  से  व्यपवर्तित  किया  जाता  भाखड़ा  नहर  में  जल  नंगल  डेम  हैडवक्स  से

 व्यपवर्तित  किया  जाता  इग्दिरा  गांधी  नहर  में  जल  हरिके  हैडवर्क्स  से  व्यपव  तित  किया  जाता  है  ।

 और  वे  द्ध  सरकार  ने  1978  में  पंजाब  सरकार  को  निर्देश  जारी  किया

 जिसमें  हरिके  और  फिरोजपुर  के  हैडवक्स  का  नियंत्रण  भाखड़ा  ब्यास  प्रबंध  बोडे  को  सौंपने

 का  निर्देश  दिया  था  ।  हरियाणा  और  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  31.12.1981

 को  प्रध्वान  मंत्री  की  उपस्थिति  में  एक  समझ्ोते  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसमें  सभी  भागीदार  राज्यों  को

 ज़ल  का  एक  बराबर  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  उपायो  के  संबंध  में  व्यवस्था  की  गई  तदनुसार

 भाश्वड़ा  ध्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  विभिन्‍न  राज्यों  को  जल  मुहैया  कराए  जाने  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा

 करता  आ  रहा  राजस्थान  सहित  सभी  भागीदार  राज्यों  को  भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  में

 निधित्व  दिया  गया  है  तथा  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  शिकायत  राजस्थान  के  प्रतिनिधि  द्वारा  उठाई
 जाती  है  ओर  उसे  बोडं  में  ही  दूर  कर  दिया  जाता

 नंगल  और  दूरिके  हैडवर्क्स  से  मुहैया  कराए  जाने  वाले  जल  पर  निगरानी  रखने  के  लिए
 राजस्थान  सरकार  ने  चण्डीगढ़/फिरोजपुर  में  जल  नियंत्रण  सेल  स्थापित  किए  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  विदेशी  सहायता  से  चल  रहे  रसायन  कारखाने

 *336,  भी  बनवारी  लाल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  विदेशी  सहायता  से  कितने  रसायन  कारखाने  चल  रहे  हैं  और

 उतमें  कौन-कौन  सी  गसों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 कया  इन  उद्योगों  में  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय  किये  गये  और

 यंदि:हां;  तो-बहां  असनाये  गये  सुरक्षा  उपायों  की  जांच  के  क्या  प्रबंध  किये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मारायण  दस  :  सरकारी  क्षेत्र  के  दो  रसायन  एकक  मैं०

 हिस्दुस्तान  ओगेंनिक  कैमिकल्स  लि०  और  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  इस  समय  विदेशी  सहायता
 पर  कार्य  नहीं  कर  रहे

 भोर  प्रश्न  द्वी  नहीं  उठते  ।

 श्री
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 ]

 मोटर  गाड़ियों  सम्बर्धी  लाइसेंस  नोति  को  पुनरोक्षा

 +338,  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  ऐसे  विदेशी  सहयोग  तथा  आयातों  जिनसे  पर्याप्त  निर्यात  क्षमता  उत्पन्न  नहीं

 होती  रोकने  की  दृष्टि  स ेसरकार  मोटर  गाड़ियों  सम्बन्धी  लाइसेंस  नीति  की  पुनरीक्षा  कर  रही

 और

 यदि  तो  मोटर  गाड़ियों  सम्बन्धी  लाइसेंस  नीति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  वर्तमान

 दृष्टिकोण  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रों  नारायण  दत्त  :  और  मोटर  गाड़ी  उद्योग  में  प्रौद्योगिकी

 के  उन्‍तयन  और  उसके  परिणामस्वरूप  इंधन  में  बचत  की  आवश्यकता  को  मानते  हुए  सरकार  ने  ।
 के  वर्षों  मे ंमोटर  गाड़ी  निर्माताओं  को  विदेशी  सहयोग  करने  की  अनुमति  दी  भावी  नीति  जिससे

 स्वदेशी  विकास  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  साथ  ही  जो  विदेशों  में  होने  वाले  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी

 करणों  से  हमें  पृथक  नहीं  तैयार  की  जा  रही

 सादति  कारों  का  उत्पादन

 *339,  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1986  तक  कितनी  मारुति  कारों  का  निर्माण

 कया  इनका  निर्माण  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  भोर

 यदि  तो  मादति  कारों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 उद्योग  मंत्री  नारायण  दस  :  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  31-1-1986
 तक  समभग  50,000  कारों  का  निर्माण  किया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही
 नहीं  उठता  ।
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 द

 +340,  श्री  सरफराण  प्रहमद
 |  -  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओो  एम०  रघुमा  रेड्डी  |

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3।  1986  के  में  की

 कोयला  चोरी  उजागरਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  कोयले  के  अवध  व्यापार  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  ह ैभौर  कितना  कोयला  चोरी

 हुआ  तथा  उसका  मूल्य  कितना

 इस  मामले  में  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  कोयले  की  चोरी  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने

 का  है  और  यदि  तो कब  तक  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  साठे  )  :  हां  ।

 और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  दिनांक  22.1.1986  और  24.1.1986  को

 बाग  जिले  और  कोकर  औद्योगिक  एरिया  के  कोयले  के  निम्नलिखित  डीशलरों  और  उपभोक्ताओं  के

 भहातों  में  छापे  मारे  थे  :-.

 है

 |.  आर०  सी०/1/86-आर०  ए०  To —  तलाशी  की  98  6

 (1)  अशोक  सिनेमा  रांची  जिला--हजारीबाग  स्थित  रमेश

 कुमार  कोयला  हैडलिंग  एजेंट  का  अहाता
 |

 (2)  मे०  पुष्पा  रिफ्रक्टरी  रांची  डाकखाना  जिला--हजारीबाग  की

 फैक्टरी  का

 2.  आर०  सी०  3/86  आर०  ए०  एन०  की  6

 (1)  श्री  देनाबंधु  पुत्र  श्री  एन०  जी०  149,  हजारीबाग  रांची  के

 कार्यालय-सहू-निवास  का  अहाता  ।

 .  (2)  जतिन  चन्द्र  रांची  स्थित  मे०  अस्टित  का  कार्यालय  और  उसी

 अह्वते  में  स्थित  मे०  यूनाइटेड  मोल्डिन  वर्कस  का  गोदाम  ।

 29
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 (3)  मे०  यूनाइटेड  मोल्डिग  बक्से  कोकर  इंडिस्ट्रयल  आर०  ए०-एन०
 की  फैक्ट्री  ।

 (4)  प्ंडा  रामगढ़  हजारीबाग  के  निवासी  श्री  आर०  सी  मेहता  पुत्र  श्री

 डी०  सी०  मेहता  और  श्री  आर०  एल०  मेहता  पुत्र  श्री  ढी०  सी०  मेहता  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इस  आरोप  पर  मामले  दर्ज  किये  थे  कि  इनसे  संबंधित  कोयले

 के  उपभोग  को  झूठी  घोषणा  करके  कोयला  उठाते  रहे  मामलों  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  कर

 रहा  कोल  इंडिया  लि०  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  का  यदि  कोई  रहा  तभी

 उठेगा  जबकि  जांच  पूरी  हो जाए  और  कोल  इंडिया  लि०  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  किसी  सांक-गांठ-का

 पता

 कोलियरियों  से  कोयले  की  चोरी  रोकने  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  ने  निम्नलिखित  कृद म
 उठाए  हैं  :  --

 (1)  आकस्मिक  जांच

 (2)  कोयला  कंपनियों  के  निग  तनी  और  सुरक्षा  कमंचारियों  तथा  केन्द्रीय  भोद्योगिक
 सुरक्षा  बत  के  का्मिकीं  के  मिले-जुले  उड़न  वस्ते  के  जरिए  जांच  क

 (3)  क्राठ  किलोमीटर  के  अद्ध  की  दूरी  में  स्थित  गैर-सरकारी  कोयला  डिपों  के
 सेंस  जिला-प्राधिकारियों  द्वारा  निरस्त

 (4)  उपभोक्ताओं  को  धरेलू  कोयले  की  सप्लाई  का  अधिक  कड़ा

 (5)  थ्ान-मुहानों  से  रेलवे  साइडिगों  तक  कोयले/कोक  के  आंतरिक  परिबहन  का
 करण  ।

 मारतोय  सोमेंट  निगम  का  कार्यकरण

 +341,  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने.भारतीय  सीमेंट  निगम  के  कार्यंकरण  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति
 नियुक्त  की

 '

 यदि  तो  समिति  के  निदेश  पद  क्या

 समिति  के  विष्कर्ष  क्या  भोर

 "80
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 यदि  समिति  के  कोई  निष्कर्ष  ओर  सिफारिशें  तो  उनके  आधार  पर  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
 ह

 उद्योग  मंत्री  नारायण  वत्त  :  हां  ।

 समिति  का  कार्य-क्षेत्र  निम्नलिखित  --

 1.  क्षमता  वित्तोय  औद्योगिक  सम्बन्ध  और

 स्तरीय  प्रबन्ध-मण्डल  किस  तरह  अपना  काय  कर  रहा  आदि  सहित  सभी  पहलुओं

 से  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  कार्यों  का  व्यापक  मूल्यांकन  और

 2.  माल-पूचियों  के  रछ-रखाव  और  विवरण  एजेंटों  और  भण्डारियों  की

 नियुक्ति  ठेके  और  क्रयादेश  देने  के लिए  भारतीय  सीमेंट  निगम  द्वारा  अपनाई

 जाने  वाली  प्रणालियों  और  पद्धतियों  की  समीक्षा  करना  ।

 समिति  से  निगम  के  कार्यों  में  सुधार  करने  और  भारतीय  सीमेंट  निगम  द्वारा  अपनाई  जाने

 वालीं  प्रणाली  और  पद्धति  यदि  आवश्यक  संशोधन  करते  के  लिए  सरकार  और

 शकं-मंडल  में  सरकार  के  मामांकितों  द्वारा  किये  जाने  वाले  उपायों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  सिफारिशें  करने

 का  अनुरोध  किया  गया

 और  समिति  द्वारा  1986  के  अन्त  तक  अपनी  अन्तरिक  सिफारिशें  दे  दिए

 जाने  की  आशा
 ॥

 सिक्‍कस  में  संचार  व्यवस्था

 #342,  श्ोमती  डी०  के०  भण्डारी  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  सिक्किम  में  संचार  व्यवस्था  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में

 खराब  ओर

 यदि  तो  उक्त  राज्य  की  सामरिक  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां  संचार  सुविधाओं  में

 सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््री  राम  निवास  :
 सिक्किम  में  संचार  प्रणाली  सामान्यतया  संतोषजनक  है  और  इस  क्षेत्र  के  अस्य  राज्यों  के  समान

 सिक्किम  राज्य  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  और  आगे  सुधार  करने  के  लिए  विभाग  ने  प्र
 लग  और  विकास  कार्यकलाएं  को  तेजी  से  लागू  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  जो  इस  प्रकार  हैं  :-..

 ।
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 (1)  कार्य्रणाली  में  सुधार  करने  के  उद्दे  श्य  से  टेलीफोन  प्रणालियों  की  कड़ी  निगरानी  ।

 (2)  गांतोक  में  मौजूदा  एम०  ए०  को  1,500  लाइवों  के  एम०  ए०
 द्वारा

 |

 (3)  गेजिंग  व  नामची  को  जोडने|के  लिए  गांतोक  में  अंकीय  यू०  एचं०  एफ०  लिक

 की  तथा  गांतोफक  और  दाजिलिंग  के  बीच  माइक्रोवेव  लिक  की  व्यवस्था  ।

 (4)  गांतोक  में  टेलेक्स  एक्सचेंज  ।

 दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  के  लिए  कार्य  योजना

 #343.  डा०  भौरी  शंकर  राजहंस  ]  |
 :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रोਂ  नारामण  बन्द  पराशर

 क्‍या  सरका र  ने  देश  में  प्रत्येक  टेलीफोन  जिले  के  लिए  एक  कार्य-योजना  को  अन्तिम  रूप

 दिया  है  जिसमें  लक्ष्य  स्पष्ट  किये  गये  हैं  और  सामान  तथा  संगठनात्मक  आवश्यकताओं  का  ब्यौरा  दिया

 गया

 यदि  तो  नई  कार्य-योजना  से  देश  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  किस  सीमा  तक  सुधार
 और

 क्‍या  नई  योजना  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  बार-बार  होने  वाली  खराबी  तथा  गलत

 बशन  टरंक  काल  में  विलम्ब  होने  तथा  एस०  टी०  डी०  व्यवस्था  के  खराब  199,  198,

 197,  180  और  181  नुम्बरों  से  सही  उत्तर  न  मिलने  आदि  के  सम्बन्ध  में  उपभोक्ताओं  को  हो  रही
 कठिनाइयों  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाएगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  तयां  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सरत्री  रास  विवास

 (%)  प्रत्येक  टेलीफोन  जिले  के  लिए  प्रचालन  योजनाएं  जिनमें  विस्तार  नये

 टेलीफोन  और  विविध  परफारमेंस  पैरामीटरों  के  लिए  स्पष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  बम्बई  तथा  दिल्ली
 की  टेलीफोन  प्रणाणियों  को  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के निगम  के  अन्तर्गत  लाया  जा  रहा

 अधिक  कनेक्शन  मुहैया  कराके  प्रतीक्षा  सूचियों  को  छोटा  किया  प्रयालम

 योजना  के  अन्तर्गत  ट्रंक  कालों  की  अवधि  तथा  प्रभावी  प्रतिशतता  के  बारे  में  पिछले  बर्ष

 की  तुलना  में  5  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  तक  सुधार  करने  का  विचार

 |
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 झ्षिक  तापमान  वर  पेहोल  को  सप्लाई  के  कारण  कवाचार

 *344,  भरी  प्रनुप  चन्द  शाह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धझौर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कँपा
 करेंगे  कि  :

 कक्‍या.यह  सच  है  कि  पेट्रोल  पम्पों  को  अधिक  तापमान  पर  पेट्रोल  सप्लाई  किये  जाने  के
 कारण  पेट्रोल  उड़  जाता  है  और  इससे  डीलरों  को  घाटा  होता  है  जिसे  पूरा  करने  के  लिए  डीलर  पेट्रोल
 में  मिलावट  करते  हैं  और  ऐसे  ही  प्रकार  के  अन्य  कदाचारों  का  सहारा  लेवे

 यदि  तो  सामान्य  तापमान  पर  पेट्रोल  की  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  पेट्रोल  की  सप्लाई  के  समय  सामान्‍य  तापमान  कितना  होना  चाहिए  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मस्ख्ालय  के  राज्य  सम्त्रो  चग्  ऐोखर  :  से

 सामान्यतः  पेट्रोल  पम्पों  को  पेट्रोल  की  तेल  कम्पनियों  के  भण्डारण  स्थानों  अर्थात

 ध्यापताओं  से  उस  समय  विद्यमान  प्राकृतिक  परिवात  ताप  पर  की  जाती  डोलरों  को  सप्लाई  किए

 गए  पेट्रोल  का  तापमान  मौसमी  घट-बढ़  के  आधार  पर  250  सेंटीग्रेट  के  330  सेंटीग्रेट  के  बीच  होता
 यदि  विद्यमान  परिवात  ताप  से  अधिक  ताप  पर  पेट्रोल  की  सप्लाई  की  जाती  है  तो  डीलरों  को  ताप

 की  घट-बढ़  के  अनुसार  छूट  देकर  प्रतिपृति  की  जाती  अतः  ताप  की  घट-बढ़  के  कारण  बेईमात
 डीलरों  द्वारा  किसी  प्रकार  की  हेराफेरी  करने  की  गूंजायश  नहीं  रहती

 सरकारी  उपक्रमों  में  महिलाझों  को  रोजगार

 7345.  श्री  सुमाव  यादव  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  के  अधोन  सरकारी  उपक्रमों  में  महिलाओं  को  अधिक  रोजगार  देने
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  भय  ब्योरा  क्या  और

 आगामी  तीन  वर्षों  के  दोराम  उनके  मन्‍्त्रालय  के  अधीन  सरक्षारी  उपज्रमों  में  किलेसी
 महिलाओं  को  रोजगार  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मस्त्री  नारायण  दत्त  :  (१)  भौर  सुसंगत  संविधान  प्रावश्लोगों
 के  अधीन  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  महिलाडों  सहित  सभी  व्यक्तियों  को  रोजगार  के  समान  अवसर

 प्रदान  किये  जाएं  ।

 रैरै
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 अगले

 3
 वर्ष  के  दौरान  उद्योग  मन्त्रालय  के  अधीन  उपक्रमों  में  प्रायः  नियुक्त  की  जाने

 वाली  स्त्रियों  की  संख्या  के  बारे  में  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ||  हे डानबाद

 ८“झमाफंस  विधयक  प्रौधोगिकी  मिशन

 3142.  श्री  जगस्ताथ  पटणायक  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  अनेक  संस्थानों  न ेउच्च  तकनीकी  सेमी  कंडक्टर  उपकरणों  .

 और  फोटोवोलाटिक्स  के  क्षेत्र  में नवीनतम  विकसित  सिलिकनਂ  के  बारे  में  एक  प्रौद्योगिकी

 मिशन  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भग्त्री  वसन्‍्त  :  ओर  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग

 सिलिकनਂ  सौर  सैलों  पर  विकास  एवं  अनुसंधाम  का  एक  समन्वित  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहा

 यह  कार्यक्रम  निम्नलिखित  सात  अकादमी  तथा  अनुसंधान  एवं  विकास  संस्थाओं  द्वारा  निष्पादित  किया

 जा  रहा  है  :  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  राष्ट्रीय  भोतिक  प्रयोगशाला  भारतीग

 कृषि  विज्ञान  एसोसिएशन  पूना  भारतीय  विज्ञान

 भारतोय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  ये  परियोजनाएं  .
 रूपरेखा  और  विद्युत  तथा  अमाफंस-सिलिकन  सौर  सैलों  के  प्रयोग  के  लिए  पतली  फिल्मों  की

 अनकलतम  सम्पदाओं  का  सिलाने  गैस  जो  एक  निवेश  सामग्री  है  की  तैयारी  की  भांति  विभिन्न

 पहलुओं  को  सम्मिलित  करती  इन  परियोजनाओं  का  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  कुल  खर्च  लगभग  2.2

 करोड़  रुपयों  से  अधिक  इस  विभाग  का  अमार्फस  सिलिकन  सौर  सैलों  के  उत्पादन  के  लिए  एक
 प्रायोगिक  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  है  जो  अनुसंधान  एवं  विकास के  प्रयत्न  के लिए  एक  सुविधा  के  रूप
 में  भी  काम

 बल्क  झोषधों  तथा  फार्मुलेशनों  पर  मूल्य  नियन्त्रण

 3143.  थी  इन््रजीत  गुप्त  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  ओऔषध  निर्माता  एसोसिएशन  ने  हाल ही
 में  आयोजित  अपनी  वाधिक  आम

 बैठक  में  बल्क  ओषधों  तथा  फा्मूलेशनों  पर  मूल्य  नियन्त्रण  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो
 क्या  धरकार  उनके  इस  अनुरोध  पर  अनुकूल  दृष्टि  से  विचार  कर  रही

 और

 क्‍या  अनिवायें  औषधि  गों  तथा  सैकड़ों  ब्रेड  नामों  के  अन्तर्गत  बेची  जाने  काली  पेटेन्ट
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 —  नम  न बकीघतनतीनीनीनीननीनीनी-॑ीतल-तलत3लतलसतदक्‍न्‍ीक्‍_ि खत  खत  तीन  ता  न नो  न  चाचा

 हपों  के  खुदरा  मूल्य  साधारण  व्यक्तियों  फो  क्रय  शक्ति  से  बाहर  हो  गए  हैं  ?

 रसायन  झोर  पेड्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  झार०  के०  जयचना
 ;

 और  हां  ।  परन्तु  भारतीय  औषध  निर्माता  एसोसिएशन  द्वारा  दिए  गए  अन्य  सुझावों

 की  जांच  की  गई  नई  औषध  नीधि  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 अनिवाय॑  तथा  *पेटेन्ट  फार्मूलेशनों  सहित  फार्मुलेशनों  के  मूल्य  औषध

 1979  के  अधीन  साविधिक  मूल्य  नियन्त्रण  के  कारण  कम  किए  गए  हैं  ।

 कोयले  का  उत्पादन

 3145.  डा०  पा  सिन्धु  सोई  :  क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  देश  में  कोयले  का  कितना  उत्पादन

 (a)  1986  मैं  कोयले  के  उत्पादन  का  अनुमानित  लक्ष्य  क्या  है  और  कया  यह  उत्पादन  1986

 में  कोयले  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  देश  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने
 का  विधार  है  ?

 ऊर्जा  मगत्री  बसन्‍्त  साढे  )  :  वर्ष  1985-86  )  के  दौरान  देश  में

 कुल  135.66  मिलियन  टन  कोयले  का  उत्पादन  हुआ  है  ।

 और  योजना  आयोग  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  लिए  नियत  176.60  मिलियन  टन
 कोयले  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1986-87  में  166.80  मिलियन  टन  कोयला  उत्पादन  का
 लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  शेष  मांग  की  पूर्ति  स्‍्टाक  से  लेकर  की  लक्ष्य  उत्पादन  का  प्राप्त
 करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  इनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :  आधारभूत  सुविध/ओं  में

 सुधार  क  नई  खानें  कामगारों  एवं  मशीनों  को  उत्पादकता  में  सुधार  कोयला  खनन
 परियोजनाओं  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  में  तेजी  लाना  तथा  अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर  नियन्त्रण
 करना  ।

 तेल  झौर  प्राकृतिक  गंस  भ्रायोग  द्वारा  को-जेनेरेशन  संयंत्रों  की  स्थापना

 3146.  डा०  ए०  कै०  पटेल  :  कया  पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  क््पा

 करेंगे  कि  :

 (%)  कया  तेल  जोर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  को-जेनरेशन  संयंत्रों  को  स्थापना  संबंधी  भारत

 3
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 हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की पेशकश रह कर दी यदि तो क्या विदेशों से अपेक्षित तकनीकी और कार्य-निष्पादन गारन्टी देने की तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मांग को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद ऐसा किया गया क्‍या यह ठेका अब किसी विदेशी कम्पनी को दिया गया और यदि तो इसके क्या कारण हैं ? पेट्रोलियम झोर प्राकृतिक गैस मम्त्रालय के राज्य सन्‍्त्ो चस्र शेखर : से को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए किसी पार्टी को अभी.-ठेका नहीं दिया गया है । केरल में डाक व तार कर्मचारियों के लिए ध्रावासोय क्या्ट रों/फ्लेटों का निर्माण भी मुल्लापल्लो रामचनान : क्‍या संचार मनन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार केरल में डाक व तार तथा दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों के लिए जाबासोव क्यार्ट रों/क्लेटों का निर्माण कर रही और यदि तो इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा ? संचार सम्त्ालय के राज्य मरत्रो तथा गृह सम्त्रालय सें राज्य सन्‍्त्री राम निवास हां । डाक विभाग पारुतिपाड़ा 2. अलेपी 3. बन्दीपरियार 4. मप्पाड़ी 5. वालीपारम्वा 6. कसारमोड कंजीरप्पापल्‍ली 8 : 8. लेनमाला 36
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 दूरसंचार  विभाग

 1.  त्रिचूर

 2.  कोट्टायम

 3.  जिगांवनम

 राजस्थान  में  ऊम  की  धुलाई  के  लिए  संयंत्र

 3148,  भी  बद्धि  चर  जेन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है-कि  खादी  और  क्रमीण  उद्योग  आयोग  मे  राजस्थान  में  ऊन  की  घुलाई
 ओर  सफाई  के  लिए  एक  धोवन  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  राजस्थान  में  यह  संयंत्र  किस  स्थान  पर  लगाया  और

 इस  संयंत्र  की  स्थापना  का  कार्य  कब  शुरू  किये  जाने  की  सम्प्रावता  है  ?

 झौछोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्शी  एस०  :  से

 स्थान  में  ऊन  की  धुलाई  और  सफाई  के  लिए  एक  घुलाई  संयंत्र  स्थापित  करने  सम्बन्धी

 प्रस्ताव  पर  सिद्धांत  रूप  से  सहमति  हो  गई  है  ।  किन्तु  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा

 ]

 झाटोमोबाइल  डच्चोग  में  सहयोग  हेतु  मारत  तथा  सोषिदत  संघ  के  बीच

 प्रोदोकोल  पर  हस्ताक्षर

 3149.  भी  एन०  डेलिस  :  क्‍या  उस्ोव  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्‍या  यह  श्र है  कि  भारत  ओर  सोवियद्ष  संघ ने  जावे  वाले  वर्षों में  अपने  आिक  ओर
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 तकनीकी  सहयोग  क्षेत्र  में  आटोमोबाइल  उद्योग  में  मिलकर  उत्पादन  करने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  और

 यदि  तो  किन-किन  विभिन्‍न  मदों  तथा  योजनाओं  के  लिए  प्रोटोलोल  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एस०  :  और  भारत

 और  सोवियत  संघ  के  बींच  हाल  ही  में  हुए  प्रोटीकोल  में  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  है  कि  मोटरंगाड़ी

 क्षेत्र  में  दोनों  देशों  के  निर्माणकांरी  संगठनों  क ेबीच  सहयोग  की  सम्भावना  आगे  और  जांच  के  लिए

 अस्थायी  तौर  पर  जिन  सम्भावित  वस्तुओं  का  पता  लगाया  गया  है  उनमें  क्रकश्ापन्ट

 और  वाल्व  आदि  शामिल  हैं  ।

 प्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  मारतोय  टेलोफोन

 उद्योग  के  साथ  विदेशी  सहयोग

 50,  श्री  प्रिय  रंजन  वास  सुंझी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  डाक  एवं  दुरसंचार  विभाग
 के  लिए  आयात  के  माध्यम  से  विदेशी  उपकरणों  एवं  अन्य  अपेक्षित  मशीनरी  खरीदने  के  लिए  उनके
 मंत्रालय  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  और  अधिक  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  आयात  से  बचने
 के  लिए  भारतीय  टेलीफोन  उद्योगों  के साथ  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामतिबास  :

 हाक-तार  विभाग  द्वारा  आयात  के  माध्यम  से  की  गई  कुल  राशि  निम्न  प्रकार  है  :

 ऋम  संख्या  वर्ष  राध्षि  नि:शुल्क )

 1.  1982-83  2-83  76.17  करोड़  रु०

 2.  1983-84  84.73  करोड़  र०

 3.  1984-85  84-85  63.91  करोड़  र०

 सरकार  का  आयात  से  बचने  के  लिए  मै०  आई०  टी०  आई०  द्वारा  विदेशी  सहयोग  प्राप्त

 करने  का  सदेव  विचार  रहता  इससे  पूर्व  मैसर्स  आई०  टी०  आई०  ने  स्ट्रोजर  तथा  क्रासबार
 अशन  उपस्कर  के  विनिर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  हाल  ही  में  मै०  आई०  टी  ०  भाई०
 ते  इलेक्ट्रोनिक  स्थिचन  ठेलीफोन  उपकरणों  आदि  के  विनिर्माण  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोग
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 प्राप्त  किया  मे०  आई०  टी०  आई०  अब  पारेषण  उपस्कर  दिशा  में  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  की
 संभावनाओं  का  पता  लगा  रही

 केग्ड्रीय  शीरा  बोर्ड  को  सांविधिक  मिकाय  बनाने  का  प्रस्ताव

 3151. ढा०  सुधोर  राय
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  पी०  एम०  सईद  |

 क्‍या  यह  सथ  है  कि  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  शीरा  बोड़ं  हरा  औद्योगिक  एहकोहल  के

 अयबंटन  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  की  उपेक्षा  करती  है

 बया  केन्द्रीय  सरकार  का  शीरा  बोर्ड  को  एक  सांविधिक  निकाय  बनाने  का  विचार  है
 वाकि  राज्य  सरकारों  के  लिए  इसकी  सिफारिशों  को  स्वीकार  करता  अनिवायं  हो  जाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है'*

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  संत्री  श्ार०  के०  जयचया  : MQ]  ६  सिफारिशों  ।
 ऐसे  दृष्टांत  सामने  आए  हैं  जब  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  शीरा  बोर्ड  की  सिफारिशों  की  उपेक्षा

 की

 से  केन्द्रीय  शीरा  बोर्ड  की  स्थापना  राज्य  के  आबकारी  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के

 निर्णयों  के  अनुसरण  में  की  गई  बोर्ड  के  अभी  तक  इसको  सांविधिक  बोर्ड  बनाने  के  संबंध  में  कोई

 सफारिश  नहीं  की

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना

 ),  श्री  श्रार०  एम०  भोये  ॥

 भरी  झ्नन्‍्त  प्रसाद  सेठी  |

 क्या  उश्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 शिक्षिस  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 किए)गये  आवंटन का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 इस कार्यक्रम के कार्याल्वयन से राज्य-वार कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभ हुआ और उनके हारा किस प्रकार के लाभ उठाए गए हैं ? 39
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 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  देश  में  वर्ष

 83-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  लिए  2.50  लाल  लाभग्राहियों  के  लिए  नर्धारित

 ,  किया  यया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बेंकों  द्वारा  राज्य-बार  स्वीकृत  किए  गए  आवेदनों  को  दाने
 -  बाला  एक  विवश्ण  संलग्न  है  ।

 स्व-रोजगार  योजना  के  प्रत्येक  लाभग्राही  के  लिए  ऋण  देने  वाले  बैंकों  द्वारा

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  और  अन्य  क्षेत्रों  में  ।2  प्रतिशत  की  दर  से  ऋण  की  व्यवस्था  की  जाती  है

 और  यह  ऋण  25000  रुपये  से  अधिक  नहीं  होता  इसके  अलावा  प्रत्येक  लाभग्राही  अनुबंधित  ऋण

 की  25  प्रतिशत  तक  को  राजसहायता  पाने  का  पात्र  होता  है|

 विवरण

 स्‍्व-रोजगार  योजना  के  प्रथीन  बंकों  हारा  स्वीकृत  भ्रावेदनों  की  संख्या
 ——  नकम3आममनकमभ

 क्र०  सं०  राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र  का  नाम  1983-84  1984-85  .  1985-86

 नस  नल
 2  ररः  डर  4  5

 ।

 ः

 2.  आमन्ध्र  प्रदेश  8021  7642  739

 2.  असस  14230  7642  739

 3.  .  बिहार  10497  4072  892

 4.  गुजरात  6189  4072  750

 5.  हरियाणा  2465  5478  399

 6,  हिमाचल  प्रदेश  2465
 ु

 399

 7.  जम्मू एवं  काश्मीर  (31-12-85  को  शून्य

 12810  2-85  को

 8.  कर्नाटक  13091  11907  2480

 9.  केरल  18786  18065:  2095

 11.  मध्य  प्रदेश  24579.  18667  3695

 महा राष्ट्र 24579. 3695
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 2  3  4  5

 12  मणिपुर  991  994  207

 13  मेधासय  353  3  शून्य

 14...  नागाजैण्ड  .  189  269  56

 15.  उड़ोसा  6823  7599  697

 16.  9047.  12212  1619

 (20-2-86  को

 17.  -
 राजस्थान  15054  15382  7490

 (:  को
 ,  ,

 18.  सिक्किम  15  49  शून्य

 19.  तमिलनाडु
 21247  22500,  1907

 20.  त्रिपुरा  696  707  _

 21.  उत्तर  प्रदेश  36857  34400  552

 22.  प०  बंगाल  23680...  23107  2320

 (15-1-86  को

 23.  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्ीपसम्‌ ह्‌  66  101  6

 24.  अंरणाचल  प्रदेश  36  60  27,

 25.  चण्डीगढ़

 |
 325  300  25

 26.  .  दादया  एवं  नगर  हवेली
 54  68  8.

 27.  दमन  ओर  दिउ  जि०  उ०  कें०  काम  नहीं  337  न

 कर  रहा

 28.  भिज्ञोरम  196  202  शून्य
 5  को  यवाश्वितिओ

 29.  पाष्डियेरी  400  86

 2,28800..._  30334*
 *

 +रिपोर्टे  303  जिसा  छद्योग  केस्द्रों  से  प्राप्त  हुई



 लिखित  उत्तर  18  1986

 ]

 टेलीफोन  के  अकाया  बिल

 3153.  भरी  सी०  जंग  रेड्डी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्री  ओर  संसद  सदस्य  की  ओर  टेलीफोन  के  बिलों  की  कितनी

 राशि  बकाया  और

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  की  ओर  टेलीफोन  के

 बिलों  की  किठती  राशि  बकाया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :
 जानकारी  यूनिटों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासंभव  शीघ्र  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 टेलीफोन  उपभोक्ताओं  का  रिकार्ड  टेलीफोन  नम्बरों  के  अनुसार  रखा  जाता  है  भौर
 उसमें  यह  संकेत  नहीं  होता  कि  टेलीफोन  किसी  मान्यता  प्राप्त  राजनीतिक  दल  का  है  या

 क्षित  जानकारी  एकत्र  करते  के  लिए  लाखों  उपभोक्ताओं  के  व्यक्तिगत  रिकार्डों  की  जांच

 हाय॑  नहीं  है  ।

 ]

 देशों  से  तेल  को  खरीद

 3154.  भरी  समत  कुमार  मण्डल
 :

 क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  19  1986  के  टाइम्सਂ  में
 द्स  आरगेनाइजेशन  आफ  पेट्रोलियम  एक्सपोटिग  कन्ट्रीज  इन  ए  फिक्स

 न्‍न्‍्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है
 शवपिक  के

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  तेल  बाजार  में  व्याप्त  इस  अनिश्चितता  के  मौके  से  लाभ
 उठाया  है  और  पैट्रोलियम  निर्यातक  देशों  के  स्नंगठन  के  तेल  से  भरे  तेल  बाजारों  में  कम  मूल्य  '  बैल
 की  क्षरीद  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  भर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर
 हां  ।  हे  दा

 42.
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 और  सरकार  ने  स्पाट  मारकिट  से  खरोदकर  कीमतों  में  कमी  का  लाभ  उठाया

 कीमतें  जो  कि  बाजार  से  सम्बन्धित  होंगी  के  आधार  पर  जो  देश  हमें  तेल  की  सप्लाई  करते  हैं  उनके

 साथ  भी  बातचीत  चल  रही
 '

 ]

 महा  राष्ट्र  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रतोक्षा  सूची

 3155.  भ्री  बिलास  मत्तेसबार  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  जिले  में  टेलीफोन  लगाने  के  लिए  प्रतीक्षा-सूची  में  उम्मीदवारों

 की  श्रेणीवार  संख्या  क्या  .

 उन्हें  टेलीफोन  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराई  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 31-!-86  तक  की  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ॥

 मौजूदा  प्रतीक्षा  सूची  के  आगामी  7  वर्षों  की  अवधि  में  उत्तरोत्तर  निपटाए  जाने  की

 संभावना  है  बशरतें  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  संसाधन  उपलब्ध  हो  जाएं  ।

 मौजूदा  प्रतीक्षा  सूची  को  निपटाने  के  लिए नए  टेलीफोन  एम्सचेंज  खोलने  तथा  जहां

 कहीं  संभव  मोजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने
 का

 प्रस्ताव  है  बशतें  कि  केबिल  और

 अन्य  सामग्री  उपलब्ध  हो

 बिवरण

 ऋ०  सं०  टेलीफोन  डिवीजन  31-1-86  को  कुल
 जिला  सहित  )  प्रतीक्षा  सूची

 /

 है  2  3  4  5
 --

 धोबाईटी  गेर-धोवाईटो

 1.  अकोला  ओर  81  1,585  1,666

 2.  भमरावती  भर  141  1,667  1,808

 3.  औरंगाबाद  और  जालगा  395  3,806  4,204

 48
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 2  3  4  5

 रन
 प्रोबाईटी  वैर-पोबाईटी

 अहमदनगर  ओर  159  2,216  2,375

 बंबई  सिटी  व  रायगाड  के  भाग )
 242  2,533  3,775

 ह

 चम्द्रपुर  गादचिरोंली  व  151  1,001  1,152

 घूली  72  1,344  1,316

 जालगांव  286  2,060  2,346

 कल्याण  व  थाना  का  797  11,703  12,500

 कोल्हापुर  आरठीओ  .
 50  1,307  1,357

 ओर  सिंधु  बुर्गं  )

 कोल्हापुर  268  2,628  2,896

 नॉदेड़  और  परभनी )  70  1,110  1,180

 नागपुर  ओर  614  108  722

 नासिक  39  958  989

 सासिक  .-  540  4,384  4,924

 पुणे  और  सततारा  का  393  2,767  3,

 पेजिम  संघ  शासित  क्षेत्र  )
 680  3,552  4,232

 सोलापुर  लातूर  व  120  1,264  1,384

 भोस्मानाबाद  )  ~.

 शोलापुर  शोलापुर  जिला--सिटी
 179  1,817  1,996

 सांगली  सतारा  और  कोल्हापुर  390  4,632  5,022
 जिले  का  भाग )

 बंबई  टेलीफोन  जिला  14,922.  |1,62,200  1,77,132

 20,589.  2,14,644  2,35,233  5,233

 है

 ख़त

 स डक्‍ कस ओ ञ सी सससनन>ननमन+नत-ननन-नननन«+-+म-«+
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 पू्थों  क्षेत्र  में  डिलग  का  कार्य  बरद  कश्ना

 3156,  श्री  नारायण  चौोबे  :  क्या  पैट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कया  पश्चिम  बंगाल  सहित  पूर्वी  क्षेत्र  में  ड्रलिंग  का  कार्य  झुका  हुआ

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  ड्रिलिंग  के  कार्यों  को  पुनः  शुरू  करवाने  का

 यदि  तो  और

 (४)  यदि  तो  क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  पहले  ही  निवेश  कर  दी  गई  धनराशि  को  खाते  में

 डालनेਂ  का  विभार  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्रपोलर  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 बंगला  देश  से  खाना  पकाने  को  गेस  का  भायात

 3157.  भी  हस्तान  सोहलाह  :  कया  पैट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बंगला  देश  से  श्वाना  पकाने  की  गैस  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बैड्रॉलियंम  भौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  चसा  शेखर  :  ()
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  नई  ऊर्जा  योजना  श्ोरधम  करना

 3158.  श्री  श्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  मह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 43
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 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंएक  नइे  ऊर्जा  योजना  आरभ्भ  करने  का  कोई  प्ररताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 (a)  यदि  तो  उम्त  मई  ऊर्जा  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  परीक्षण  किया  गया  यदि  तो  उससे  क्या  परिणाम  प्राप्त

 हुए

 कितने  गांव  प्रथम  चरण  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाये  जाने  की  संभावना  और

 इस  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  वसम्त  से  सातवीं  योजना  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  सहित  ऊर्जा  के  सभी  प्रकारों  पर  विचार  किया  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत

 ग्राम  स्तर  की  समन्वित  ऊर्जा  अंपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  पर  जिनका

 लक्ष्य  ग्रामों  में  ऊर्जा  में  आत्मनिर्भ  रता  उपलब्धता  करना  है  पर  एक  कार्वेक्रम  का  कार्यान्वयन  कर

 रहा  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  !  9  ग्रामों  में  परियोजनाएँ  पूरी  कर  दी  गई  हैं  और  अन्य  27
 यन  के  अन्तर्गत  इन  प्रयोगों  के  परिणाम  उत्साहवर्धक  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  पता  चला

 है  कि  इस  प्रकार  की  परियोजनाएं  ग्रामों  में  अधिकतर  ऊर्जा  आवश्यकताएं  पूरी  कर  सकती
 ग्रामीण  विद्युती  करण  निगम  ओर  अन्य  एजेन्सियों  के  सहयोग  से  इस  कार्यक्रम  को  और  आगे  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  किया  गया  कुल  ग्राम  जो  इस  कायंक्रम  के  दायरे  में  भा  सकते  हैं  और  इनके  कार्य  के  पहलू
 उपलब्ध  वित्तीय  स्रोतों  पर  निर्भर  करते

 उड़ौसा  को  प्रल्कोहल  झौर  शीरे  की  झ्रथिक  मात्रा  का  प्ाबंटन

 3159.  ओ  के०  प्रधाती  ;  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  अल्कोहल  के  एक  बड़े  प्रतिशत  भाग  को  उद्योगों  फे  लिए  आरक्षित  करते

 और  सभी  राज्यों  में  अल्कोहूल  पर  एक  समान  ओर  उपयुक्त  शुल्क  लगाने  के  बारे  में  घिचार  कर

 रह्दी
 ह

 यदि  तो  अस्फोहल  को  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  करने  सम्बन्धी  इस  योजना  की

 विस्तृत  रूप  रेखा  कया

 क्या  उड़ीसा  को  शोरे  ओर  अल्कोहल  दोनों  की  भारी  कमी  का  सामना  करमा  पड़  रहा  है
 और  उसने  केन्द्रीय  सरकार  से  23  लाख  एल०  पी०  एल०  अल्कोहुल  भौर  24,000  मीट्रिक  टन  शीरे

 की  सप्लाई  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  पड़ोसी  राज्यों  से उड़ीसा  को  अल्कोहुल  ओर  शोरे  का
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 A  मभभ3«आ3भआ  «आम  ७अ  का  CS

 क्षाबंटन  किए  जाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रसायन  झौर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झार०  के०  जयचरः  :
 और  (@)  किसी  राज्य  में  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  अल्कोहल  का  आवंटन  करने  के  साथ-साथ  उस  प

 करों  के  लगाने  का  कार्य  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 |  22-2-1986  को  हुई  केस्द्रीय  शीरा  बोर्ड  एम०  की  गत  बेठक  के  समय

 उड़ीसा  सरकार  ते  चालू  अल्कोहल  वर्ष  1985-86  1985  से  1986  तक  अपने

 राण्य  में  31,602  मी०  टन  शी  रा  तथा  1,64,932  लिटर  अल्कोहल  की  कमी  का  अनुमान  लगाया

 उड़ीसा  सरकार  ने  केवल  31,602  मी०  टन  शीरे  के  आबंटन  के  लिए  अनुरोध  किया  है  तथ

 अल्कोहल  के  लिए  ऐसा  कोई  अनुरोध  नहीं  किया  गया  ।

 22-2-1986  को  हुई  केस्द्रीय  शीरा  बोर्ड  की  बेठक  में  किसी  भी  राज्य  द्वारा  शीरे  के

 अधिशेष  की  सूचना  नहीं  दी  गई  अतः  उड़ीसा  सहित  किसी  भी  कमी  वाले  राज्य  को  शीरे  का  कोई
 आबंटन  नहीं  किया

 लोक  प्रदालतों  का  कार्यकरण

 3160.  भी  मूल  चरद  क्‍या  विधि  झौर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  देश  में  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कब  से  और  कितनी  लोक  अदालते  कार्प  कर
 रही

 ऐसी  प्रत्येक  अदालत  ने  अत्र  तक  कितने  मामले  विनिश्चित  किए  और

 ऐसी  अवालतों  के  गठन  के  बारे  में  लोकमत  क्‍या  है  और  अध्य  सम्बन्धित  न्यायालयों  के
 कार्यकरण  पर  उनका  क्या  प्रमुख  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 ः

 विधि  झौर  स्माव  बंद्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  श्रार०  पिधिक  सहायता
 स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार

 साधारणतया  लोक  अदालतें  स्वेज्छिक  ओर  अस्थायी  अभिक  रणों  के  रूप  में  लगाई  जाती
 ये  आंध्र  उत्तर  प्रदेश

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  लगाई  जो  रही  कर्ताटक  रोज्य  में  बंगलौर  में  भी  एक  लोक
 अवाधत  अचाने  का  प्रस्ताव  हरियाणा  राज्य  कुरुक्षेत्र  और  अम्बांला  में  दी  स्थायी  लोक  अवालतें
 कार्य रत  यद्यपि  संसय-समय  पर  डनके  कॉमिकों में  परिवर्तन  हौता  रहता

 ह  है
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 लोक  अदालतों  द्वारा  विनिश्चित  किए  गए  मामलों  की  संख्या  का  राज्य-वार  विवरण

 निम्नानुसार  -

 राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  का  माम  अन्तिस  रूप  से  मिपटाए
 सं०  गए  कुल  मामले

 1.  आंध्र  प्रदेश  2,000

 2.  बिहार  2,595

 3.  गुजरात  36,098

 4.  हरियाणा  5,000

 5.  महाराष्ट्र  2,034

 6.  उड़ीसा  490

 7.  राजस्थान  29,086

 8.  उत्तर  प्रदेश  56,728

 9.  दिल्ली  राज्य  326

 लोक  अदालतें  जन-साधा रण
 में  लोकप्रिय  हो  रही  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 घिक  लोक  अदालतें  लगाई  जाने  के  लिए  लगातार  मांग  की  जा  रही  लोक  अवालतें  विद्यमान  न्यायालयों

 की  प्रतिस्थानी  न  होकर  उनकी  पूरक  हैं  और  इस  प्रकार  इनसे  नियमित  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों

 की  बढ़ती  हुई  संख्या  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 खाता  पकाने  के  गंस  के  चल्हों  की  बिक्री  से  पहले  जांच

 3161,  भरी  के०  एस०  राव  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्र।क्नतिक  गेंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  लाखों  कनेक्शन

 यदि  तो  क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  छ्वाना  पकाने

 की  गैस  के  अधिकृत  विक्रेताओं  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  ग्रेस  के  चुल्हों  में  आवश्यक  सुरक्षा  व्यवश्था

 कोई  अनुदेश  किए  हैं  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 48
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाना  पकामे  की  गैस  के  अधिकृत  विक्र  ताओं  द्वारा  बेचे  जाने

 वाले  गैस  के  चूल्हों  की  कड़ी  जांच  करने  का  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  दोषपुर्ण  डिजाइस

 या  निर्माण  के  तरीके  क ेकारण  रिसाव  की  सम्भावना  न  रहे  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गस  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  चस्द्र  शेखर

 31  दिसम्बर  1985  को  देश  में  लगभग  10.1  मिलियन  घरेलू  एल०  पी०  जी०  कनैक्शन

 और  तेल  विपणन  कम्पनियों  के  एल  ०.पी०  जी०  वितरकों  को  केवल  ऐसे  एल०

 पी०  जी०  स्टोबों  की  बिक्री  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  जो  जाई०  एस०  आई०  मार्क  के  ये

 स्टोव  सुरक्षा  आवश्यकताओं  को  पूरा  करते

 हैवो  इंजीनियरिंग  का  रांची  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार

 3162,  भ्री  धाइमन  तलिग्गा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  में  कुल  कितने  कर्मचारी

 हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  में  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  नियोजित

 और

 उन  विस्थापित  व्यक्तियों  में  स ेअनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  शारीरिक
 रूप  से  विकलांगों  तथा  भंतपूर्व  सैनिकों  की अलग-अलग  संख्या  कितनी  है  ?

 झोन्‍्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  207391

 41501

 (1)  )  अनुसूचित  जाति  110

 (2)  अनुसूचित
 जनजाति  2332

 (3)  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  कोई  नहीं

 (4)  भूतपूर्व  सैनिक  कोई  नहीं

 (5)  अन्य  1708

 योग  :  4150
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 इस्सुलिन  की  प्रतियसित  सप्लाई

 3163.  और  सोसनाथ  रथ
 री  लक्षण  सलिक  रत  दक
 थो  सह्येखा  नारायण

 उच्ोग  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 श्री  श्ोबल्लम  पाणिप्रही
 किः

 वया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  |  986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित

 इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कट्टा  गया  है  कि  देश  में
 इन्सुलिन

 की  सप्लाई

 अनियमित  है  ओर  उसके  परिणामस्वरूप  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मधुमेह  के  रोगियों  को
 कष्ट  हो  रहा

 और

 यदि  तो  क्या  जो  एक  जीवन  रक्षक  ओषधि  के  सम्बन्ध  में  एक

 कर्त्ता  क ेएकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  झौर  पेट्रो-रसाथन  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  प्रार०  के०  जयचनल्त  :

 जी

 स्वदेशी  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  इन्सुलिन  के  उत्पादन  के  पहुले  ही  लाइसेंस

 मुक्त  फर  दिया  गया  है  तथा  इसे  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की  धारा  2 |  और  22  से  छूट  दी

 गई  इसके  मैससें  सिनवायोटिक्स  डेनमार्क  द्वारा  उत्पादित  किए  जाने
 वाले  उच्च  परिष्कृत  कोमेटोग्राफ्ड  इन्सुलिन  के  आयातकर्त्ता  तथा  वितरक  ने  हत  फार्मूलेशनों  की

 पर्याप्त  उपलब्धि  की  सूचना  दी  उन्होंने  दिनांक  27-2-1986  के  दि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  विज्ञान
 प्रकाशित  कर  के  इस  तथ्य  को  व्यापक  प्रचार  दिया  है  ।

 झाटोमोबाइल  टायर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  झनुसन्धाम  झौर  विकास  के  लिए
 केम्द्रीध  प्रनुसंघान  संस्थान  को  स्थापना

 3164.  श्री  प्रनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  उश्ोग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  आटो-मोबाइल  टायर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  अनुसन्धान  और

 विकास  के  लिए  एक  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  की  स्थापना  के  विरुद्ध  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 झोशोगिक  बिकास  बिसाग  में  राज्य  सगत्री  एस०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 बंगाल  पेपर  मिल  रानोगज  का  बंद  किया  जाना

 3.65.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  सलिक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  रानीगंज  स्थित  बंगाल  पेपर  मिल  के  बन्द  होने  के

 फलस्वरूप  एक  हजा  *  पांच  सी  श्रमिक  पिछले  बहुत  अधिक  समय  से  भुखमरी  का  सामना  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इसका  प्रव॒न्ध  ग्रहण
 करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बत्वी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 झोध्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  से  बंगाल
 पेपर  मिल्स  1-1  1-1983  983  से  बंद  पड़ी  राज्य  सरकार  ने  1984  में  यह  सुझाव  दिया  था  कि  केन्द्र

 सरकार  कम्पनी  के  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।  चूंकि  वित्तीय  संस्थानों  ने  एकक  को  पुनरुष्जीवित
 करने  के  लिए  एक  पुनर्स्थापना  योजना  तैयार  कर  ली  अतः  राज्य  सरकार  को  यह  सूचना  दी  गई  थी

 कि  कम्पनी  के  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण  करना  उचित  नहीं  समझा

 वित्तीय  संस्थानों  के  सूचित  किया  है  कि  वे  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  किसी  अन्य  एकक  के

 साथ  विलय  करके  और  संस्थामों  को  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  एकक  को  प्रदान  की  जाने

 बाली  कुछ  राहतों/रियायतों  क ेआधार  बर  एकक  के  पुनर्स्थापित  करने  की  संभावना  का  पता  लगा  रहे
 केन्द्र  सरकार  पुनर्स्थापना  के  एक  अंग  के  रूप  में  एकक  द्वारा  किश्तों  में  अदा  किए  जा  रहे

 उत्पादन  शुल्क  की  अधिकांश  बकाया  राशि  अदा  करने  के  लिए  हाल  ही  में  सहमत  हो  गई

 माश्तोय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  को  शताब्यो  के  बारे  में  स्मारक  डाक  टिकट

 3166.  श्री  संयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  की  जन्म  शताब्दी  के  उपलक्ष  में  किसी  स्मारक  टिकटों  का

 डिजाइन  तैयार  किया  गया  था  तथा  मुद्रित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है

 और  इन  पर  कितना  खर्चा  किया  .

 क्‍या  ये  ड/क  टिकट  जनता  को  जारी/बैचे  गए  ओर

 :  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ३1
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 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्ह्री  तथा  गृह  भम्त्रालय  सें  राज्य  सस्ती  रास  भिबास

 :  जी  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  की  शताब्दी  के  उपलक्ष  में  स्मारक  डाक-टिकटों की
 डिजाइन  तैयार  करके  उनको  मुद्रित  किया  गया  था  ।

 ये  स्मारक  डाक-टिकट  धार  डाक-टिकटों  के  एक  सेट  के  रूप  में  तैयार  किए  गए  ।  प्रत्येक

 डाक-टिकट  100  पैसे  का  इन  डाक  टिकटों  पर  4,51,08  1  रु०  का  खर्च

 जी  ये  डाक-टिकट  जनता  को  जारी
 किए

 बेचे

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।.

 :

 उत्तर  प्रदेश  में  खाना  पकाने  की  गंस  कनेक्दानों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो

 3167.  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेंस  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा '
 करेंगे

 ॥

 उत्तर  प्रदेश  में  खाना  पकाने  की  गैस  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  व्यक्ति

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  उनको  शख्ाना

 बकाने  की  गैस  के  कनेवशन  शीघ्र  मिल  और
 ह

 उनको  गैस  कनेवशन  कब  तक  मिलने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चलन  शेखर  :

 भग  6.45  लाख  ।

 और  देश  में  जिसमें  उत्तर  प्रदेश  शामिल  है  तेल  उद्योग  के  वाधिक  नामांकन  कार्य -
 कम  के  अन्तगेंत  नए  कनेक्शन  जारी  किए  जाते  हैं  भौर  यह  एल०  पी०  जी०  की  उपलब्धता  बाटलिंग

 परिवहन  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं  में  करके  किया  जाता

 |

 कोंकण  तट  पर  पवन  चक्िकियों  को  काम  में  लाकर  बिजलो  वैदा  करमा

 3168.  प्रो०  मधु  दण्डबले  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  क्षेत्र  कोंकण  का  केन्द्रीय  सहायता  से  औद्योगीक रण  करने  में  ऊर्जा
 की  कभी  मुख्य  रुकावट

 $2
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 यदि  तो  क्या  कोंकण  तट  पर  पवन  चडिकियों  को  काम  में  लाकर  बिजली  पैदा  करने

 की  प्रक्रिया  का  पता  लगाया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्ल्ली  बसंत  :  से  औद्योगिक  विकास  के  लिए  ऊर्जा  एक

 पूर्ण  निवेश  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विस्तृत  किस्म  के  प्रयोगों
 के  लिए  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के

 उपयोग  के  लिए  विशेषकर  दूर-दराज  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रयत्न  किए  जा  रहे  महाराष्ट्र  के  देवगढ़

 के  कोंकण  तट  पर  550  किलोवाट  को  पूर्ण  क्षमता  वाला  एक  पवन  फार्म  स्थापनाधीन  है  ओर  वह  शीघ्र

 ही  प्रचालन  की  अवस्था  में  हो  कोंकण  तट  पर  पवन  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  अन्य  स्थानों  का

 पता  लगाने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  पवन  की  अन्य  तकनीकी  तत्व  एवं  वित्तीय  स्रोतों

 की  उपलब्धता  पर  विचार  करने  के  पश्थात्‌  ही  आगे  परियोजनाओं  को  अंतिम  निर्णय  लिया

 विद्युत  क्षेत्र  में  संयुक्त  क्षेत्र  प्रबस्ध

 3169.  श्री  मोहन  माई  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विद्युत  क्षेत्र  में  संयुक्त  क्षेत्र  प्रबन्ध  रखने  पर  विघार  कर  री

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 देश  में  विद्युत  की  समस्या  का  समाधान  करने  से  यह  कहां  तक  सहायक  होगा  ?

 ऊर्जा  मनन्‍्त्रो  वसन्‍्त  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भ्रायातित  टेलीफोन  प्रयोग  करने  बाले  टेलीफोन  उपभोक्ता

 3170.  श्री  श्रीहरि  राव  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  की  संख्या  कया  है  जिनको  आटो  डायलों  के  अक्षावा
 सभी  प्रकार  की  सुविधाओं  आटो  डायलर  बिना  किसी  अतिरिक्त  सुविधा
 के  आयातित  एस०  टी०  डो०  की  सुविधा  आटो  डायलिंग  सुविधा
 सहित  ओर  मैमोरी  डायलिंग  सुविधा  वाले  टेलीफोन  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  या  जिन्होंने  ऐसे
 टेलीफोन  खरीदे  हैं/आयात  किये  जिन  पर  भारत  के  दस  प्रमुश्च  नगरों  मद्रास  न

 और  में  लाइतेंस  शुल्क  लगाया  गया  और

 33

 स्त्की +
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 इनमें  से  प्रत्येक  श्रेणो  की
 वाधिक  लाइसेंस  फीस  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  रास  निवास  :

 )  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो

 भाग  में  निदिष्ट  एटेचमेंट/उपकरणों  के  प्रयोगार्थ  कोई  लाइसेंस  शुल्क  नहीं  है  ।
 तथापि  एटेचमेंट/उपक रण  को  कुछ  निर्धारित  तकनीकी  शर्तें  पूरी  करनी  होती  हैं  ।

 खामा  पकाने  को  गेस  के  सिलेण्डर  मरने  के  संयंत्रों  की  क्षमता  बढ़ाना

 3171.  क्रो  शीकांत  दस  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलिण्डर  भरने  के  वंमान  संयंत्रों  की
 क्षमता  बढ़ाने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलिण्डर  भरने  के  संयंत्र  लगाने  के  लिए  फर्नाटक  और  देश  के

 अन्य  शागों  में  किन  स्थानों  को  चुना  गया  और

 यदि  तोतत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  चसत्र  शेखर  :

 हां  ।  ्

 लगभग  846  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एल०  पी०  जी०  परियोजना  के
 स्‍्वयन  के  द्वारा  ।

 ओर  एक  विवरण  संलःन

 विवरण

 क्र०  सं०  स्थान  राज्य  सहित  क्षमता  मो ०
 उन  भ्रतिव

 2

 ।

 3.

 मंसूर

 2.  हवेली

 64
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 2

 3.  मंगलौर  12,500

 4.  जीरा  25,000

 5.  गमशेदपुर  425,000

 6.  दुर्गापुर  बंग  25,000

 7.  सवाई  माधोपुर  25,000

 8.  मदनपुर  )  25,000

 9...  टीकरीकलां  50,000

 10,  कानपुर  25,000

 11.  जम्मू  एण्ड  7,000

 12.  गोवा  12,500

 13.  औरंगाबाद  12,500

 14.  चन्द्रापुर  )  12,500

 15.  श्रीनगर
 ०  एण्ड  के०  )  7,000

 16...  खुर्दा  रोड  25,000

 17.  जींद  12,500

 18.  विशाल  12,500

 19.  उरन  75,000

 20.  आसौटी  75  000

 21.  जबलपुर  25,000

 22.  शोलापुर  12,500

 23.  जलगांव  )  12,500

 24.  अम्बाला  25,000

 25...  राजकोट  12,500

 है
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 1  2.  3

 26...  भोपाल
 ।

 25,000

 27...  वाराणसी  25,000

 28.  करनाल  25,000

 29.  बारासोर  25,000

 30.  अजमेर  8,000

 31.  परवानो  .  5,000

 32.  हल्द्वानी  5,000

 33.  देहरादून  प्रदेश )  8,000

 34.  त्रिवेन्द्रम  )  12,500

 35.  ट्यूटीकोरिन  12,500

 36.  लखनऊ  6,500

 37...  हिसार  6,500

 38.  पूर्वी  क्षेत्र  में  )  6,500

 39.  जयपुर  6,500

 40.  .  बरेली  6,500

 41...  चरलापलली  25,000

 जे०  के०  सियेटिक्स  लि०  द्वारा  संडाबर  में  ध्ोश्ोगिक

 परियोजना  शुरू  करना

 3172.  भीसती  साधुरी  सिंह  :  क्‍या  उद्योग  मत्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  जे०  के०  सिथेटिक्स  लि०  तने  मंडावर  में  एक  औद्योगिक

 योजना  शुरू  की  थी  ;

 56

 यदि  तो  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आई  .

 कमा  उक्त  परियोजना  विदेशी  सहयोग  से  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  कौ  गई
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 उक्त  परियोजना  में  किन  उत्पादों  को  तैयार  किया  जाएगा  ;
 री

 (४)  उत्पादन  कब  तक  शुरू

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कितनी  राशि  का  ऋण  तथा  वित्तीय

 सहायता  दी  गई  और

 उक्त  परियोजना  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिलने  की  सम्भावना  है  ?

 रसायन  शोर  पेट्रो-रसाथम  विभाग  में  राज्य  स्त्री  ध्रार०  के०  जयचंसा  :

 जे०  के०  सिथेटिक्स  लि०  माण्डावार  में  कोई  परियोजना  स्थापित  नहीं  कर  रहा  परन्तु  वह  जिला

 झालावार  में  गांव  तहसील  झालावार  पटन  जोकि  राजस्थान  में  एक  श्रेणी  का  पिछड़ा

 हुआ  जिला  एक  परियोजना  स्थापित  पर  रहा
 |

 (a)  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  70.38  करोड़  रुपये

 नहीं  ।

 इस  परियोजना  में  एक्रिलिक  फाईबर  का  निर्माण  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 परियोजना  के  1987  तक  चालू  होने
 की  आशा

 परियोजना  को  केर्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं
 जा  रही  आयातित  संयंत्र  तथा  मशीन  तथा  कुल  जानकारी  शुल्क  के  भाग  की  विंदेशी  मुद्रा  अपेक्षाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  कम्पनी  को  विसीय  संस्थाओं  द्वारा  21.0  करोड़  रुपये  का  विदेशी  मुद्रा  ऋण

 प्रदान  किया  गया

 परियोजना  द्वारा  800  व्यक्तियों
 को

 प्रत्यक्ष  नियोजन  प्रदान  किये  जाने  की  आशा

 .  बिहार  में  जहानाबाद  झोर  रांची  के  जीच  सीधो  ठूंक  डायल  सुविधा

 3173.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  राज्य  में  जहानाबाद  और  रांची  के  बीच  सीधी  ट्रंक

 डायल  सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्र
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  स्त्री  तथा  गृह  संजालय  के  राज्य  स्त्री  राज  तिवात़  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 संसाधन  सीमित  होने  के  कारण  केवल  जिला  मुख्यालयों  तथा  1000  झाइमों  से  श्तिक्रा

 (1-4-85  की  स्थिति  के  की  क्षमता  वाले  बढ़े  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा

 सुलभ  कराने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  गई  प्राथमिक  आवश्यकताओं  को  धरृुरा  करने  के  बाद

 जहानावाद  के  लिए  एस०  टी०  सेवा  सुलभ  कराने  पर  विचार  किया  जा  सकता

 पासीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सेवा

 3174,  श्री  टी०  बाल  गोड़  :  कया  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लगाये  गये  ट्रेजी  फ़ोलः  मद्दीने  के
 अधिकांश  दिन  खराब  रहते

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  विभाग  की  सेवा  में  सुधार  करके  उन्हें  नगरों  के  समकक्ष  लाने
 के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उपयुक्त  सेवा  प्रदान  किए  बिना  पूरे  मह्दीने  का  किराया  वसूल  किया
 जा  रहा  है  और  उपभोक्ताओं  को  टेलीफोन  खराब  रहने  की  अवधि  के  लिए  कोई  छूट  नहीं  दी  जा  रहीं

 और

 too.
 छ

 मन्त्रालय  द्वारा  ऐसी  छूट  की  कब  तक  घोषणा  की  जाएगी  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  राम  तिवास

 हसें  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  महीने  में  कुछ  ढ़िन  खराब

 रहते  हैं  ग्रामीण  एक्सचेंजों  के  साथ  जोड़े  गए  टेलीफोन  सामान्यतया  संतोषजनक  रूप  से  कार्य
 कर  रहे  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  और  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए
 जा  रहे

 (3)  जहां  लम्बे  समय  तक  बिजली  नहीं  मिल  पाती  वहां  एक्सचेंजों  में  कम  क्षमता  वाली
 बैटरियों  के  स्थान  पर  उच्च  क्षमता  वाली  बैटरियां  लगाई  जाएंगी  ।  रे

 (ii)  जहां  बिजली  अधिक  समय  तक  नहीं  मिलती  है  ऐसे  बड़े  एक्सचेंजों  में  इंजिन  आस्टनेंटरों

 की  ठ्यवस्था  की  जा  रही  ।
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 (iii)  छोटे  एक्सचेंजों  में  बैटरियों  को  चार्ज  करने  के  लिए  एक  ग्रुप  पर  मोबाइल  इंजिन
 |  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है|

 (iv)  सेवा  गुणवत्ता  तथा  दोषों  को  निपन्त्रित  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्र  की  एक्सचेंजों  देसु
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रेक्षण  तथा  सुधार  दलों  का  गठन  किया  जा  रहा

 जिन  उपभोक्ताओं  की  टेलीफोन  सेवा  30  दिन  से  अधिक  समय  तक  श्वराव  रहती  हैं

 उन्हें  किराए  में  छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  आदेश  पहले  ही  हैं  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को  किराया-क्षरोद  योजना

 3175,  श्री  झ्नादि  चरण  दास  :  कया  उद्योग  मन्‍्त्री  यहु  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ...  राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  की  किराया-खरीद  योजना  का  ब्यौरा  क्या
 है  और  इससे

 भावी  उद्यमों  को  मशीनें  आदि  खरीदने  में  कहां  तक  मदद  मिलेगी  ;

 कया  राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  की  किराया-ख रीद  योजना  केवल  उस  निगम  और  इसके

 संस्थानों  कक्षों  द्वारा  निरभित/ब्ेची  गई  मशीनों  के  लिए  ही  साथ  होगी  न  कि  भावी  उद्यमियों

 द्वारा  अन्य  प्रमुख  निर्माताओं  द्वारा  निभित  मशीनरी  और  संयंत्र  की  खरीद

 क्‍या  वह  भी  पूर्व  शर्त  है  कि  लबु  उद्योग  को  पहले  पंजीकृत  कराना  होगा  और/अथवा

 किराया-खरीद  योजना  के  अन्तर्गत  आवेदन  करने  के  लिए  औद्योगिक  भू-खण्ड  उसके  पास  होना
 और

 इस  तरह  के  ऋण  के  लिए  कया  दस्त  विज  निर्धारित  करिए  गए  हैं  और  क्या  राष्ट्रीय  लघु
 उद्योग  निगम  पंजीकृत  लघु  उद्योगों  के  विशेषकर  उड़ीसा  में  ल्ाद्य  तेलों/बाल

 फाइल  कवर  आदि  के  लिए  कोई  विपणन  सुविधा  प्रदान  करता  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मस्त्रो  एम०  :  किराया-आरीद

 आधार  पर  मशीनों  की  एक  तरह  से  धनराशि  विदेशी  मुद्रा  की  सुविधाएं  देना  और  दोनों

 को  संबुक्त  रूप  से  देना  भी  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  सम्पूर्ण  खरीद  पद्धति  जो
 ह
 भापूति  कर्त्ताओं

 से  पूछगरछ  करने  से  शुरू  होकर  मशीनों  की  सुपुदंगी  पर  समाप्त  होती  स्वयं  ही  पूरा  करता

 भायातित  मशीनों  के  मामले  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  विदेशी  मुद्रा  का  प्रबन्ध  करता  आयात

 लाइसँत  प्राप्त  करता  ऋण-पत्र  खोलता  है  ओर  सीमा  शुल्क  विभाग  की  आवश्यकताओं  को  देखता  है

 और  मंररिनों  की  छुट्वाता  लघु  उद्योग  प्रारम्भ  करने  वाले  व्यक्ति  अथवा  उदछमों  को  यह  करना

 होता  हैं  कि  आवश्यक  दस्तापेजों  सहित  आवेदन-पत्र  जब  उसे  कहा  जाए  मप्रिम  दाशि  जमा  करें  और

 डा
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 किराया-ख रीद  समझौता  मशीनों  की  सुपुर्दंगी  उसके  घर  पर  की  जाती  तब  उसे  मश्लीनों  का

 उचित  प्रयोग  करना  उनके  प्रयोग  से  पैसा  कमाना  चाहिए  ओर  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को

 किराया-खरीद  किश्तों  का समय  पर  भुगतान  करना  जब  किराया-खरीद  की  अन्तिम  किश्त

 और  अन्य  बकाया  यदि  कोई  का  भुगतान  कर  दिया  जाता  मशीनें  उच्मी  को  हस्तांतरित
 कर  दी  जाती  भर  तब  उस  सम्पत्ति  का  स्वाभी  बन  जाता  है  ।

 किराया-खरोद  योजना  के  नि  गम  न  केवल  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  और

 संस्थानों/टूल  रूमों  द्वारा  निित  मशीनों  की  आपूर्ति  करता  है  बल्कि  वहू  क्रावेदन  की  पसन्द  के  अनुसार
 देश  में  संयंत्र  और  मशीनों  के  अन्य  प्रमुख/प्रसिद्ध  उत्पादकों  की  अथवा  विदेशी  मशीनों  की  भी  आपूर्ति
 करता

 निगम  केवल  पंजीकृत  लघु  एककों  को  किराया-खरीद  सुविधा  प्रदान  करता  यह्‌
 आवश्यक  नहीं  है  कि  एककों  की  अपनी  भूमि/भवन  वे  किराये  के  भवन  में  रखकर  भी  किराया-खरीद

 पोजना  के  अभ्तगेत  सहायता  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 *  राष्ट्रीय  उद्योग  निगम  के  आवेदन  के  साथ  निम्नलिखित  दस्तावेजों  को  भेजना
 आवश्यक  है  :-.

 (1)  राज्य  जिला  उद्योग/जिला  उद्योग  केन्द्र  स ेलघु  एकक  के  रूप  में  पंजीकरण

 (2)  जिन  आपूर्ति  कर्ताओं  से  मशीनें  खरीदने  का  विचार  है  उनके

 (3)  आवेदक  द्वारा  इस  तथ्य  की  घोषणा  कि  उसका  आपूर्ति  कर्ताओं  के  साथ  प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
 सम्पर्क  नहीं

 ह

 (4)  यदि  साझेदारी  तो  साझेदारी-पत्र  की  सत्यापति

 (5)  कम्पनी  के  मामले  संस्था  का  शापन-पत्र  और  पिछले  दो  वर्षों  के  वाधिक
 लेखों  की

 |

 (6)  परियोजना  रिपोर्टों  की  दो  प्रतियां  ताकि  किराया-खरीद  की  किश्तों  को  वापिस  करने

 में  उसकी  जीव्यता  और  क्षमता  फो  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ;

 (7)  अनुधूचित-जाति/अनसूचित  जन-जाति  आदि  जैसे  कमजोर  वर्गों  के  मामले  में  समर्थन
 करने  वाले  दस्तावेज  ताकि  योजना  की  रियायती  शर्तों  का  लाभ  उठाया  जा  सके  ।

 पूत्ति  और  निपटान  महानिदेशक  द्वारा  जब  कभी  टेंडर  आरी  किए  जाते  निगम  टेंडरों  को

 मुफ्त  अपने  सरकारी  खरीद  क्रायंक्रम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  लधु  उद्योगों  को  विपणन  सुविधाएं  .

 प्रदान  करता  है  ।  इन्हें  भग्रिम  राशि  जमा  करने  से  भी  छूट  दी  जाती  उड़ीसा  में  खाद्य

 40,
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 हे बाल  पैन  रिफिलों/फाइल  कवरों  का  उत्पा

 सहायता  का  लाभ  नहीं  उठाया

 दम  करने  वाले  किसी  लघु  एकक  ने  किसी  प्रत्यक्ष  विपणन

 oy  &59....9,
 हहन्दा  ]

 राजस्थान  में  गेस  पर  क्‍्राधारित  बिजलीघर

 3176.  भी  प्रभुलाल  रावत  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बांसवाड़ा  में  गैस  पर  आधारित  बिजली  घर  स्थापित  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  भौर

 यदि  तो  बिजली  धर  की  सम्भवतः  कितमे  मेगावाट  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता

 होगी  भौर  उस  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  आएगी  और  इसको  कब  तक  चालू  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मरत्री  वसस्त  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 |

 सीमेंट  को  भांग  झौर  सप्लाई

 3177.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  की
 मांग  उसकी  सप्लाई  से  अधिक

 यदि  तो  क्या  सरकार  फा  विचार  इसकी  लागत  कम  करने  और  बिना  पैकेजिंग  के

 इसकी  भारी  मात्रा  में  बिक्री  करने  का  और

 क्या  सरकार  का  विचार  कमजोर  वर्गों  और  पवंतीय  क्षेत्रों  क ेलिए  भी  कम  मुल्य  पर

 सीमेंट  सुनिश्चित  करने  का  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मर्जी  एम०  :

 सरकार  लागतों  में  कमी  करने  की  वृष्टि  नम  प्रक्रिया  को  शुष्क  प्रक्रिया  में  परिवतित
 करके  ऊर्जा  संरक्षण  के  अध्युपाय  करके  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  जंसे  प्री-हीटर  और  प्री-कैल्सिनेटर  आदि

 का  उत्तरोत्तर  अभिग्नहण  करके  आधुनिकोकरभ  को  प्रोत्साहन  देती  रही  जहां  तक  बह्क  बिक्री  का

 सम्बन्ध  भारी.सामान  को  लाने-ले-जाने  की  सम्भाव्यता  का  तकनीकी-आधिक  अध्ययन  करने  का
 कार्य  मेससे  रेल  इंडिया  टैक्नीकत  एण्ड  इकोनोमिक  सबिसेज  को  सोंपे  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 न न+->+पनन--म-+लानन
 श्री मानिक  से  सीमेंट  के  आंशिक  निरंत्रण  की  योजना  के  शुरू  होने  के  शींमेंट

 2  श्रेणियों  अर्थात्‌  लेवी  और  गंर-लेवी  सीमेंट  के  अन्तगंत  बेचा  जाता  जहां  लेवी-सोमेंट  मूल्य  और

 वितरण  नियंत्रण  के  अधीन  वहां  गैर-लेवी  सीमेंट  ऐसे  नियंत्रण  से  मुक्त  है  ।

 समाज  के  कमजोर  वर्ग  क ेलोग  |  लाख  और  उससे  अधिक  की  संजनख्या  वाले  शहरों  में  ,00
 ब्ग  मीटर  तक  के  प्लिय  क्षेत्र  में  और  एक  लाख  से  कम  की  जमसंख्या  वाले  शहरों  में  वर्ग  मीटर
 के  प्लिय  क्षेत्र  में  मकान.निर्माण  करने  के  लिए  लेवी  सीमेंट  प्राप्त  करने  के  पात्र  छठी  योजना  में

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  रूप  में  घोषित  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  लेवी  सीमेंट  का  अतिरिक्त  आवंटन  सम्बद्ध
 राज्यों  को

 किया  जाता  ताकि  इन  क्षेत्रों
 को  अधिक  मात्रा  में  नियंत्रित  दर  पर  सीमेंट  उपलब्ध  हो

 सके  ।

 उच्योग  द्वारा  इुलंभ  पंट्रोलियम  उत्पादों  का  प्रयोग

 TR:  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  शैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  '

 क्ि ध्की कया यह सच है कि भारतीय उद्योग ने मिट्टी का तेत्र सहित दुलंभं पैट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग कर अक्षम और महंगे विद्युत जेनरेशन का प्रयोग करना अरम्भ किया है जैसा कि यामाहा परियोजना के मामले में किया जाता क्या सरकार तेल की कमी के बावजूद ऑयल बनिग जनरेटिंग सेट के लिए निरंतर लाइसेंस दे रही यदि तो इसके क्या कारण और क्या सरकार पेट्रोल के क्षेत्र में मेधाइल और इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करने के मामले पर पुनः विचार करेगी ओर सड़े सैल्यूलोज तथा रासायनिक विधि से तैयार अल्कोहल का प्रयोग कर इथाइल अल्कोहल के निर्माण को प्रोत्साहन देगी जेसा अमरीका में होता है ? वैट्रोलियम प्रोर प्राकृतिक गेंस मंत्रालय के राज्य मंत्री चर पेशर : से अमैक औद्योगिक एकक कुछ राज्यों की विद्युत भापूर्ति की स्थिति के अनुसार अपने कंपटिव विश्युक्न उत्पादन के लिए पेट्रोलियम इंधन का प्रयोग कर रहे हैं । यदि ऐसा एकक किसी अनुश य स्थल पर स्थित है तथा एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० जार० ए० बिनियमों के अध्यधीन नहीं तो 60 मैगाबाट तक के गैस अ'दि के जैनरेटिंग संटों के निर्माण के लिए निर्माण सुक्धाएं स्थापित करने हेतु अब किसी जोद्योगिक लाइसेस की जवश्यकर्ता नहीं कुछ एककों ने 0 05 किलोबाट से 4.5 किलोवाट तक के सुवाह्म जैमरेंटिग सेटों के सिर्भाण कं लिए पंजीकरण प्राप्त किया इन सुधाहा सैटों का प्रयोग छोटे तथा मंध्यम दर्ज के किसानों द्वारा सिंचाई तथः छोठे तथा गृह उच्दीनों के लिएं किया जाता |
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 जी  नहीं  ।

 सहायक  उद्योगों  के  बिकास  के  बारे  में  नोति  मिदेश

 3179.  झीमती  विद्याबती  चतुर्वेदी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  वर्ष  1971  से  केन्द्र  सरकार  के

 उपक्रमों  को समय-समय  पर  सहायक  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  नीति  निदेश  जारी  किए  जा  रहे
 और

 (m)  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  उन  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने
 नीति  निदेशों  का  अनुपालन  किया  है  और  तत्संबंधीं  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  हां  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  सेंट्रल

 फीश्ड्स  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  बेल।डिला  नेशनल  ठेक्सठा इल  कारपोरेशक

 भिलाई  इस्पात  का  वेल्टन  कोलफील्ड्स  लि०  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०

 तथा  नेशनल  स्यृज  प्रिंट  एण्ड  पेपर  सिल्स  लि०  नासक  सरकारी  उद्चमों  में  सहायक  उद्योगों  का  विकास

 किया
 ॥॒

 सहायक  उद्योगों/लघु  उद्योग  एककों  की  संख्या  तथा  उनके  वर्ष  1984-85  के  दौरान  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपर्मुक्त  उद्यप्तों  ढवग्र  की  गई  खरीब  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 eee कौ
 ऋ्र०  सं०  सरकारी  उद्यम  का  नाम  उन  एककों  की  जिनसे  1984-85  5  के  दोरान

 1984-85  के  दौरान  खरीद  सहायक  उद्योगों  और

 की  गई  -..  श्ु  दद्योग  एककों से
 सहायक जोड़  की  गई  कुल  खरीद  का

 उद्योग  विवरण  रुपयों

 ।,

 के  5  हा  3.  4  5  ६
 =  जीप  ण  "0ैपैौपपपनापप::ज  इलच  हक  छापा  के

 भारत एल्यूमिनियम 9 52 - भरत इलेकिट्रकल्स कि० 48 383 , 3383.90 ) ० 63
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 1  2  3  4  5]  6

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  3  137  140  42.5

 4...  नेशनल  यून्जप्रिंट  एण्ड  पेपर  5  6  11  156.45
 मिल्स  लि०

 5.  ने०  टे०  का०  2  63  65  171.19
 लि०

 6.  भिलाई  44  29  हट  274.85

 7.  वेस्टने  कोलफील्डस  35  124  159  *

 8.  सेंद्रल  कोलफील्डस  लि०*  74  69.  तथा उत्तर प्रदेश में  806.94

 कोलफीहड्स  लिं०

 बैस्ट्नें  कोलफील्ड्स  के  कोयला  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  राज्यों  में  स्थित

 असेम्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०

 कार्यालय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  मध्यप्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  कोयला  क्षेत्र  आते

 मध्यप्रदेश  के अलग  से  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 [  प्रमुधाव  ]

 बिहार  में  जयन्ती  कोयला  खान  के  निकट  कोयले  का  भण्डार

 3180.  भो  सलाउद्दीन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  के  देवधर  जिले  में  जयन्ती  कोयला

 खान  के  निकट  कोयले  का  विशाल  भण्डार  और

 यदि  तो  कोयले  के  इस  भण्डार  का  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 वाहा  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  बसस्त  :  भूब॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  हैं  कि  जयस्ती

 जिला  बिहार  के  आस-पास  कोयले  का  समुद्ध  भण्डार  नहीं  है  ।

 64
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 (a)  इस  समय  जयन्ती  कोयला  क्षेत्र  के  भण्डार  से  कोयला  निकालने  का  केई  कीर्यक्रम
 ।

 हि

 मिदनापुर  जिले  में  पश्चिम  अंगाल  में  हे लोफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 3181.  भरी  सत्यगोपाल  सिथ्व  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  चेतन्पपुर  पुलिस  स्टेशन  में  टेलीफोन

 एक्सचेंज  की  स्थापना  की  वर्तमान  स्थित  क्या

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसमें  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास

 और  पी०  एस«  सुतहवा  जिले  में  25  लाइनों  वाले  एम०  ए०  एक्स-ता  टीईप

 एक्सचेंज  फा  संस्थापना  कार्य  प्रगति  पर  1986  तक  इस  एक्सचेंज  को  भालू  हो  जाने  को

 संभावना  है  ।

 इस  एक्सचेंज  को  लक्ष्य  के  अनुसार  ही  चालू  किया

 भूमि  सुधार  से  सम्धर्धित  कलकसा  उच्च  स्थायाजय  में  लंबित  रिट  वाचिकाएं
 झौर  पुनरीक्षण  याचिकाएं

 3182.  करी  गदायर  साहा  :  क्‍या  जिथि  झौर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980,  1981,  1982,  1983  और  1984  के  अन्त  तक  कलकत्ता  उच्च
 शय  में  भूंमि  सुंधारों  से  सम्बन्धित  कितनी  रिंट  यातरिकाएं  और  पुनरीक्षण  याचिकाएं  लंबित
 ओऔर

 संविधान  की  नवीं  अनुसूची  में  भूमि  सुधार  विधियों  को  सम्मिलित  करने  हेः  बारे  में
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  वे  कौन  से  प्रस्ताव  हैं  जिन  पर  केन्द्रीय  सरकार  विधार  कर  रही

 विधि  झौर  स्थाय  मम्मालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  धार०  :

 छच्य  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दौ  गईं  जानकारी  इस  प्रकार  है  :

 7०४
 हक
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 समाप्त  होने  भूमि  सुधारों  जिनके  पुनरीक्षण  के  लिए  लंबित

 वर्ष  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  यात्रिकाओं  की  कुल
 सम्बन्धित  रिंट  याचिकाओं  की  संख्या

 संख्या

 .  46589

 24

 23

 44  90693

 |

 सम्मिलित  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  निम्नलिखित  अधिनियमों  को  संविधान  की  नवीं  अनुधूची
 में  सम्मिलित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  है  :

 ॥

 पश्चिमी  बंगाल  भूमि  सुधार

 2.  पश्चिमी  बंगाल  भूमि  सुधार

 3.  पश्चिमी  बंगाल  भूमि  सुधार

 4.  पश्चिमी  बंगाल  संपदा  अर्जेन

 5.  पश्चिमी  बंगाल  संपदा  अर्जन

 6.  पश्चिमी  बंगाल  अन्यसंक्रांत  भूमि  का  प्रत्यावतंन

 :  “-  पश्चिमी  बंगाल  अन्यसक्रांत  भूमि  का  प्रत्यावर्धन  5

 8. पश्चिमी बंगाल अम्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावतंन ० » पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रांत भूमि का प्रत्यावतेन ... पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जेन पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार 66
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 14.  पश्चिमी  बंगाल  भूमि  सुधार  1969

 15.  पश्चिमी  बंगाल  अन्यसंक्रांत  भूमि  का  प्रत्यावतंन  1980

 (1980  का  प०  बं०  अधिनियम  56)

 16  पश्चिमी  बंगाल  अन्यसंक्रात  भूमि  का  प्रत्यावतेन  1978

 (1978  का  प०  बं०  अधिनियम  24)

 17.  कलकत्ता  ठेका  अभिधृति  अर्जन  और  विनियमन  1981  (1981  का

 नियम  30-12)  )

 पश्चिमी  बंगाल  भृधृति  भू-राजस्व  1979  (1979  का  रधिनियम  44)

 19.  पश्चिमी  बंगाल  भूधुति  राजस्व  धृति  राजस्व  संशोधन  1981  (1981  का

 अधिनियम  33)

 20.  पश्चिमी  बंगाल  भूधृति  राजस्व  1982  (1982  का  23)

 21.  कलकत्ता  ठेका  भूधुति  अजंन  और  विनियमन  1984  (1984
 का  अधिनियम  41)

 क्रम  सं०  |  से  9  तक  के  अधिनियमों  को  नवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  करना  आवश्यक  नहीं  समझा

 गया  क्रम  सं०  15  और  16  के  अधिनियमों  मद  200  और  199  के  रुप  में  नवीं  अनुसूची  में

 सम्मिलित  कर  लिया  गया  अन्य  अधिनियमों  को  नवीं  अनूसूची  में  सम्मिलित  किए  जाने  पर  केन्द्रीय

 सरकार  विचार  कर  रही

 बिल्ली  में  इच्डो-बर्मा  पेढ्नोलियस  कम्पनी  के  विभागीय

 सबिस  स्टेशत  खोलना

 3183.  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (8)
 कया  यह  सच  है  कि  इण्डो-बर्मा  पैट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  विल्‍ली  में  केबल  एक  ही

 विभाबीय  पैट्रोल  पम्प  और  सबविस  स्टेशन

 क्‍या  यह  सर्विस  स्टेशन  लाभ  पर  चल  रहा

 यदि  तो  समूचे  देश  में  इस  प्रकार  के  और  यूनिट  ने  खोलने  के  कारण
 कौर
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 क्‍या  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  है  राजधानी  में  पेट्रोल  ढीसरों  श्लोर  पम्प  स्टेशनों  के

 द्वारा  दबाव  डाले  जाने  पर  कारों  की  सर्वित्तिंग  के  प्रभारों  में  हाल  ही  में  दो  बार  वृद्धि  की  है  ?

 वेद्ोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चमा
 शेखर

 :  और

 हां  ।

 कम्पनी  का  एक  और  ऐसा  बिक्री  केन्द्र  बम्वई  में  है  तथा  चण्डीगढ़  में  भी  एक

 ,  कैद  बताने  का  प्रस्ताव

 !  नवम्बर  1984  तथा  पहली  दिसम्बर  1985  से  दरों  में  किए  गए  संशोधन  का  कारण

 दिहसी  के  अन्य  पेट्रोल  पम्प  डीलरों  का  दबाव  नहीं

 बाल  विवाह  रोकने  के  उपाय

 3184.  भी  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  विधि  पौर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  *

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देश  के  अधिकांश  भागों  मैं  बाल  विवाह  अभी  भी

 लित

 क्‍या  समाज  में  बाल  विवाह  की  बुराई  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  बोल

 बिधाहं  अधिनियम  को  अधिक  कठोर  बमाभे  का  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  झौर  ग्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच ०  श्ार०  :  जी  हां  ।

 और  विवाह  योग्य  आयु  पुरुष  के  मामले  में  21  वे  और  स्त्री  के  मामसे

 मे  कर्च  करते  के  बाल  विधाह  भवरोध  1929  कौ  1978  में  संशोधन  किया  गया

 अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  ऐसे  अपराधों  के  अन्वेषण  के  प्रयोजनों  के  लिए  और  इंण्ड

 प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  42  में  निविष्ट  मामलों  और  निवास  बताने  से  इंकार  करने  पर
 सै  भिन्‍्त  सभी  मामलों  के  लिए  और  वारंट  के  या  किसी  मजिस्ट्रेट  के आदेश  के  बिना  किसी

 ड्यक्ति  की  गिरफ्तारी  के  उक्त  संशोधन  अधिनियंम  द्वारा  संशय  भी  बना  दिया  गया  बाल

 विवाह  की  प्रथा  की  जड़ें  समाज  के  कुछ  वर्भों  में  बहुत  गहरी  हो  गई  हैं  ओर  कोई  विधान  भले  ही  उसके

 उपबंधध  कितने  ही  कड़े  क्यों  न  इस  प्रथा  को  रोकने  में  सफल  गहीं  हो  सकता  ।  इन  वर्गों  का सामाजिक

 भर
 भाविक  उत्थान  करके  ही  इस  प्रथा  का  उन्मूलन  किया  जन्सिकता

 st
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 ]

 सरकारी  उपक्रमों  में  महिलाझों  के  लिए  नोकरियों  में  ध्रारक्षण

 3185.  श्री  राम  स्वरूप  क्यो  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  महिला  कल्याण,संगठनों  ने  महिलाओं  के  सक्षम  आने  वाली  विश्विष्ट  समस्याश्रों

 के
 कारण  सरकारी  उपक्रमों  में  उनके  लिए  नौकरियों  का  कोटा  आरक्षित  करने  के  बारे  में  अभ्यावेदन

 दिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्षिया  है  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभ्ाय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  ओर  a)
 सरकार  के  पास  महिलाओं  के  लिए  नौकरियों  का  कोटा  आरक्षितं  करने  का  कोई  प्ररताव  नहीं  है  ।  व्ते
 मान  तंवेधानिक  ढांचा  ऐसे  आरक्षण  की  अनुमति  नहीं  देता

 कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रिड  से  बिजलो  का  झ्रारक्षण

 श्री  बो०  तुलसोराम  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  प्रिडों  से  प्रत्येक  राज्य  में  बिजली/पावर  की  कुछ  मात्रा  कृषि  प्रयोजन  के

 लिए  आरक्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विाराधीन

 ग्रदि  तो  तत्संब्रंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  खद्यान्तों  की  फसलों  के  उंत्पादन  में  सहायता  करने  के  लिए  कुछ  प्रतिशत  बिजली

 पावर  आवंटित  करने  हेतु  आन्प्न  प्रदेश  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 मदवि  तो  तल्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  क्या  कार्यवाड़ी  की  गई  है  और  यदि

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 ऊर्या  संत्री  बसंत  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सूचमा  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रक्ष  दी

 कलटिक  में  की  झौर  ह्थिक  धूलिट  शोलता

 3187.  भीसती  बसबराजेश्यरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उत्तरे  ]8  1986

 क  यर  बोर्ड  ने  रेशे  और  चटाई  आदि  जैसे  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्माण  हेतु  देश

 अब  तक  कुल  कितने  यूनिट  खोले

 इन  यूनिटों  में  इस  समय  कुल  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ  और

 क्या  कर्नाटक  में  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में  नारियल  की  खेती  होने  की  दृष्टि  से  वहां  कयर  बोर्ड

 की  ओर  अधिक  यूनिट  खोलते  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 झोौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  यह  नोट  किया

 जाना  चाहिए  कि  केयर  बोर्ड  एक  संवर्धनात्मक  अभिकरण  है  और  फाइबर  के  निष्कषंण  अथवा  केयर

 उत्पादों  के  उत्पादन  से  सीधे  जुड़ा  हुआ  नहीं  केयर  बोर्ड  ने  आधुनिक  विद्युत  करधों  का  प्रयोग

 करके  मुख्यतया  केयर  मेटिंग  और  डिजाइनों  की  किस्म  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  केरल  राज्य  के

 कलावूर  और  एल्लेपी  जिलों  में  हिन्दुस्तान  केयर  नामक  विभाग  द्वारा  परिचालित  माइल  पावर  लूम
 फैक्टरी  स्थापित  की

 हिन्दुस्तान  केयर  पावर  लूम  फैक्टरी  में  6  3  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  हुआ  है  ।

 नहीं  ।

 बायोगंस  संयंत्र

 3188.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  आज  तक  बायोगैस  संयंत्रों  के  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  न

 वर्ष  1985-86  में  अब  तक  कितने  पाइलट  गैस  संयंत्र  लगाए  गए  और

 उक्त  गैस  संयंत्र  किन-किन  स्थानों  पर  लगाए  गए  हैं  ओर  इन  गैस  संयंत्रों  को  लगाने  के

 लिए  स्थानों  का  चयन  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  हैं  ?  ः

 ऊर्जा  मंत्री  बसम्त  :  अपारंपरिक  ऊर्जा  ज्रोत  एक  बहुक्षेत्रीय  पहुंच
 एवं  देश  में  विभिन्‍न  अनुसंधान  संगठनों  एवं  संस्थाओं  का  समावेश  करके  एक  कमी  वाले  क्षेत्र  अनुसंधान
 कार्यक्रम  के  प्रवेशन  के  माध्यम  से  बायोगैस  प्रौद्योगिकी  में  अनुसंधान  एवं  विकास  को  अधिक  तीब  कर

 चुका  उपर्युक्त  कार्यक्रम  के  निम्नलिखित  लक्ष्य  नमूना  प्रक्रिया  ओर  बायोगैस  उत्पादन  को

 लता  में  वेकल्पिक  चारा  भंडारणों  का  बायोगंस  संयंत्र  के लिए  बैकल्पिक  सामग्रियों
 का  बायोगैस  उपयोग  उपकरणों  एवं  ऊर्जा  रूपांतरण  प्रणालियों  में

 समूना  अध्ययनों  एवं  बेंच-स्केल  संयंत्रों
 को

 बआायोगैस  संयंत्रों  की  लागत  में  कमी
 भादि  ।

 १0
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 और  प्रयोगशालाओं  में  बढ़ावा  देने  वाले  और  आशावादी  अनुसंधान  को  ऊपर

 मुल्यांकन  करने  और  अनुकूलतम  परिणामों  के  संदर्भ  में  प्रायोगिक  संयंत्रों  की  स्थापना  शुरू  की  जा

 चुकी  इत  प्रकार  के  संयंत्र  उन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  जो  पर्याप्त  निवेशों  और  चारा

 जल  आदि  जैसी  अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  विद्यमान  होने  के  अतिरिक्त  सम्बन्धित  अनुसंधान
 संस्था  एवं  कामिक  द्वारा  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  और  संकी्ण  मानीटरन  नियंत्रण  को  सुविधा
 प्रदान  करते  इस  प्रकार  के  प्रायोगिक  संयंत्रों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 क्०  सं०  :  प्रायोषिक  बायोगेस  संयंत्र  कर  समता  स्थान

 2“

 ~

 सौर  सहायतित  बायोगैस  6
 |

 दिल्‍ली  शा  सित

 सुन्दर  नगर

 उदयपुर

 2.  (1)  प्रबलित  सीमेंट  संक्षेपत  सहित  बायोगैस  संयंत्र  रुड़की
 सांगली

 (ii)  मोडुलर  प्रबलित  सीमेंट  बायोगैस  संयंत्र  पांडिचेरी  शासित

 3.  फाइबर  प्रबलित  प्लास्टिक  गैस  होल्डर  सहित  वम्बई

 बायोगैस  संयंत्र  गांधी  ग्राम  )

 4.  उच्चधनत्व  पोलीबिन  गैस  होल्डर  सहित  इटावा

 बायोगेस  संयंत्र  बम्बई

 गांधी  ग्राम

 5.  राजगिरी  संक्षेपक  सहित  बायोगैस  संयंत्र  उदयपुर
 अब  विस्तार  के  अधीन  कोयम्बतूर

 दिल्‍ली  शासित
 पत्त  नगर

 6.  उच्चतर  क्षमता  स्थिर  गुम्बद  बायोगैस  संयंत्र  पांडिचेरी  शासित
 लखनऊ  (3०

 नैनीताल

 सुस्दर  नगर

 है

 &।
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 7...  उच्च  दर  संदोपक  संहित  बायोगैस  संयंत्र  सुधिवाना  ©

 *
 पुणे

 8...  रेड  क्से  बाग्रोगैस  संक्षेपक  भोपाल

 9...  कड़ा-करकट  पर  आधारित  देवरिया

 फंजाबाद

 बम्बई

 मलविष्ठा/मानव  मल-मृत्र  पर  आधारित

 कूड़ा  पर  भाधषारित  इक

 जल  हॉयसिन्ध  पर  आधारित

 साल्विनिया  पर  आभाधारित

 डीं-अबस्ड  कास्टर  केकों  पर  आधारित

 नगर  ठोस  अपशिष्ट  पर  आधारित

 आसवनी  बहि:लाबों  पर  आधारित

 अंस्य  बायोमास  पर  आधारित

 की  पत्तियां  एवं  अन्य

 हरी  |  हिई  )

 732

 पटना  पुरी

 बम्बई

 देवरिया

 गोरखपुर  (3०

 अपुणे

 *जओरहट

 कहैदराबाद

 +श्म्बई

 सांगली

 कालीकूट

 हैदराबाद

 दिल्‍ली  शासित

 *अंकलेश्वर
 *तीरा

 मद्रास  )
 बललभनगर

 लुधियाना
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 18...  बायोगैस  पर  संचालित  आई०  सी०  इंजित  पांडिचेरी  शासित

 (100  प्रतिशत  डीजल  भदला-बदली  )  दिल्‍ली  शासित

 सिकन्दराबाद

 भोपाल

 बंगलोर

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्तमों  के  राजस्व  संबंधी  लक्ष्य

 3189.  ओऔी  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  इस  वर्ष  के  राजस्व  संबंधा  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  हैं  और

 वास्तव  में  ये  लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  किये  गये  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  30  प्रतिशत  कभी  रही  है  और  आगामी  वर्षों  में  कमी  के
 और  बढ़  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  करमै  क ेलिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और

 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  का  लेखा  वर्ष  1985-86,  31  1986  को  हो  समाप्त  होगा  भौर

 इसीलिए  इस  वर्ष  की  वास्तविक  उपलब्धियों  और  कमियों  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  उपर्युकतत  और  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 उद्योगों  के  लाइसेंसों  में  क्षमता  सीमः  बिहित  करते  की  व्यवस्था  समाप्त  करमा

 3190.  थ्री  सत्येणा  नारायण
 डा०  बो०  एल०  शेलेद  ५  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भी  सनत  कुमार  मण्डल  /|

 क्या  सरकार  ने  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  से  होने  वाली  बचत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अस्तिम

 रूप  से  यह  निर्णय  किया  है  कि  आटो-मोबाइल  और  इंजीनियरी  जैसे

 अनेक  उद्योगों  के  लाइसेंसों  में  क्षमता  सीमा  विहित  न  की

 73
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 क्‍या  सरकार  को  यह  आशंका  है  कि  केवन  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  को  लाइसेंस  देमे  से

 एकाधिकार

 यदि  तो  क्या  किन्‍्हों  नई  परियोजनाओं  के  लिए  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  किया  गया

 और हु

 क्या  सभी  क्षेत्रो  में  लघु  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  की  वर्तमान  नीति  जारी  *हैगी  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 नहीं  ।

 सम्बन्धित  उद्योग  के  संदर्भ  में  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  परियोजनाओं  के  लिए

 तिक  लाइसेंस  दिए  जाते  हैं  ।

 (@)  हां  ।

 दोवार  में  टेलीफोन  केर  की  स्थापना

 3191].  भ्री  ज्ञांताराम  मायक  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दीवार  में  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  से  चाल  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  निबास  :

 जी  हां  ।

 1986-87  में  50  लाइनों  वाला  एक  स्वचल  एक्सचेंज  खोलने  की  योजना  है  बशतें  कि

 एक्सचेंज  यूनिट  और  अन्य  साज  सामान  उपलब्ध  हो  ।

 शांत  घाटी  पन-बिजली  परियोजना  के  स्थांत  पर  वेकल्पिक  विद्युत  परियोजना

 3192.  श्री  धी  ०  एस०  विजयराधवन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  शांत  घाटी  पन-बिजली  जिसे  छोड़  दिया  गया  के  स्थान  पर  कोई

 वैकल्पिक  योजना  आरम्भ  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 74
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 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  और  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्कीम  को  स्वीकार्य

 नहीं  पाया  गया  है  और  कावेरी  की  सहायक  नदी  भवानी  के  जल  समुपयोजन  से  सम्बन्धित  अन्तर्राज्यीय

 पहलू  भी  इसमें  निहित  हैं  जिनका  अभी  समाधान  किया  जाना

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लेल  शोर  गंस  क्षेत्र

 3193.  भ्री  बालासाहेव  विश्ले  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  दो  वर्षों
 क ेदौरान  गैस  और  तेल  के  लिए  कितते  क्षेत्रों  में  खुदाई  की  गई  और

 ये  क्षेत्र  कहां-कहां  पर  स्थित  और

 जिन  क्षेत्रों
 में

 तेल  और  गैस  काफी  मात्रा  में  पायः  गया
 है  और  जो  भाधिक  वृष्टि  से

 व्यवहायं  नहीं  है  उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जख्र  शेखर
 1983-84  तथा  1984-85  के  दोरान  निम्नलिखिति  क्षेत्रों/स्थानों  में  खनन  का  काम

 किया  गया  - १५३०६  *

 तदबर्तों  क्षेत्र

 क्षेत्र  क्ुप्मों  की  संख्या

 1983-848  में  1984-85 5

 गुजरात  35  42

 शजस्थान  2

 असम  और

 अरुणाचल  प्रदेश  40  45

 त्रिपुरा  2  2

 बंगाल  5  3

 बिहार

 कृष्णा-गोदावरी  4  6

 काबेरी  4  3
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 झपलटीय  क्षेत्र  क्षेत्र  कुझों  को  संश्या

 1983-84  में  198  ४-85

 कृष्णा-गोदावरी  10  9

 बम्बई  बेसिन  11  8

 कच्छ-सौराष्ट्र  3

 महानदी  3  2

 असम  और  अरूणाचल  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  को छोड़तर  अधिकतर  अन्य  क्षेत्र  सभी

 अन्वेष्णात्मक  स्थिति  में  अभी  तक  उनकी  आधिक  व्यवद्यायंता  का  पता  नहीं  लगाया  गया

 नई  झाटोसोबाइल  नीति

 3194,  श्रों  शरद  बिधघ  है|
 »  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्लोमती  किशोरों  सह  J

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  एक  नई  आटोमोबाइल  नीति  बना  रही

 (a)  यदि  तो  कब  और  उसमें  क्‍या  मुख्य  परिवर्तत  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  नई  यात्री-कार  नीति  का  बनाया  जाना  रोक  दिया  गया  है  जैसा  कि  20

 1986  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  यात्री

 कारों  आदि  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  हेतु  मानदण्डों  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 स्वदेशीक  रण-कार्य  क्रम और  इंधन  क्षमता-मानवों  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।

 सोटरगाड़ियों  के  पुर्ों  क ेलिए  जापात  के  साथ  सहयोग  करार

 3195,  श्री  के०  पी०  उन्सीकृष्णन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  फर्मों  और  कंपनियों  ने  1983-84,  1984-85  और  1985-86  में

 गाड़ियों  के  जैसे  हैडलाइट  ओर  अन्य  महत्वपूर्ण  पुजोँ  के  लिए  जापाम  की  अपनी

 तुल्य  फर्मों  और  कंपनियों  के  ताथ  सहयोग  करार  किये  मौर

 इन  करारों  के  अन्तगंत  कितनी  रायल्टी  के  लाइसेंस  शुल्क  और  किट्स  के
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 आयात  की  व्यवस्था  है  और  मोटरगाड़ियों  के  निर्माण  के  लिए  सद्दायक  उद्योगों  के  विकास  और  उनके

 विदेशी  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  उनके  मन्त्रालय  की  नीति  की  सामान्य  रूप-रेखा  क्‍या  है  ?

 झौद्योगिक  विफास  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  विदेशी  सहयोगों

 के  बारे  में  सांख्यकीय  सूचना  कैलण्डर  वर्ष-वार  रख्बी  जाती  वर्ष  1983,  1984  और  1983  में

 जापानी  फर्मों  स ेसहयोग  के  लिए  58,78  भौर  108  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किये  बये

 सभी  अनुमोदित  विदेशी  सहयोगों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  ओर  विदेशी  फर्मों  के
 उत्पादन  की

 वस्तु  और  सहयोग  की  किस्म  सम्बन्धी  ब्योरे  भारतीय  निवेश  केम्द्र  द्वारा  अपने  न्यूजलेटरਂ  के

 परिशिष्ट  के  रूप  में  श्रेमासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किये  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद

 पुस्शकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती

 सरकार  नीति  के  अनुसार  प्रत्येक  समझ्ोते  के  संदर्भ  में  भुगतानों  के  ब्यौरे  जनहित  की

 दृष्टि  से  प्रकट  नहीं  किये  जाते  ।  किटों  का  आयात  सहयोग  समझौते  का  अंग  नहीं  माना  जाता  और  इस

 पर  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  प्रावस्थाबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  लागू  होता  आटो  सहायक  उद्योग  को

 लाइसेंस-मुक्त  कर  दिया  गया  है  और  ग्रुणावगुण  के  आधार  पर  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी

 जाती

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  सोमेंट  उत्पादन  का  लक्ष्य

 3196,  श्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 (©)  वर्ष  1985-86  के  लिए  सीमेंट  का  उत्पादन  लक्ष्य  कितना

 कया  यह  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  हो  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  द्वेतु  क्या  कवम  उठाते  का
 विचार  है  ?

 झोौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मसत्रो  एस०  :  335  लाख

 मी०

 1985-86  के  अन्त  तक  लगभग  325  लाख  मी०  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  होने  की

 आशा  है  !

 कुल  मिलाकर  देश  में  सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़ा  उसका  उत्पादन  जो  1982-83  में
 233.2  लाख  मी ०  टन  1985-86  में  325  लाख  मी०  टन  हो
 भ्रव  बाजार  में  सीमेंट  अधिक  सुगमता  से  मिल  रहा
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 डाक-घरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना  शौर  नये  डाक-घर  खोलना

 3197,  श्री  बुज  मोहन  महन्ती  :  कया  संचार  मन्‍्त्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  वर्षों  पहले  दी  गई  स्वीकृति  के  बावजूद  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  और  नये

 घर  खोलने  का  कार्य  बचत  उपायों  के  कारण  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कार्यान्वित  की  जाने  वाली  ऐसी  परियोजनाओं  की  संख्या  कितनी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  रास  निवात  :

 से  नहीं  ।  ऐसा  कुछ  नहीं  1984  तक  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  जहां

 कहीं  औचित्य  पाया  डाकधर  खोलने  बढ़ाने  के  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  किया  जाता  रहा
 1584  से  नये  पदों  के  सूजन  पर  सरकार  द्वारा  लगाई  गई  पाबन्दी  के  कुछ

 स्वी  कृत  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता

 डाकधघर  खोलने  के  ऐसे  प्रस्तावों  की  संख्या  168  है  जिन्हें  मंजूर  तो  कर  लिया  गया  है  लेकिन

 खोला  नहीं  जा  इसी  प्रकार  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  73  मामले  ऐसे  हैं  जिन्हें  क्रियान्वित

 नहीं  किया  जा  सका  इसमें  मध्य  उत्त  र-पूृव॑  उत्तर  प्रदेश  तथा  केरल

 सकिलों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  की  संखघया  शामिल  नहीं  इन  डाक  सकिलों  से  सम्बन्धित  जानकारी

 एमन्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे  सभा  पटल  पर  रश्व  दिया  जायेगा  ।

 |

 उत्तर  प्रदेश  में  फाफामऊ  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  माइक्रोवेव

 प्रणाली  क्‍्लारसम्म  करता

 3198.  भरी  राम  पूजन  पटेल  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  फाफामऊ  उत्तर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए

 माइक्रोवेव  प्रणाली  आरम्भ  करने  के  आदेश  जारी  करेगी  ताकि  उक्त  एक्सचेंज  सुचारू  रूप  से  काम  कर

 कया  यह  भी  सब्र  है  कि फाफामऊ  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध

 नहीं  ,

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 कया  वहां  के  उपभोक्ताओं  की  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिए  कोई  सुस्पष्ट  व्यवस्था  की

 आयेगी  ?

 प्‌॥
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रास  निवास  :
 ब  आने  नि

 नहीं नहीं  ।

 (@)  हा  ।

 सीमित  संसाधनों  क ेकारण  1-4-8  5  की  स्थिति  के  अनुसार  केवल  जिला  म्‌ख्यालयों  तथा

 1000  ज्ञाइनों  से  अधिक  क्षमता  वाले  बड़े  एक्सचेंजों  में  अभी  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  नहीं  कौ

 गई  प्राथमिक  जरूरतों  को  पूरा  कर  लेने  के  बाद  फाफामऊ  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  एस०  टी०  डी०
 सेवा  प्रदान  करने  पर  विचार  किया  जा  सकता  ह

 फाफामऊ  जैसे  छोटे  एक्सचेंज  के  लिए  इलाहाबाद  एक्स  चेंज  में  ट्रंक  काल  बुक  करने  की  ३

 मौजूदा  व्यवस्था  पर्याप्त  समझी  गई  है  ।

 ]

 गेर-सरकारी  झौर  सरकारी  क्षेत्र  क ेखलते-फिरते  टेलीफोन  के  उपभोक्ता

 3199.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गेर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपभोक्ताओं  को  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  100  चलते-फिरते  टेली  फोन  लाइनों  की  क्षमता  का  एक  अत्याधुनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  गैर-सरकारी  मन्त्रियों  और  सरकारी  विभागों  को  दिये  गये

 चलते-फिरते  टेलीफोनों  की  संख्या  कितनी  और

 उक्त  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तया  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मसत्री  रास  निवास  :

 हां  ।  दिल्ली  में  100  लाइनों  वाली  मोबाइल  रेडियो  अ्रणालो  स्थापित  की  गई

 13-3-86  की  स्थिति  के  अनुसार  24  मोबाइल  टेलीफोन  प्राइवेट  उपभोक्‍ट्राओं  को

 तथा  17  मोबाइल  टेलीफोन  मम्त्रियों  और  सरकारी  विभागों  को  दिये  गये  हैं  ।

 मोबाइल  रेडियो  प्रणाली  पर  लगभग  कुल  1.25  करोड़  रुपये  श्व्  किये  गये  ।

 पउ्रषभोक्षताधों  को  धटिया  किसमस  के  कोयले  की  सप्लाई

 3200.  थी  बिस्तामणि  जेमा  ]
 ८;  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कझी  सोमनाथ  रथ  |
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 _  नी

 क्‍या  देश  भर  के  उपभोक्ताओं  की  ओर  से  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  के  बारे  में

 शिकायतें  आ  रही  हैं  जिससे  उनके  उत्पादन  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ता

 क्या  विद्युत  इस्पात  संयंत्रों  और  अन्य  उद्योगों  को
 कोयले  की  सप्लाई  की  समस्या

 की  जांच  के  लिए  नियक्त  की  गई  विभिन्‍न  समितियों  द्वारा  जांच  की  गई  यदि  तो  उनके  कया

 निष्कर्ष  हैं  और  उनके  द्वारा  किये  गये  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  कोयले  के  उपभोक्ताओं  को  अच्छी  किस्म  का  कोयला  सप्लाई  करने  के  लिए

 आवश्यक  व्यवस्था  परने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मनन्‍्त्रो  वससत  :  सभी  औद्योगिक  इकाइयों  को  कोयले  का

 सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  उनके  लिए  निर्धारित  ग्रुणात्मक  परिमापों  के  किया  जाता  है  और

 जहां  तक  सम्भव  होता  उन्हीं  के  अनुसार  कोयले  की  सप्लाई  की  जाती  फिर  भी  उपभोक्ताओं  से

 कोयले  के  कम  ऊष्मा  मूल्य  और  कोयले  के  फालतृ  पदार्थ  होने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  मिलती

 रही

 सरकार  ने  श्री  मोहम्मद  फजल  की  अध्यक्षता  बिजलीघरों  को  कोयला  सप्लाई  की

 समसस्‍्माओं  की  जांच  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  इस  समिति  ने  बिजलीघरों  को  कोयले  की

 सप्लाई  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अपनी  सिफारिशें  की  जैसे--निदिष्ट  कोलियरियों  से  बिजलीघरों

 को  बिजली  घरों  को  कोयले  का  कोल  इंडिया  लि०  और  राज्य  बिजली  बोड़ों  के  बीच
 समझोौतों  पर  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  कर  ली  गई  है  और  इनमें  से  अधिकांश
 सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  कोयला  कम्पनियों  रेलवे  ओर  अन्य  एजेंसियों  से  कहा  गया  है  कि  वे

 समिति  की  सिफारिशों  पर  उपयुक्त  कारंवाई

 कोयले  को  ठीक  आकार  देने  ओर  फालतू  सामग्रो  निकालने  का  कम  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कोलियरियों  में  रख-रखाव  संयंत्रਂ  लगाए  जा  रहे  इसके  अतिरिक्त  किस्म  में  सुधार
 लाने  की  दृष्टि  से  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  जिनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :--

 (1)  प्रत्येक  कोयला  कम्पनी  में  एक  स्वतन्त्र  नियंत्रण  संगठनਂ  बनाना  ।

 (2)  जहां  कोयला  रख-रखाव  संयंत्र  नहीं  वहां  आदमी  लगाफर  जरूरत  से  बड़े  आकार  के
 कोयले  को  तोड़ना  और  फालतू  सामग्री  बाहर

 (3)  कोयला  नियंत्रक  को  एक  स्वतन्‍्त्र  प्राधिकारी  के  रूप  में  खानों  में  कोयला  सीमों  के  और
 उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  के  भी  ग्रेड  निदिष्ट  करने  की  शक्तिर्या  दी
 गई  इन  उद्देश्यों  क ेलिए  उसे  अपने-आप  अथवा  किसी  उपभोक्ता  द्वारा  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  शिकायत  करने  पर  नमूना  लेने  और  कोयले  की  जांच  का  प्रबन्ध  करने  की  शक्ति

 -  दी  गई  ऐसे  मामलों  में  कोयला-नियंत्रक  का  निर्णय  अन्तिम  होगा  ।



 27  1907  निँ्रित  उलह

 इसके  इस्पात  संयंत्रों  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  कोयले  की  किस्म  में  सुधार  लाने
 के  लिए  निम्तलिबित  उपवारी  कारंवाई  की  गई  है  :  --

 1.  फीड  कोयले  से  फालतू  पदार्थ!अलग  करता  ओर  कड़ा  किस्म  नियंत्रण  |

 2.  कच्चा  कोयला  सप्लाई  के  वह  दोषपूर्ण  स्रोत  अलग  क  रना  जिनका  पता  लग

 3.  विद्यमान  वाशरियों  का  बेहतर  प्रबन्ध  जितके  द्वारा  इृष्टतम  कार्य-निष्पादन  सुनिश्चित

 हो  सके  ।

 च  .  जहां  आवश्यक  उच्च  प्रांथमिकता  देते  हुए  विद्यमान  वाशरियों  आधुतिकीक रण  ।

 5.  यह  सुनिश्चित  करना  कि  जो  वाशरियां  चालू  हो  गई  हैं  और  जिन्हें  सातवीं  बोजसा

 दोरान  चालू  करने  का  प्रस्ताव  उनका  परिचालन  इस  प्रकार  हो  कि  कार्यं-निष्पादन

 डिजाइन  स्तर  के  अनुरूप  रहे  ।

 6.  कोयले  के  परिथ्करण  में  तई  प्रोद्योगिकी  लागू  करता  ।

 अस्य  उपभोक्ताओं  से  प्राप्त  शिकायतों  की  तुरंत  जांच  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  भावश्यक

 होता  है  वढ़ां  सुधार  की  कारंवाई  की  जाती

 सभी  लदान-स्थलों  पर  रश्च-रखाव  संयंत्रਂ  लगाने  के  लिए  एक  व्यापक  कार्यक्रम  लागू
 किग्रा  जा  रहा  है  ताकि  समस्त  उत्पादित  कोयला  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  इन  संयंत्रों  से  ग्ुज्ञारा  जा

 सके  ॥ 1

 उड़ीसा  में  बालंगीर  झौर  फूलबमी  जिलों  में  केल्रीय  सरकारी  क्षेत्र  की

 परियोजनाएं  स्थापित  करना

 3201.  शीसतो  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 उड़ीसा  में  बालंगीर  और  फूलबनी  के  उद्योगविहीन  जिलों  में  अब  तक  बड़े  पेमाने  के

 कितने  उद्योग  स्थापित  किये  गये  और

 कया  सार्वजनिक  उद्यम  विभाग  इन  जिलों  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  केन्द्र  स्थापित

 करने  हेतु  केलद्रीय  सावंजनिक  परियोजनाएं  स्थापित  करने  पर  विधार  करेगी  ?

 प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एम०  :  1983-1984

 तथा  1985  के  वर्षों  जिला  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  वरतुओं  के  निर्माण  हेतु  एककों को
 करते  के  लिए  एक  ओ०  लायसेंस  सहित  दो  भौद्योगिक  लायसेंस  जारी  किये  गये
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 (!)  बुड  बेनीस  तथा  प्लाईबुड

 (2)  सूती

 उड़ीसा  के  बालंगीर  तथा  फूलबनी  जिलों  में  सरकारी  क्षेत्र
 की
 परियोजना  स्थापित  क  रने

 का  कोई  भी  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  इस्तेमाल  में  कमी

 3202.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्या  पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छठी  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  इस्तेमाल  को  कम  करने  के

 लिए  कोई  प्रयत्न  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  और  तने  प्रतिशत  कमी

 इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की
 बचत  की  और

 -  सातवीं  योजना  के  दौरान  इस  मद  पर  कितनी  बचत  होसे  की  सम्भावना  है  ?

 वेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मस्त्रालय  के  राज्य  भस्‍्त्रो  चना  शेलर  :

 हाँ  ।

 सरकार  द्वारा  1976  में  गठित  पेट्रोलियम  संरक्षण  अनुसंधान  संस्थान  सी०

 आर०  विभिन्‍न  संरक्षण  कार्यों  में  लगी  हुई  है  अर्थात  :--

 और  परियहन  के  संगठित  क्षेत्रों  में  क्षेत्र  अध्ययन  ।

 --  घरेलू  परिवहन  और  कृषि  के  असंगठित  क्षेत्रों  में
 सं

 रक्षण  पर  शिक्षण

 --  मिट्टी  के  तेल  का  बत्तियों  वाला  नृतत  नूतन  एल०  पी०  जी०  बनेर  तथा  भआई०भाई०

 पी०  औद्योगिक  एल०  पी०  जी०  फिल्‍म  बर्नेर  जैसे  इंधन  कुशल  उपकरणों  का  विकास  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  पी०  सी०  आर०  ए०  की  गतिविधियों  के  परिणामस्वरूप  लमभग  400

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बचत  हुई  उत्पादों  की  वाधिक  मांग  के

 अनुसार  बचत  लगभग  एक  प्रतिशत  बेठती

 छठी  योजना  अवधि  में  लगभग  330  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की
 बचत  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 82



 27  1907  लिखित  उत्तरे
 की अल  कील

 सातवीं  योजना  के  दौरान  पी०  सी०  आर०  ए०  की  गतिविधियों  में  तेजी  लाने  के

 णामस्व्ररूप  आशा  है.कि  लगप्रग  650  करोड़  रुपये  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बचत  की  जा  सकेगी  ।

 सव्रास  से  बंगलोर  तक  पाइप  लाइन  बिछाना
 है

 3203.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रस्थर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  मद्रास  से  बंगलौर  तक  350  किलोमीटर  लम्बी  तेल  पाइप  लाइन  बिछाने  का  कोई
 a

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  लिए  कितने  धन  की  आवश्यकता

 क्‍या  काम  आरम्भ  कर  दिया  गया  भौर

 यदि  तो  इस  पर  काम  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  और  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की

 सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  प्ोर  प्राकृतिक  मैंस  मन्ज्रालय  के  राज्य  सम्त्री  चर  शेखर  :

 नहीं  ।
 ह

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  डाक  एवं  तार  बिसाग  के  कर्मचारियों  को  वर्दा  की  सप्लाई

 3204.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  शंचार  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  '  “

 देश  के  प्रह्मटष्टी  क्षेत्रों  मे ंढाकएवं  त।ट.विभाग  के  कर्मचारियों  को  किस  प्रकार  की  वर्दियां
 खप्लाई  की  जा  रही  हैं  और  सरकार  द्वारा  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  और

 वर्दियों  की  सप्लाई  के  लिए  क्या  मानदंड  अपनाये  गये  हैं  और  उससे  कितने  कम  चारी
 लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 संचार  संब्रालय  के  राज्य  मस्ती  तथा  गृह  संद्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  रास  विवास  :
 पब॑तीय  क्षेत्रों  के  पात्र  डाक  कर्मचारियों  को  पोलिस्टर  काटन  पेंट  तथा  ऊनी  कोट  तथा

 ,  कसी  ऊनी  ओब  ऊती  जूते-बूट  एंकल  वाटर-अ्रूफ  कोट  आदि  सप्लाई  किए
 जाते  ॒

 ...  ईस  पर  लप्भग  20  लाख  रुपये  वाधिक  छर्घ  किया
 जा  रह  है
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 .._
 पव॑तीय  क्षेत्रों

 में  इस
 किस  किस्म  की  वर्दी  की  सप्त्ताई  के  मानदण्ड  वहाँ  के

 तापमान  एवं

 सर्दी  केमौसम  की  अवधि  पर  आधारित  लगभग  10,000  डाक  कर्मचारी  इन  सुविधाओं  का  लक्भ

 उठा  रहे  हैं  ।

 ]

 बंगाल  पॉटरीज  का  राष्ट्रीयकरण

 3205.  भी  झमिल  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कलकत्ता  की  बंगाल  जिसका  पहले  ही  अधिग्रहण  किया  जा  चुका
 के  राष्ट्रीयकरण  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  भौर

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अधिग्रहण  काल  की  अवधि  28  1986  को  समाप्त  होनी

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  एम०  :  (  और

 मैसस  बंगाल  पॉटरीज  लिमिटेड  के  प्रबन्ध-अधिग्रहण  की  अवधि  31-8-1986  तक  के  लिए  और

 आगे  बढ़ा  दी  गई  है  ताकि  उपक्रम  के  भावी  निपटान  की  व्यव€था  हो  सके  ।

 खासिया  मध्य  प्रदेश  में  ताप  बिजली  घर  की  स्थापना

 3206.  कुसारी  पुष्पा  वेबी  :  कया  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मध्य  खासिया  में  एक  ताप  बिजली  घर  की  स्थापना  हेतु
 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुक्स

 -

 ।  यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कार्यान्वित  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कया  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  हू

 ऊर्जा  सम्त्रो  बसब्त  :  से  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  द्वाशा  खासिया  के

 समीप  मांड  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  केमद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  भेजा

 भैयों  परियोजना  व्यवहायंता  रिपोर्ट  के अनुसार  परियोजना  के  चरण-एक  (2x  210

 कौ  लागत  लगभग  371  करोड़  रुपये  आंकी  गई  है  ।

 स्कीम  सम्बन्धित  एज्सयों  के  साथ  जिसमें  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  भी  शामिल
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 ——

 मर्श  करके  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  जांच  की  जा  रही  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  को  अभी  राज्य

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  की  तथा  वन  और  पर्यावरण  दृष्टि  से  भी  स्वीकृति  प्राप्त  की  जानी

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमीं  द्वारा  केंद्रीय  भंडार  से  लेखन-सामप्रो  ँ्रादि  को  खरीद

 3207.  शो  कमला  प्रसाद  सिह  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  के  अन्तगंत  आने  वाले  दिलली/नई  दिल्‍ली  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम  1981  में  जारी  किये  गये  सरकारी  आदैशों  के  अनुतार  केन्द्रीय  सरकार  कर्मंचारो  उपभोक्ता

 सहकारी  समिति  लि०  से  लेखन  सामग्री  तथा  वर्दियों  सहित  वस्तुएं  नहीं  खरीद  रहे
 और

 यदि  तो  आदेशों  का  कड़ाई  से  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मसत्रो  एस०  :  ओर

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 महा  राष्ट्र  के  धुले  जिले  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोखता

 3208.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गायोत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  धुले  जिले  में  वर्ष  1986-87  और  198788  की  अवधि  में  टेलीफोन

 एक्सचेंज  थोले

 यूदि  तो  तत्सम्बन्धी,ब्योरा  क्या  ओर

 उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कौई  धर्नें  आवंटित  किया  गया  तो  वह  कितना  है  ?

 संचार  भन्त्रालय  के  राज्य  मत्त्री  तथा  गृह  मम्त्ालय  में  राज्य  भग्ती  रास  निवास

 :  (क):जी  मा

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 इस  उद्देश्य  क ेलिए  अलग  से  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  निंधि  की

 स्था  वर्ष  क ेलिए  सकिल  को  आबंटित  एक  मुश्त  अनुदान  से  की  जाएगी  ।

 १,  हर  वि  i
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 विवरण

 उदारीक्ृत  नीति  के  अन्तगंत  मानदंड  पूरा  होने  पर  महाराष्ट्र  के  धुले  जिले  में

 1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  संभावित

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विवरण

 1986-87

 1.  मंजरोड  25  लाइनों  का  एस  ०ए०एक्स ०

 2.  म्याहोलोड

 3.  थधालनेर

 4.  मुल्गी

 1987-88.
 .

 निमगुल

 2.  वर्शी

 3.  बड़ाली

 my  4..  ब्रह्मणपुरी

 ]

 प्लास्टिक  और  ठेनरी  के  लिए  प्रोटोटाइप  विकास  झौर  प्रशिक्षण  केसा

 की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 3209.  औी  बलराम  सिंह  यादव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्लास्टिक  और  टेनरी  के  लिए

 टाइप  विकास  ओर  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  प्रकार  का  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  करने  का

 विभार  है  ?
 |  :

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  सम्मी  एस०  :  (6)  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  में  उत्तर  प्रदेश  में  चमड़ा  उद्योग  के  लिए  दो  प्रोटोटाइप  विकास  ओर  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना

 करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 है
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 See  ene  समन मभाम

 इस  समय  नई  दिल्‍ली  प्रोटोटाइप  विकास  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  दो  उपक्रम  पहले  से  ही

 पहला  सामान्य  मशीन  फिटिंग  एण्ड  शीट  मेटल के  क्षेत्र  में  काशीपुर  में  और  दूसरा  अलीगढ़  में

 तालों  और  अन्य  औजारों  के  पैकेज  के  निर्माण  हैतु  प्रौद्योगिकी  का  उन्‍नयन  करने  के  लिए  उत्तर
 प्रदेश  में  कोई  अन्य  प्रोटोटाइप  विकास  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 बेकार  पड़े  कुए  को  चालू  करने  के  लिए  बविदेशों,सहायता

 32  0.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  ]
 ५  :  क्या  पेड्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने

 भीएम०  रघुमा  रेही  |
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कितने  कुएं  बेकार  पड़े  हैं  और  उनके  माम  क्या

 यह  कुएं  कब  के  बेकार  पड़े

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  कुओं  को  चालू  करने  के  लिए  विदेशी  सहायटा  प्राप्त  करने

 का  ताकि  देश  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  झ्रौर  प्राकृतिक  गेस  सरत्रालय  के  राज्य  भम्त्री  चगा  शेखर

 1-1-86  को  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  32  बेकार  कुएं  थे  :--

 पूर्वी  क्षेत्र  122

 पश्चिमी  क्षेत्र  187

 बम्बई  अपतट  12

 321

 कुओं  का  एक  अवधि  के  बाद  बेकार  होना  और  उनका  परिसमापन  किया  जाता  एक
 लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  बेकार  कुओं  में  से  कुछ  को  बेकार  होने  के  तत्काल  बाद  ही  परिसमापन

 के  लिए  हाथ  में  लिया  जाता  अधिकतर  कुओं  का  परिसमापन  6  महीने  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के

 अन्दर  हो  जाता  है  जबकि  कुछ  के  लिए  2  वर्ष  तक  लग  जाते  यह  बेकार  होने  की  कृति  और  किए
 जाने  वाले  कार्यों  पर  सिभर  करता  है  ।
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 न  और  मम»  प्राइ

 सोवियत  विशेषज्ञ  गुजरात  के  बेकार  कुओं  के  परिसमापन  के  सम्बन्ध  में  तेल  और  प्राबू

 तिक  गंस  आयोग  की  पहले  से  ही  सहायता  कर  रहे  वर्क  ओवर  रिंग  सम्बद्ध  फालतु  पुजे

 तथा  सोक्यित  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  प्राप्त  करने  क ेलिए  सोवियत  सहायता  की  दो  संविदाएं  की  गई

 तेल  झौर  प्राकृतिक  गैस  झायोग  द्वारा  शिवसागर  में  स्थानीय  लोगों  की  भर्तो

 में कर्मचारियों की  श्री  पराग  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  शिवसागर  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस
 आयोग  द्वारा  सभी  श्रेणियों

 में  कर्म  चारियों  की  भर्ती  को  कई  महीने  स्थगित  रखा  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  हक

 क्‍या  आयोग  के  अन्य  क्षेत्रों  में  भर्ती  बिना  रुकावट  के  जारी  हैं  और  यदि  तो उसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  चन्द्र  शेखर  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 सभी  क्षेत्रों  में  विकेन्द्रीकृत  पदों  के  लिए  भर्ती  आवश्यकता  के  अनुसार  की  जा  रही

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  भ्रायात  में  कमी  करने  के  लिए  नीति  बनाना

 भ्री  के०  बी०  शंकर  गौडा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  में  कमी  करने  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर

 विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  पैट्रोसामान  के  आयात  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  नीति

 अपनाने  का  विचार

 क्या  उनके  मन्जालय  ने  वाणिज्यिक  ऊर्जा  की  सप्लाई  पर  शिरभर

 की  प्रवृत्ति  में  जो  कि
 ऊर्जा  के  कुल  आयोग  में  कच्ये  तेल

 ओर गैस के भाग को कम करने की सरकार की नीति के प्रतिकूल पर चिन्ता ब्यक्त की और हु हु 8 $
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 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 झौर  प्राकृतिक  गेस  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  चशा  होेशर  :  और

 (@)  सरकार  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  को  नियन्त्रित  रखने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयत्न

 कर  रही  बढ़ती  हुई  मांग  के  प्रति  सातवीं  योजना  में  यथा  उल्लिखित  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  योजना

 में  आयात  में  हो  रही  वृद्धि  को  शोधन  क्षमता  बढ़ाना  और  गोण  सुविधाओं  में  सुध।र  लाना  और

 अथ्थे-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उत्पाद  की  खपत  फो  कम  करना  सम्मिलित

 और  व्यापारिक  ऊर्जा  की  आपूर्ति  के  लिए  हाइड्रोकार्बनों  पर  निर्भरता  कम  करने  के

 लिए  सातवीं  योजना  में  हाइडल  कोयला  सामाजिक  वनरोपण  और

 सौर  ऊर्जा  भादि  जेसे  अन्य  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  ज्ञोतों  को  विकसित  करने  का  कार्यक्रम

 झाटोसोबाइल  उच्योग  पर  विदेशी  तकमोीकी  जानकारी  का  प्रभाव

 3213.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आटोमोबाइल  उद्योग  में  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  प्रयोग  करने  का  क्या  प्रभाव  पड़ा
 और

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  सहयोग  से  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  मिभित  मई  कारों
 का  अधिकतम  मूल्य  निर्धारित  करने  का  विभार  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भसत्री  एस०  :  समकालीन
 डिजाइनों  की  इंधनक्षमता  गाड़ियों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  उद्योग  में  प्रौद्योगिकी  का  उन्नयन  हो
 रहा

 नहीं  ।

 राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  हारा  जल  विद्युत  परियोजनाशों  का  निर्माण

 3214,  श्री  बो०  बी०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  द्वारा  देश  में  प्रमुख  जल  विद्युत  परियोजनाजों  केਂ

 निर्माण  के  लिए  छः  वर्ष  की  आदर्श  समय  सीमा  का  सुझाव  विया  गया

 यदि  तो  क्या  100  मैगावाट  से  अधिक  क्षमता  बाली  सभी  नई  जल  विद्युत
 योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  छः  वर्ष  की  अवधि  को  एक  नीतिਂ  के

 रूप  में  धोषित  करने  का  सुझाव  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  सुझावों  पर  विचार  किया  और

 88



 लिखित  उत्तर  18  माचें;9₹86  :

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ओर  हसे  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  भन्त्री  बसन्‍्त  साठे  )  :  हिमाचल  प्रदेश  में  चमेरा  जल  विद्युत

 (540  अद्यतन  निर्माण  प्रौद्योगिकी  और  प्रबन्ध  प्रणालियों  में  कम्प्यूटर्स  की  मदद

 से  और  कनाडा  के  साथ  आवश्यक  वित्तीय  एवं  तकनीकी  सहायता  सुनिश्चित  करके  राष्ट्रीय  जल  विद्युत
 निगम  द्वारा  एक  माडल  परियोजना  के  रूप  में  6  वर्षों  में  पूरा  करने  के  लिए  क्रियान्वित  की  जा  रहीं

 राष्ट्रीय  जल  विद्युततनिगम  से  अब  तक  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सोलेसेज  भोर  एल्कोहल  के  मूल्य  निर्धारण  भ्रोर  वितरण  के

 सम्बन्ध  में  नई  व्यापक  मोति

 3215.  श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  ]
 9  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जी०  एस०  बसवराज्ध॒  |

 क्या  मोलैसेज  और  एल्कोहल  से  सम्बन्धित  सभी  पहलुओं  तथा  उनके  मूल्य  निर्धारण

 और  वितरण  को  शामिल  करके  कोई  व्यापक  नीति  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन  जैसा  कि  24  1986  के  हिन्दुस्तःन  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 (qr)  यदि  तो  उस  नई  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कब  तक  लागू  और  कार्यान्वित

 किये  जाने  की  सम्भावना

 क्या  राज्य  सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दिशा  निर्देश  जारी  किये  गये  और

 इससे  मोलेसेज  उद्योगों  के  एकाधिकार  की  कहाँ  तक  समाप्त  कर  दिये  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 रसायन  झौोर  पेट्रो-रसायम  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  स्‍झ्ार०  के०  जयचना  : ह

 (a)  से  नीति  को  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  सम्भावना

 महारा  सप्लाई

 3216.  श्री  डो०  बी०  पाटिल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मनन्‍त्री  यह  बताने  की

 क्रुपा  करेंगे  कि  :
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 (+%)  मह्दाराष्ट्र  मे ंकच्चे  तेल  का  पता  लगाने  के  बाद  से  वहां  पर  करूचे  तेल  की  कितनी  मात्रा

 निकाली  गई  और  कितनी  गैस  उत्पादित  की  गई

 उत्पादित  गैस  में  से  प्रत्येक  वर्ष  और  1985  से  1985  के  लिये

 राष्ट्र  को  कितने  प्रतिशत  गैस  की  सप्लाई  को  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौराम  महाराष्ट्र  से  गैस  की  मांग  कितनी  थी

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  सम्प्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  चख्र  शोखर  :

 महाराष्ट्र  राज्य  में  कोई  तेल  नहीं  मिला

 और  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 विद्युत  उत्पादन  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  का  माण  लेता

 श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही
 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  /  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्रीमती  गीता  मस्तर्जी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  हाल  ही  में  लाइसेंस  देने  और  विद्युत

 उत्पादन  भाग  लेने  की  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  दी  गई  सुविधाओं  तथा  शर्तों  के  संबंध

 में  ब्यौरा  क्या  और

 उन  गैर  रारकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  के  नाम  क्या  हैं  जो  इस  कार्य  के  लिए  आगे  भाये  हैं

 शोर  अब  तक  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  सहमत  हुए  हैं  ?
 ॥

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  नहीं  ।

 प्रए्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्तमान  निजी  क्षेत्र  की  विद्युत  उत्पादन  कम्पनियां  कलकत्ता  हलेक्ट्रिक  सप्लाई

 क्‌र॒पोरेशन  और  मंसर्ज  अहमदाबाद  इलेक्ट्रिकसिटी  कम्पनी  के  दो  प्रस्तावों  के
 अलावा  तीन  अन्य

 मेंसर्ज  वम्बई  सुबर्बन  इलेविट्रक  सप्लाई  मंसर्ज  टोरस्टील  रिसर्च  फाउण्डेशन

 इष्डिया  कया  मैसर्ज  फरीदाबाद  इप्डस्ट्रीज  एसोसिएशन  से
 प्राप्त  हुए  इन  तीन  प्रस्तावों  में  से

 दो  प्रस्ताव  कंप्टिव  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में

 ः्श्ि
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 बम्वई  में  क्‍्रस्पताल  के  समीप  पेट्रोल  पंपों  को  झ्न्यन्त्र  ले  जाना

 श्री  मुकुल  बासनिक  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  : DCT  |

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सांताक्रज  बम्बई  में  श्रीमती  भीखभाई
 सी०  जाभुंधलवाला  जनरल  अस्पताल  के  परिसर  में  भारत  पेट्रोलियम  निगम  लिमिटेड  का  एक  पेट्रोल
 पम्प

 यदि  तो  कया  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  उक्त  पेट्रोल  पम्प  के

 कारण  रोगियों  को  असुविधा  हो  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  पेट्रोल  पम्प  को  अन्यंत्र  लें  जाने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  प्लौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चम्ा  शेखर

 हां  ।

 (@)  सरकार  को  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 सिवाय  हस  तथ्य  के  कि  इस  बिक्री  केन्द्र  के  पास  सभी  निर्धारित  क्लियरेंस  हैं  तथा  यह
 उस  क्षेत्र  के  सभी  वाहनों  वालों  की  आवश्यकता  पूरी  करता  भारत  पैट्रोलियम  कार्पोरेशन  के  पास
 बर्मा  शैल  में  उपक्रमों  का  1976  की  शर्तों  के  अनुसार  इस  स्थान  को

 1995  तक  रखने  का  अधिकार  है  ।

 दिल्‍ली  में  टेलोफोन  एक्सचेंज  पूछताछ  के  लिए
 संशोधित  निर्दे  दिका  की  सप्लाई

 3219.  प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  पूछताछ
 के  लिए  कार्य रत  कम  चारियों  के  पास  संशोधित  निर्दे  शिकायें  होनी

 यदि  तो  क्या  उन्हें  नई  और  संशोधित  निर्दे  शिकायें  उपलब्ध  कराई  गई  और

 यदि  अब  तक  उपलब्ध  महीं  कराई  गई  हैं  तो  मंत्रालय  उन्हें  कब  तक  उपलब्ध  करा

 रहा  है
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 जी  हां  ।

 (a)  जी  टेलीफोन  डाइरेक्टरी  को  अद्यतन  बनाने  का  कार्य  दैनिक  आधार  पर  किया  जाता

 परन्तु  किसी  प्रकार  के  परिवतंन  होने  और  डाइरेक्टरी  पूछताछ  पोजीशन  “97”  पर  कार्यरत

 टेलीफोन  आपरेटर  द्वारा  वास्तविक  जानकारी  देने  के बीच  15  दिन  का  अंतर  पड़  जाता

 उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  साप्ताहिक
 तथा  तिमाही  अद्यतन  परिवर्तित  परिशिष्ट  के  बारे  में  ज्ञानकारी  आदि  की  सूचना  के

 लिए  टेलीफोन  आपरेटर  उस  सेवा  से  संबंधित  पूछताछ  नम्बर  बता  देसे  इस  प्रक्रिया  में  समय  लगता

 1987  के  दोरान  ढाइरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  का  कंप्यूटरीकरण  करने  के  पश्चात्‌  स्थिति  में  पर्याप्त

 सुधार

 ह

 पझाटोमोबाइल  यूलिटों  के लिए  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नोति  की  पुमरीक्षा

 3220.  श्री  यशवंतराब  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भुगतान  संतुलन  सम्बन्धी  स्थिति  की  कठिनाइयों  और  पैट्रोलियम  की
 खपत  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  विदेशी  सहयोगों  और  आयात  के  सम्बन्ध  में  आटोमोबाइल  उद्योग
 को  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  की  पुनरीक्षा  की  और

 यदि  तो.तत्सम्ब्न्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पोत्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और
 मोटर  गाड़ियों  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  हेतु  मानदण्डों  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  है
 जिससे  स्वदेशीकरण  कार्यक्रम  और  इंधन  क्षमता  मानकों  में  घुधार  लाया  जा  सके  |

 ]

 दिल्‍ली  टेलोफोन  सहित  केन्द्रीय  तारधर  को  टेलीप्राफ  को

 सहानगर  टेलीफोन  निगम  के  प्रस्तर्गत  रखना

 3221.  भरी  राजकुमार  राय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानगर  टेलीफोत  निगम  की  स्थापना  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  तारधर
 प्राफ  आफिस  )  को  दिल्‍ली  टेलीफोन  से  अलग  करके  उत्तर  पश्चिम  मण्टल  के  अन्तर्गत  लाये  जाने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्या  कारਂ
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  टेलीफोन  सहित  केन्द्रीय  तारघर  टेलीग्राफ

 को  प्रस्तावित  निगम  के  अंतर्गत  रखे  जाने  का  ओर

 यदि  तो  यह्‌  कब  तक  किया  जाएगा  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  गृह  ससत्रालय  में  राज्य  मस्झो  राम  निवास
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 सार्वजनिक  तार  सेवा  को  कार्य  प्रणाली  एवं  आवश्यकताएं  टेलेबस  आदि

 सेवाओं  से  भिन्‍न  होती  हैं।अतः  आमतौर  पर  केंद्रीय  तारघर  एक  राज्य  को  सेवा  प्रदान  करने  वाले

 दूरसंचार  सकिलों  से  जुड़े  होते  हैं  ।  संघ  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  लिए  कोई  अलग  दूरसंचार  सकिल  नहीं  अतः

 निगम  का  गठन  हो  जाने  के  बाद  केंद्रीय  तारधर  को  सबसे  बड़ी  दूरसंचार  यूनिंट  जिसका  मुस्यालय  दिल्ली

 में  हो ओर  इप्त  समय  महाप्रबन्धक  अनुरक्षण  दिल्‍ली  ही  ऐसी  यूनिट  के  साथ  जोड़  दिया

 ]

 संमात  को  खाड़ो  में  ज्वार  विद्युत  परियोजना

 3222.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कच्छ  की  छाड़ी  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  एक  ज्वार  विद्युत
 योजना  आरम्भ  की  जा  रही

 क्या  द्वंभात  की  थाड़ी  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंइसी  तरह  की  ज्वार  विद्युत  ब्यरम्भ

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  गुजरात  में  बिजली  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का

 बिचार  उक्त  प्रस्तावित  परियोजना  के  बारे  में  जांच  और  अध्ययन  आरम्भ  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  कच्छ  की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत  परियोजना  की

 सम्भाव्यता  का  अन्वेषण/अध्ययन  इस  समय  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  किया  जा  रहा

 और  निधियों  की  कठिनाई  के  खम्भात  की  छाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत
 थोजना  के  लिए  अन्वेषण  और  अध्ययन  का  कार्य  सातबीं  योजना  अवधि  के  दोरान  शुरू  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 खुनाव  लड़ने  वाले  उम्मोदवारों  की  श्रयोग्यताधों  पर  पृनविच्ञार

 3223.  श्री  विल्थु  मोदी  :  क्या  विधि  धौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चुनाव  लड़ने  वाले  उम्मीदवारों  की  अयोग्यताओं  पर  पुनविचा  र

 करने  का

 (@)  क्या  सरकार  का  विधार[इस  बारे  में  कोई  कानून  बनाने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  झोर  स्पाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  झार०  :  अम्पर्धियों की
 निरहंता  के  लिए  आधार  हमारे  संविधान  और  निवच्षिन  विधियों  में  पहले  से  उपबंधित्त  निर्वाचन

 आयोग  ने  अभ्यर्थियों  को  निरंहित  करने  के लिए  अतिरिक्त  प्रस्ताव  के  सुझावਂ  दिए  हैं  जो  संलग्न

 रण  में  संक्षेप  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  निर्वाचन  आयोग  ने  जो  प्रस्ताव  भेजे  हैं  वे  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  निर्वा बन

 सुधारों  की  बाबत  किए  गए  प्रस्तावों  क ेभागरूप  सरकार  आयोग के  प्रस्तावों  की  समीक्षा  कर  रही

 है  और  वह  राजनैतिक  दलों  से  परामशे  करने  के  पश्चात्‌  इस  पर  अंतिम  विनिश्वय  यह
 बठाना  साध्य  नहीं  है  कि  इन  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  देने  और  विधान  लाने  में  कितना  समय

 विवश्ण

 1.  गैर-संजीदा  प्रभ्यथियों  का  मिकाला  जाना  :

 किसी  अभ्यर्थी  को  विधिमान्य  मतों  की  विहित  न्यूगतम  प्रतिशतता  प्राप्स  करने  में  असफल

 रहने  की  दशा  में  निहित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 2.  ह्रपशाधी  झंमिलेल  बाले  व्यक्तियों  की  निरहता  :

 ऐसे  ध्यक्तियों  जिमकी  आपराधिकता  साबित  हो  चुकी  है  और  विगत  इतिहास  घूमिल  और
 जो  पूर्षेपिराधी  हैं  तथा  उन  व्यग्तियों  को  निर्वाचन  लड़ने  से  निरहित  किया  जाना  चाहिए  जिनके

 राष्ट्रीवे  सुरक्षा
 आंवश्यक  सेवाएं  बताए  रखने  का  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  भौर

 तस्करी  तिचारण  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  आदि  के  अधीन  निरोध  को  उपरोक्त
 अधिनियमों  आदि  के  अधीन  गठित  न्यायिक  सलाहकार  बोर्डों  न ेअनुमोदित  कर  दिया
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 3.  गिवचिन  सभाझों  में  विध्य  डालते  को  रोकने  के  लिए  उपाय  :

 उन  व्यक्तियों  जो  निर्वाचन  अभियान  के  दौरान  हिंसा  करते  हैं  जिनके  अन्तर्गत  वे  व्यवित

 हैं  जो  निर्वाचन  सभाओं  में  विध्न  डालते  संक्षिप्त  रूप  में  विचारण  किया  जाना  चाहिए  भौर  सिद्ध

 बोष  ठहराये  जाने  की  दशा  में  उन्हें  निरहित  किया  जाना

 4.  बूथ  पर  कब्जा  करने  को  रोकने  के  उपाय  :

 (i)  बूथ  पर  कब्जा  करने  के  लिए  प्रत्यक्षतः  या  जिम्मेदार  पाए  गए  अभ्यर्धियों

 को  अगले  छह  वर्षों  के  लिए  निर्वाचन  लड़ने  से  निरहित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।
 चन  आयोग  को  इस  बात  की  शक्तितयां  होनी  चाहिए  कि  वह  ऐसे  व्यक्तियों  को  किसी

 न्यायालय  के  लिए  निर्देशित  किए  बिना  निरहित  कर  दे  ताकि  तुरंत  कारंवाई  की  जा

 सके  और  दोषी  अभ्यर्थियों  निर्वाचनों  के  पूरा  हो  जाने  के  पूर्व  ही  निरहित  किया  जा
 *

 (1)  ऐसे  अधभ्यधियों  जिनके  अपराध  सम्बन्धी  अभिलेख  से  यह  साबित  होता  है  कि  वे

 बल  ओर  हिसा  वाले  अपराधों  जैसे  डकंती  आदि  संबद्ध  निर्वाचन  लड़ने  से

 निरहित  किया  जानता

 बिल्‍ली-फंजाबाद  के  बीच  सीधी  टेलीफोन  डायल  सेवा

 3224,  थभ्री  निर्मेल  खत्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  दिल्ली-फैजाबाद  के  बीच  सीधे  टेलीफोन  डायल  सेवा  के  दोषपूर्ण

 होने  और  इस  प्रणाली  के  कार्य  न  करते  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 जी  फैजाबाद  से  दिल्ली  के  लिए  एस०  टो०  डी०  सेवाओं  के  असंतोषजनक  कार्य  निष्पादन

 के  बारे  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।

 समस्या  को  स्पष्ट  करते  हुए  इस  शिकायत  का  उपयुक्त  उत्तर  भेज  दिया  गया

 फैजाबाद  से  दिल्‍ली  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सेवाओं  को  प्रभावित  करने  वालां  एक  मुख्य  कारण  यह  है
 कि  फेजाबाद  से  कानपुर  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  के  लिए  अपर्याप्त  लाइनें  फैजाबाद

 और  लखनऊ  के  बोच  माध्यम  में  क्षमता  की  कमी  के  कारण  अभी  अतिरिक्स  लाईनें  प्रदान  करना  संभव

 नहीं  दिल्‍ली  और  इससे  आगे  के  स्थानों  के  लिए  कालों  को  कारगर  ढंग  से  निपटाने  के  लिए  कानपुर

 टी०  ए०  एक्स०  और  दिल्‍ली  ई  --.  इलेक्ट्रॉनिक  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंज  के  बीच  अतिरिक्त  20  लाइनें

 प्रदान  की  गई  हैं
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 में  1987  में  एक  अंकीय  इलेक्ट्रॉमिक  टी०  ए०  एक्स०  थालु  करने  की  योजना  है

 जिसके  साथ  फंजायाद  को  भी  जोड़  दिया  इसके  बाद  पौज़ाबाद  से  की  जाने  बाली  एस०  टी०

 डी०  कालों  और  वहां  आने  बाली  कालों  में  पर्याप्त  सुधार  होने  की  संभावना

 गुजरात  के  गांवों  में  टेलीफोन  सुधियाएं

 3225.  श्री  सरसिह  मकवाता  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  उन  गांदों  की  संख्या  है  जहां  टेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  और

 शेष  गांवों  में  यह  सुविधा  कब  तक  हो

 क्या  सरकार  ने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कार्य  शुरू  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  विबास  :

 गुजरात  के  1201  ग्रामों  में  टेलीफोन  सेवाएं  उपलब्ध  सरकार  की  बीति  के  अनुसार
 आध्िक  सहायता  के  आधार  पर  1384  गांव  इस  योग्य  णए  गए  हैं  कि  वहां  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान

 की  इनमें  से  446  ग्रामों  को  पंचवर्धीय  योजना  के  दोरान  टेलीफोन  सुक्धाएं  प्रदान  की

 जी  हां  ।

 इस  85-86  (10-3-86  के  दौरान  15  टेलीफोन  स्थापित  किए

 गए  भर  86  के  अंत  तक  लगभग  पंद्रह  और  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  जाने  की  संभावना  है  ।
 यदि  उदार  बनाई  गई  नीति  के  अधीन  निर्धारित  मानदण्ड  पूरे  तो  1986-87  में  लगभग  40

 एक्सचेंज  और  लोले  जाएंगे  ।

 ]

 सहकारी  व्यवस्था  के  श्ञाधार  पर  झ्ावंटित  खाबा  पकाने  की  गत  एजेंसियां

 3226.  भी  बिल  महाता  :  क्‍या  पेड्रोल्यिस  ध्ोर  प्राकृतिक  बेस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  सहकारी  व्यवस्था  के  आधार  पर  गैस  की  कुल  कितनी  एजेंसियां  आवंटित

 की  मई  और

 चालू  बर्ष के  दौराव  इस  आधार  पर  गैस  की  कितनी  एजेंसियां  आयंटित किये  जाने  का
 विचार  है  ओर  उन  स्थानोंके  नाम  क्‍या  हैं  जहां  थे  एजेंसियां  दी  जाएंगी  ?

 शा
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 2०>-मनन्मयाक

 भौर  प्राकृतिक  ग्रेस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चसा  शेलर  :

 1-2-1986  तक  सहकारी  समितियों  को  दी  गई  एल०  पी०  जी०  वितरणशिपों  की  कुल  संख्या
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 वर्तमान  नीति  के  अनुसार  सहकारी  समितियों  को एल०  पी०  जी०  वितरणशिप  देने  के

 कोई  विशिष्ट  आरक्षण  नहीं  किया  गया  वितरणशिप  देने  के  सम्बन्ध  में  तेल  कम्पनियों  द्वारा  .

 जारी  विज्ञायपनों  के  आधार  पर  इन्हें  आवेदन  देना  होता
 ॥

 ताप  बिजली  संयंत्रों  के कार्यकरण  की  पुमरीक्षा

 3227,  भरी  प्रमर  राय  प्रधात  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  देश  में  वतेमान  ताप  बिजली  संयंत्रों  के कायंकरण  की  पुनरीक्षा  करने  का

 निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक

 क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  वसन्‍्त  :  और  देश  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के कार्य-निष्पादण

 की  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिए  समयबद्ध  कार्यवाही  योजनाएं  तैयार  की  जातो  जिन  32  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  का

 निष्पादन  संतोषजनक  नहीं  उनके  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण
 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 झौषधियों  का  निर्माण

 3228.  श्री  एन०  वेंकट  रश्नस  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  फार्मास्युटिकल  उत्पादन  सन्‌  1947  में  कितना  था  और  इस  समय  कितना

 उस  समय  कितनी  ओषध  यूनिटें  थीं  और  अब  कितनी

 सरकारी  ओर  बहुराष्ट्रीय  क्षेत्रों  में  फार्मास्युटिकल  एककों  की  संख्या  क्या

 है  और  उनमें  किन-किन  औषधियों  का  उत्पादन  होता  ओर

 विश्व  औषध  बाजार  में  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  के  भ्रौषध  निर्माण  की  प्रतिशतता
 कितनी  है  ?

 रसायन  भौर  पेट्रो-रसाथन  जिमाग  से  राज्य  मन्खी  ध्ार०  के०  जयचमा  हि

 जहां  तक  विवरण  उपलब्ध  1947  के  दोरान  भेषजों  के  उत्पादन  का  मूल्य  10  करोड़  रुपये
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 1984-85  के  दोरान  प्रपुंज  औषधों  तथा  भेषजों  का  उत्पादन  377  करोड़  रुपये  तथा
 1827  करोड़  रुपये  होने  की  सम्भावना

 ओर  जहां  तक  विवरण  उपलब्ध  इस  समय  संगठित  क्षेत्र  में  औषधों  तथा  भेषजों

 के  उत्पादन  के  लिए  डी०  जी०  टी०  डी०  के  पास  253  एकक  पंजीक्वत्त  इनमें  से  10  फेरा  कंपनियां

 हैं  जिनका  विदेशी  साम्य  40  प्रतिशत  से  अधिक  5  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेएकक  हैं  तथा  अन्य  प्राइवेट
 ड

 एकक  हैं  ।

 भारत  में  ओषधों  का  उत्पादन  संसार  भर  में  ओषधों  के  उत्पादन  का  लगभग  2  प्रतिशत

 बर्णष  1986-87  के  लिए  बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य  .

 3229.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  लिए  बिजली  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उक्त  वित्तीय  वर्ष  में  कितने-कितने  ताप  बिजली  उत्पादन  पन  बिजली  गैस

 टरबाइन  बिजली  उत्पादन  एकक  और  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  एकक  स्थापित  करने  का  विचार

 इनमें  से  प्रत्येक  बिजली  उत्पादक  एकक  से  कुल  कितने  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन

 किया  जा  सकता  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  सम्त्री  बससत  :  1986-87  के  दौरान  190  बिलियन  यूनिट  विद्युत
 का  उत्पादन  किए  जाने  का  कायंक्रम  है  जिसमें  127.8  बिलियन  यूनिट  5.7  बिलियन

 यूनिट  जल-विद्युत  तथा  5.2  बिलियन  यूनिट  न्यूक्लिय  विद्युत  शामिल

 से  1986-87  के  दौरान  लगभग  3160  मेगावाट  की  नयी  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  जिसमें  1985-86  के  कार्य  क्रम  से  सम्भावित  रूप  से  पिछड़ने  वाली

 क्षमता  शामिल  नहीं  चाल्‌  किए  जाने  वाले  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया
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 लिखिंत  उत्तर

 उन  परियोजनाओं  की  सूची  जिनसे  198  6-8

 900

 जिवरण

 परियोजना  का  नाम

 यूनिट  संख्या

 18  1986

 7  के  दौरान  लाभ  प्राप्त  किए  जाने

 है

 प्रतिष्ठापित  मम

 प्रतिष्ठापित  क्षमता

 |  वा  थ  क्षमता आम

 पश्चिमी  यमुना  नहर  यूनिट
 3  भोर  4

 मान्‍्प्न  यूनिट

 रोंगटोंग  यूनिट

 सलकना  यूमिट  |  और  2

 दोधर  यूनिट

 थूही  यूनिट  और  2

 रोहती  यूनिट  ।  और  2

 अनुफ्गढ़  यूनिट

 सलाल  यूनिट
 जोड़  )

 पानीपत

 अन्पारा

 गेस  टरबाइन  यूनिट

 राध्य  गा
 लक्ष्य

 3  4

 हरियाणा  1.6

 हिमाचल  प्रदेश  0.8

 2

 जम्मू  और  कश्मीर  4

 पंजाब  345

 0.8

 0.8

 राजस्थान  9

 केकीय  क्षेत्र  345

 हरियाणा . उत्तर प्रदेश द्स्ली



 पश्चिमी  क्षेत्र

 जज-बिशुत

 2)  1907  लिखित  उत्तरें

 2  3  4

 सिगरौली  केन्द्रीय  क्षेत्  500

 उप-जोड़  1000

 जोड़  :  1396.15

 उकई  एल०  बी०  सी०  पी०  एच०  गुजरात  5

 यूनिट  ।  और  2

 पेंच  मध्य  प्रदेश/महाराष्ट्र  80

 भीरा  टेल  रेस  महाराष्ट्र  40

 वेतरना  बांध  दो  महाराष्ट्र  1.5

 उप-जोड़  126.5

 वानकथ्षोरी  विस्तार  गुजरात  210

 जोड़  :  336.5

 श्रीसेलम  यूनिट  6  और  7  जारप्र  प्रदेश  220

 पोचमपड़  —t—  9

 इदुक्‍्की  केरल  130

 लओमैसुर  यूनिट  1  और  2  तमिलनाडु  30

 389 उप-बोड़  :
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 पूर्थो

 जल-बिश्यत

 हतस्तर-पूर्वी  क्षेत्र

 जल-विदुत

 मंत्तुर

 नेवेली  द्वितीय  माइन  कट

 उप-जोड़  :

 जोड़  :

 अपर  कोलाब

 फाजी  विस्तार

 रिम्बी  यूनिट  1  और  2

 उप-जोड़  :

 फरकका  यूनिट  2

 दा०  धा०  नि०  गैस  टरबाइस

 उप-जोड़  :

 जोड़  :

 कोपिसी

 तमिलनाडु

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल

 सिक्किम

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 स

 18  198  6.

 $0



 -  27  1907

 लननीत-ल  “+>>>-++++-+त+त+-++  +++--+

 1  2  3

 2...  मिनीलघु  जल-विद्युत  यूनिट

 उप-जोड़

 1.  डीजल  केन्द्र  मणिपुर

 उप-जोड़

 जोड़

 अखिल  भारत

 जल-विद्युत

 ताप-विद्यत

 न्यूक्लीय

 सिलावटी  डीजल  के  विश्लेषण  के  लिए  प्रयोगशालाएं

 2

 56.05

 3159.90
 >>.  ate

 हब

 3230.  भरी  गार्गी  शंकर  भिश्ा  :  क्या  पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 मिट्टी  का  तेल  मिले  हुए  डीजड  का  विश्लेषण  करने  वाली  प्रयोगशालाओं  का  संख्या

 कितनी

 (a)  उक्त  प्रयोगशालाएं  कहां-कहां  स्थित  हैं  और  कया  ये  प्रयोगशालाएं  उनके  मन्त्रालय  के

 अधीन  काम  कर  रही  हैं  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  अधीन

 उक्त  प्रयोगशालाओं  में  कितने  फील्ड  आफिसर  निरीक्षक  कार्यरत  ओर

 पिछले  दो  वर्षों
 के

 दौ  धन  कितने  नमूने  एकत्र  किए  गए  और  उनके  क्‍या  परिणाम  निकसे

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गैस  मम्ज्ालय  के  राज्य  मन्त्री  चला  शोलर  :  से

 तेल  कम्पनियों  की  प्र  योगशालाओं  की  उनके  स्थान  तथा  उनमें  काम  कर  रहे
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 लिखित  उत्तर
 18  1986

 न्‍>पकनन-नननम-म-म+ मम ५

 प्रवन्ध  कर्म  बारियों  का  ब्यौरा  संलरन  विवरण  में  दिया  गया

 संग्रहित  नमूनों  की  संख्या  हिन्दुस्तान

 परीक्षण  के  बाद  विनिर्देशन  के  अनुसार

 पाए  गए  नमूनों  की  संख्या  प्रयोगशालाएं

 परीक्षण  पर  विनिर्देशन  के  अनुसार  के
 न  पाए  गए  नमूनों  की  संख्या

 विवरण

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिसिटेड  :  4  प्रयोगशालाएं

 ०७»  +नम  कक»  ++भम  कम  नमक  +ेे»

 ऋण  स्थान  आफिसर/मैनेजमेंट
 सं०  स्टाफ

 बम्बई  रिफाइनरी  44

 2.  विपणन  बम्बई

 3.  विशाख  रिफाइनरी  44

 4.  विपणन  वज  4
 कलकत्ता  ध

 भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिसिटेड  :  4  प्रयोगशालाएं

 थरी०  पी०  सी०  बस्वई  49

 2  मद्रास  4

 3...  वज  बासकत्ता

 4.  दिल्ली  ३

 इंडियन  झायल  कार्परिशत  लिसिटेड  :  25  झ्चल  प्रयोगशालाएं  शौर

 चलतो-फिरती प्रयोगशाला उत्तरी क्षेत्र पूर्यों क्षेत्र शक्‌ रबस्ती कलकत्ता 2. दिल्‍ली टमिनल 2. सिलीमुडढी



 27  1907  लिखित  उत्तर

 उत्तरी  केत्र  पूर्वी  क्षेत्र

 3.  अम्बाला  3.  मौरीग्राम

 4.  जालंधर  4.  वज  वज

 5.  कानपुर  5.  राजबंद

 6.  मुगलसराय  6.  पटना

 7.  इलाहाबाद  7.  पोटे  ब्लेयर

 8.  हल्दिया

 पश्चिमो  क्षेत्र  वक्षिणी  क्षेत्र

 1.  बस्‍्यई  1.  कोरूकुपैट

 2.  सावरमती  2.  विजांग

 3.  कांडला  3.  सनतनगर

 4.  वास्को  4.  वेस्ट  इजसेंड

 5.  चलती-फिरती  प्रयोगशालाएं  5.  बंगलौर

 6.  तूृतकोरिन

 उड़ीसा  में  रण  एककों  का  पुनरद्धार

 3231.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  औद्योगिक  एककों  की  रुग्णता  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 (a)  यदि  तो  वर्ष  1985-86  में  उड़ीसा  में  कितने  रुणण  एककों  का  किया
 और

 उड़ीसा  में  सभी  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  गए

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सस्ती  एम०  :  और

 कार  ने  सक्षम  रूप  से  जीव्य  एककों  को  पुनरुण्जीवित/पुनर्स्थापित  करने  के  लिए  1981  में

 केसद्रीय  राज्य  सरकारों  सरकार  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  मार्गदर्शन  के

 लिए  नीति  विषयक  मार्मदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  दस  बातें  लोक  सभा

 दिनांक  23-1-1985  को  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्त  संड्या  204  के  उत्तर  में  दी  गई  उस  मामले

 जिसमें  रग्ण  एककों  का  अधिम्रहण  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  तैयार  की  गई  पुनर्स्थापन
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 लिखित  उत्तर  18  1986  986

 नाओं  के  एक  अंग  के  रूप  में  कर  लिया  जाता  ऐसी  पुनर्स्थापन  योजनाओं  में  पूंजी  ब्याज

 की  देयताओं  का  निधियन  आसान  शर्तों  पर  पंजी  और  कार्यशील  पंजी  सम्बन्धी  ऋण-सेवा

 देयताओं  की  राहत  या  उनकी  समय  सूची  का  पुन:निर्धारण  जैसी  विभिन्‍न  रियायतों  और  सहायताओं
 की  व्यवस्था  की  जाती  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारें  भी अलग-अलग  रुग्ण  एकक  के  लिए  बैंकों

 और  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  बनाई  यई  पुनर्स्थापन  योजनाओं  के  एक  अंग  के  रूप  में  विधिन्त  प्जक्रोीय
 और  अन्य  राहूतें  प्रदान  करती  इनके  अलावा  विलय  करके  रुग्ण  एककों  को  अपने  हाथ  में  लेने  वाले

 स्वस्थ  एककों  को  आय  कर  सम्बन्धी  राहुत  देकर  बढ़ावा  दिया  जाता
 ॥

 बषं  1985-86  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 बिहार  में  तेल  को  सोम

 3232,  भ्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बकाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  पेट्रोलियम  अथवा  गैस  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  ग्रए

 और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मस्त्ालय  के  राज्य  मन्त्रो  चला  शेखर  :

 हां  ।

 1-1-1986  तक  5  ज्योलोजिकल  पार्टी  12  ग्रेविटी  मेग्नेटिक  पार्टी  वर्ष  तथा  13

 भूकम्पीय  पार्टी  वर्ष  सर्वे  किया  गया  3  अन्वेषणात्मक  कुएं  भी  खोदे  गए

 घारापुरम  तमिलनाडु  का  वर्जा  बढ़ाना

 3233.  शी  झ्रार०  भ्रण्णानस्थो  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  तमिलनाडु  में  धारापुरम  डाकथर  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  श्रेणी  में  सम्मिलित

 करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पंचार  मंत्रालय  के  राज्य  मरत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  समत्री  रास  निवास

 तमिलनाडु  सकिल  के  धारापुरम  हेड-पोस्ट  आफिस  का  दर्जा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
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 वन

 नहीं  श्रेणी  के  भी  कोई  डाकघर  नहीं  होते

 और  उपरोक्त  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 गांवों  के  विद्यतीकरण  के  मामले  में  केरल  में  ग्रामोण  बिद्युतोक रण

 3234,  भ्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के

 मामले  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  केरल  का  कार्य-निष्पादन  कितना  और

 ,  केरल  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  क्‍या  लक्ष्प  निर्धारित  किए  गए  हैं  और

 इसके  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्री  बसन्‍्त  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  से  पूर्व  केरल  राज्य  में

 1979-80  में  शत-प्रतिशत  ग्राम  विद्युतीकरण  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लियां  गया  देश  में  छठी  योजना

 के-दौरान  12315 1  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  19541  गांव  विद्युतीकृत  किये  गये

 1979-80  में  शत-प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  हो  जाने  को  महेजनर  रखते  हुए

 करण  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  किसी  प्रकार  की  राशि  का
 धान  किये  जाने  की  अंवश्यकता  नहीं  तंथापिਂ  सातवीं  पंचवर्षीय  यौजनता  के  दौरान  केरल  म

 पम्पसेटों/टयूबवैलों  के  ऊजंन  के  लिए  19.47  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रारक्षित  रखी  गई

 सीमेंह  का  उत्पादन  झोर  झावात

 323  5.  श्री  मानवेस्द्र  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  सीमेंट  का  कितता  उत्पादन  किया  गया  और  सीमेंट  की  कितती

 माजर  आयात  की  गई  और  यह  आशा  किस  दर  पर  किया  और

 1986  के  दोरान  सीमेंट  की  कितनी  मात्रा  उत्पादन  का  तथा  कितनी  मात्रा  का

 आयात  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 झौल्योणिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्ती  एसम०  :  1985  के

 दौरान  देश  में  सीमेंट  का  उत्पादन  और  आयात  लगभग  319  लाख  मी०  टन  और  2.9  लाख

 मी०  टन  आयात्त  की  दर  को  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।

 1986  के  दौरान  सीमेंट  का  उत्पादन  और  आयात  लगभग  350  लाख  मी०

 और  2:2  लाख  मी ०  ट॑ने  होनेःकी  आशा
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 लिखित  उत्तर  13  1986

 ध्रासश्र  प्रदेश  द्वारा  भी  सलेम  विजली  परियोजना  के  विस्तार  का  प्रस्ताव

 3236.  श्री  ई०  प्रग्यपु  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  और  आंध्र  प्रदेश  के  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  श्री  सलेम  पनविजली

 परियोजना  के  विस्तार  के  प्रस्ताव  किए

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 श्रीसलेम  में  पन  बिजली  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  प्रस्तुत  प्रस्तावों  पर  सरकार

 की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भग्त्री  बसंत  :  और  एक  भूमिगत  बिजलो  घर  के

 निर्माण  और  9  x  110  मेगावाट  की  टर्वाइन  यूनिटें  प्रतिष्ठापित  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  राज्य

 बिजली  बोई  ने  श्रीसलेम॑  बांधा  तट  बिजली  घर  के  संबंध  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 परियोजता  रिपोर्ट  की  जांच  कर  ली  गई  है  और  रिपोर्ट  में  संशोधन  करने  के  लिए
 णियां  परियोजना  प्राधिकारियों  को  भेज  दी  गई  संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं

 हुई

 करीम  गंज  झसम  में  सूक्ष्म  तरंग  उपग्रह  सम्पर्क  केश

 3237.  भरी  सुदर्शन  दास  :  क्‍या  संचार  सन्त्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  असम  में  करीमगंज  में  सूक्ष्म  तरंग  उपग्रह  सम्पर्क  केन्द्र  अधिष्ठापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और  *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मरत्रों  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  सरक्री  राम  निवास  :

 ओर  करीमगंज  से  सिलचर  तथा  असम  के  अन्य  भागों  से  |वेश्वसनीय  संचार  के  लिए
 हाल  ही  में  अल्ट्रा  हाई  फ्रोक्वेंसी  एच०  वाली  एक  रेडियो  रिले  प्रणाली  प्रदान  कर  दी
 गई

 राज्यों  में  ताप  विज्युत  परियोजनाझों  को  स्थापना

 3238.  भरी  भुश्लापल्लो  रामचसान  :  क्या  ऊर्जा  मल्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का
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 27  1907  लिशित  उत्तर
 कमर  कोयल ेअथवा न  जनम

 प्रस्ताव  करने  वाले  राज्यों  के  पास  अपने  कोयले  अथवा  अन्य  अपेक्षित  इंघन  के  साधन

 यदि  तो  क्या  इनका  अपने  देश  के  बाजारों  से  अथवा  आयात  द्वारा  प्राप्त  करने  का
 विचार  और

 ताप  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  पर  आने  वाला  कितना  प्रतिशत  खर्च  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  भन्‍त्री  बसंत  साठे  )  :  नहीं  ।

 ओर  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  इंधन  जैसे  कोयला  और  तेल  की  आवश्य+ताएं  कुल
 मिलाकर  स्वदेशी  तौर  पर  पूरी  की  जाती  जब  अपरिहाय  हो  जाता  हैतो  आयात  का  सहारा  लिया

 जाता  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  विभिन्‍न  विद्युत  केन्द्रों  को  इंधनों  की  सप्लाई  के  ल्लोतों

 का  निर्धारण  तकनीकी  आधिक  दृष्टिकोणों  और  संसाधनों  के  दृष्टशम  उपयोग  पर  समुचित  ध्यान

 रखते  हुए  किया  जाता  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  और  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में  दी

 जाती  है  तथा  यह  किसी  विशिष्ट  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  है  ।

 सातवों  योजना  के  दोरान  केरल  का  श्रोद्योगिक  उत्थान

 3239.  भी  मुह्लापल्लो  रामचणन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  रूप  से  सबसे  अधिक  पिछड़ा  राज्य  कोन-सा

 क्‍या  इसके  पिछड़ेपन  के  कारणों  की  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  रहे

 क्या  केन्द्रीय  का  विचार  केरल  के  ओद्योगिक  उत्थान  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्तर्गत  कोई  प्रभावी  कदम  उठाने  का  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 गिकीकरण  के  स्तर  के  आधार  पर  विभिन्न  राज्यों  का  वर्गीकरण  विविध  धारणाओं  ओर

 परिभाषाओं  पर  निर्भर  करता  कुछ  महत्वपूर्ण  संकेतकों  अर्थात्‌  नवीनतम  उपलब्ध  उद्योगों  के  वर्ष

 1982-83  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  क ेआधार  पर  कारखाना  क्षेत्र  में  कुल  विनियोजित  उत्पादन  के

 मूल्य  और  शुद्ध  वर्धित  मूल्य  की  जानका री
 देने  वाला  एक  विज़रण  संलग्त

 और  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापता  करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 फिर  केन्द्र  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  बाले  उद्यमियों  को  कुछ
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 लिखित  उत्तर  18
 1986

 986

 आयकर  सम्बन्धी  लाइसेंस  देने  में  प्राथमिकता  देकर  उनके  प्रयासों  में  योगदान  देती

 ऐसी  प्रोत्साहनों  आदि  का  ब्यौरा  दिवंक  9-4-198:5  के  प्रेस  टिप्ए्ण  संख्या  ]  4/2/83-
 डी०  बी०  के  साथ  पठित  फार  इण्डस्ट्रीज  इन  बैकवढ़  एरिआज-्लग्रेल  484
 नामक  पुस्तिका  में  दिया  है  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  उपलब्ध  राज्य
 वित्तीय  संस्थान  उद्यमियों  को  पहले  केन्द्रीय  राजलहायता  बितरित  कर  देती  हैं  और  बाद  में  वे  केन्द्रीय

 सरकार से  प्रतिपूर्ति  का  दावा  करतो  वर्ष  1985-86  1986  के  दौरान  केरल  को
 1.66  करोड़  रुपये  की  राशि  की  प्रतिपूर्ति  की  गई

 विवरण

 वर्ष  1982-83  2-83  के  लिए  राज्यवार  क्रिनियोजित  उत्पादन

 का  मूल्य  और  शुद्ध  बधित  मूल्य

 करोड़  रुपये

 राज्य/संघ  शासित  '
 रा  1982-53  द

 जन

 सं०  क्षेत्र
 विभियोजित

 विभनियोजित  उत्पादन  का  शुद्ध  वधित है
 मूल्य

 |  2  3  4  5

 1...  आन्ध्र  प्रदेश  3572.56  4747.38  5.85

 2.  असम  557.29  676.92  153.30

 3...  बिहार  5962.54  5701.25  -1123.18
 -

 4...  गुजरात  5660.31  10235.13  15  24.48

 5...  हरियाणा  1760.70  2818.34  519.69

 6...  हिमाचल  प्रदेश  SITS  252.92  136.15.

 7...  जम्मू  और  काश्मीर  171.41  167.46
 "$6.14

 8...  कर्नाटक  "> 2708.74
 '  3552.03:  813.92

 9...  केरल  1692.66  2487.73.  -  483.79

 10...  मध्य  प्रदेश
 “4542.27

 4542.27  3611.76  956.18

 री
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 जः  2  $

 ः

 न्ष्  ््

 11...  महाराष्ट्र  10796.86  18999.53

 12,  बलिपुर  3.04  2.82

 13.  मेषाबय  92.54  39.11

 14...  तानालैब्ड  0.05  0.19

 15.  उड़ीसा  1761.34  1253.88

 16.  पंजाब  2457.45  3431.48

 17,  राजस्थान  2305.23  2086.47

 सिक्किम  _  --

 19...  समिलनाड्‌  5041.58  9008.53

 20...  त्रिपुरा  17.30  20.31

 21.  उत्तर  प्रदेश  $853.83  7169.43

 22...  पश्चिम  बंगाल  5284.35  7396.67

 23...  अंडमान  और  निकोबार  10.28  16.60

 हीपलेमृह

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  न््न्न

 25...  घण्डीगढ़  26.39  110.47

 26.  दादरा  और  नगर  हवेली
 न

 27...  दिल्‍ली  887.22  1948.57

 28...  गोवा  रवण  एण्ड दीन  246.55  396.61

 29...  लक्षद्वीप
 —

 30...  मिजोरम  न  —

 31...  पाल्इिफ्ररी  53.16  106.09

 ____  री खककििनभभभभभपभपभभ/ै///ः

 ee  eee,

 3600.63

 0.91

 9.47

 0.03

 361.08

 457.91

 395.28

 1690.70

 5.93

 1495.07

 1634.14

 3.45
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 लिखित  उत्तर  18  1986

 हैबी  इंजीमियरिंग  साइतिग  एण्ड  एलाइड  सशीनरी  कारपोरेशन  झौर

 भारत  प्र  मूवस  लिसिटेड  का  एक  होल्डिग  कम्पनी  के  भ्रस्तग्गंत  समहीक रण

 3240.  डा०  बो०  एल०  शलेदा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन  अर्थात्‌  हैवी  इन्जीनियरिंग

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  और  भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  को  एक

 होल्डिंग  कम्पनी  के  अन्तगंत  समूहबद्ध  करने  का  और

 यदि  तो  होल्डिंग  कम्पनी  प्रणाली  लागू  करने  से  प्रथम  दो  कम्पतियों  को  होने  वाले

 घाटे  में  कितनी  कमी  होने  तथा  उनकी  कार्यकुशलता  बढ़ने  की  सम्भावना  है  ?

 झौस्तोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मसत्री  एस०  :  इस  प्रकार  का

 कोई  निणय  नहीं  लिया  गया

 प्रश्न  ही  तहीं  उठता  ।

 खाद  पदायों  के  लिए  कृत्रिस  स्वाद  झौर  रंगों  का  उत्पादन

 3241.  डा०  थी०  एल०  शलेशा  :  क्‍या  उद्योग  मंस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़े  मध्यम  ओर  लघु  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  प्रकार  के  खाद्य  पदार्थों  में  प्रयोग  के  लिए  कृत्रिम

 स्वाद  रंगों  और  एस  प्रकार  की  अन्य  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  के  नाम  क्या

 कया  यह  काफी  लाभ  वाला  उपभोक्ता  उद्योग

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कभी  किसी  स्तर  पर  इस  प्रकार  की  कंपनियों  के  उत्पादनों

 की  लागत  लेखा  परीक्षा  कराने  की  आवश्यकता  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 (8)  कया  इस  प्रकार  के  कृत्रिम  स्वादों  के
 बाजार  बिक्री  के  लिए  रखे  जाने  से  पूर्व  इनके  कृत्रिस

 हत्यों  की  जांच  करते  के  लिए  कोई  अभिकरण  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ॥  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  एक  विवरण
 संसरत

 कोई  विश्वसनीय  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 113
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 और  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 (४)  और  खाच  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत  स्वाद  और  रंगों  का

 योग  नियंत्रित  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  अभिकरणों  द्वारा  आवश्यक  जांच  आदि  की  जाती

 विधरण

 संगठित  क्षेत्र  में  निम्न  एकक  क्षत्रिम  स्वादों  के  निर्माण  कार्य  में  लगे  हुए  हैं  :--

 1.  मैससे  इंडस्ट्रियल  परफ्यूम्स

 हैदराबाद  बम्बई  ।

 2.  मै०  नावेन  इंडिया

 मीकर  चैम्बर  4,  नरीमन  मद्रास  ।

 3.  मै०  मास्मेजर  एरोमैटिक्स

 3,  लीथ  नाथे  मद्रास  ।

 4.  मै  ०  बुश  बोक  एलेन

 3,  सेंट  थामस  मद्रास  ।

 5.  मै०  दि  कलकता  कमिकल  कं०

 35,  पन्दितिया  कलकत्ता  ।

 6.  मे  एस०  एस०  एंड  कं०  बम्बई  |

 श्  -  मै०  हिकसन  एंड  दादाजी  अम्बई  खाद्य  उत्पादों  के  लिए  रंगों  का  निर्माण  कर  रहे

 सघ  क्षेत्र  अधिकांश  एकक  केवल  स्वादों  का  निर्माण  कार्य  ही  कर  रहे  ऐसा

 समझा  जाता  लघु  क्षेत्र  के  एककों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  केस्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी

 जाती  है  ।

 हिम्दुस्तान  पेट्रोलियस  कार्पोरेशन  लिसिटेड  के  अम्धई  झोौर  विधासापत्तनम  स्थित

 तेल  शोधक  कारलानों  का  विस्तार

 3242.  थी  झार०  एस०  भोये

 भी  बी०  बो०  देसाई  |
 की  कछुपा  करेंगे  कि  :

 :  कया  पेड्रोलियस  झौर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने

 119



 खिखित  उत्तर  १४  $966

 ह ैकी
 क्या  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  का  बिचार  बम्बई  और  विशाश्यापत्तयम  स्थित

 अपने  तेल  शोधक  कारखानों  की  शोधन  क्षमता  का  विस्तार  करने  का

 (a)  यदि  तो

 क्‍या  परियोजनाओं  का  कोई  तकनीकी  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  बम्बई  और  विशाखापत्तनम  तेल  शोधक  कारखानों  में  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम
 फार्पोरेशन  में  हुई  हानि  का  ब्यौरा  क्या  और  ,

 (©)  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  के  लिए  क्‍या  सुझाव  दिए  गए  हैं  तथा  क्या  योजना  है

 ग्रीलियम  झौर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्र  शेलर  इस

 समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  सुविधाएं

 3243,  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षया  मध्य  आंध्र  अदेश  और  शजस्थाम  जैसे  राज्यों  के  जंगजातीय  क्षेत्रों  में

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचा  राधीन  और

 ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरास  हस  प्रयोजन  के

 लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  मिंथास  :
 हां  ।

 मेध्य  आंध्र  प्रदेश  तथा  राजश्यान में  प्रदान  को  जाने  वाली  टेलीफोन

 सुधिधा  दूरी  के  पी०  सी०  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  इस  योजनाकिं  निधि  की
 व्यवस्था  सम्बन्धित  सकिलों  के  लिए  की  गई  एक  मुश्त  अनुवान  से  की

 सकिल  योजना  है  लंबी  दूरी  के
 पी०  सी०  झो०

 मध्य  प्रदेश  हि  556

 उड़ीसा

 ह
 180

 पूरब
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 आंध्र  प्रदेश  25

 शालजस्याल  130

 लघ  सोमेंट  संयंत्र  स्थापित  करना

 3244.  श्रो  जगन्माय  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तु  सीमेंट  संयंत्रों  को  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए
 गए

 ह

 देश  में  लघ  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  कुल  कितना  निवेश  किया  जाना  अपेक्षित

 और

 क्‍या  लघु  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  दृछुक  उद्यमियों  को  सरकार  द्वारा  कोई

 वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ?

 झोौथोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एम०  :  उन  क्षंत्रों  में

 जहां  बड़े  सीमेंट  संयंत्र  नहों  लगाए  जा  सकते  100/200  मी०  टन  प्रति  दिन  तक  की  क्षमता  बाले  मिनी

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  दी  जा  सकती

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  इस  आशय  के  एक  प्रमाणपत्र  की  आबश्यकता  होती  सामान्यतया

 वटिकल  शाफ्ट  बिल  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  ध्ष॑यंत्रों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 नेशनल  काउंसिल  फार  सीमेंट  एण्ड  जिल्डिग  मैंटीरियल्स  मंत्रालय  के

 निक  नियन्त्रणाघधीन  एक  स्वायत्त  के  अनुमानों  के  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  क  रने

 अति  सी ०  अधिष्ठाधपित  किक  क्षमता  के  लिए  औसत  निवेश  लिम्त  प्रकार  होगा  :  --

 विकास  सीमेंट  अनुसंघान  संस्‍्यान  की  है
 वर्टिकल  शाथ्ट  प्रौद्योगिकी  टी  687  रु०
 पर  आधारित

 ॥

 (7!)  रोटरी  क्लिन  प्रोद्योगिकी  पर आधारित  ]
 200  भी  ०  ठल्  प्रति  दिन  की  क्षमता  8  र०

 ऑमेंट  कंग्रंत्र

 म्रितीओमेंद-संग्रंत्न  वित्तीय  सहामता  सोधे  सरकार  से  न  प्राप्त  करके  भारतीय  औद्य

 फोक  विकास  बैंक  जैसे  सरकारी  वित्तीय  संस्यानों  से  प्राप्त  करते  सरकार  ने  इन  एककों  को

 मूल्य  और  वितरण  नियंत्रणों  की  प्रक्रिया  से  छूट  दे  दी  जिसके  परिणामस्वरूप  बड़े  सीमे
 ट

 लिए  ऐसे  नियंत्रण  साग्‌  होते  फी  तुलना  में  इन्हें  कुल  लागत  में  लाभ  होता  अधिसूबित

 अपिश्षकषत्ीनों/में'  मिनी  सीमेंट  संगत  स्थापित  करते  बाले  अन्य  उद्यमियों  की  तरह  इस  उद्देश्य
 के  लिए  बनाई  गई  योजनाओं  के  अनुसार  केन्द्रीय  रा  जसह्ायता  पाने  के  पात्र



 खिखित  उर्तर  18  1986
 ालुलूुलरलल  नल  बइमइाइस  हलक

 पदों  के  भरने  झौर  नए  पद  बनाने  पर  प्रतिजन्ध

 3245.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराहार  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पदों  के  भरने  और  नए  पद  बनाने  पर  प्रतिबन्ध  के  दोरान  डाकषघरों  का  दर्जा

 बढ़ाया  जा  सकता  यदि  इसमें  एक  उप  डाकबर/प्रधान  डाकधघर  से  किसी  अन्य  डाकधर  में  वद़ों  का

 अम्तर  अन्तग्रेस्स  हो और  नए  पद  न  बनाये  जाने  हों  और  रिक्त  पदों  को  न  भरा  जाना

 यदि  तो  गत  धीन  वर्षों  क ेदौरात  डाकधरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  ऐसे  कितने

 पर  विचार  किया  गया  और  कितने  प्रस्ताव  मंजूर  किये  और

 यदि  तो  क्या  ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  और  उन्हें  मंजुर  करने  का  विचार  है  ? *

 संचार  मन्जालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  गृह  सन्ज्रालय  में  राज्य  सरततो  राम  निवास

 जी  पदों  के  सूजन  पर  रोक  लगे  रहने  के  दोरान  किसी  उप  डाकधघर/प्रधान  डाकथर  के  पदों

 को  दूसरे  डाकधर  में  ले  जा  कर  दर्जा  बढ़ाने  की  अनुमति  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ही  रपुर  शौर  जालंधर  के  बीच  सीधा  दूरसंचार  सम्पर्क

 3246.  प्रो०  नारायण  चम्द  पराहर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हमीर५१र  और  जालंधर  के  बीच  सीधा  दूरसंचार  सम्पर्क  स्थापित  करने  की  योजना
 का  कार्य  अब  तक  आरम्भ  हो  गया

 यदि  तो  यह  का्ये  किस  तारीख  को  आरम्भ  किया  गयां  था  ओर  इसके  किस  तिथि

 तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  ओर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ओर  उक्त  परियोजना  के  किस  तारीख
 तक  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  और  इस  पर  फ्ितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  सरत्री  तया  गृह  सरजालय  में  राज्य  मस्ती  राम  निवास

 हां  ।

 २  भवन  तथा  टावर  संस्थापना  कार्य  में  पूरा  हो  चुका  उपस्कर
 संस्थापन  तथा  निर्माण  कार्यों  को  से  हाथ  में  ले  लिया  गया  इस  योजना  को

 के  दोरान  चालू  करने  का  लक्ष्य
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 लागू  नहीं  होता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  हमो  रपुर  में  प्रथान  डाकधर  का  भवन  तथा
 डेरा  में  मए  भवन  का  लिर्माण

 3247.  प्रो०  नारायण  चरद  पराशर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिमाचल  प्रदेश  में  हमीरपुर  में  प्रधान  डाकधर  भवन  की  तीसरी  मंजिल  और  डेरा

 में  प्रधान  कार्यालय  का  नया  भवन  बनकर  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  डाक  विभाग  द्वारा  इस  भवन  पर  किस  तारीख  तक  कठ्जा  कर  लिः

 ओर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  किस  तारीख  तक  इनके  बनकर  पूरा  होने
 की  सम्भावना  है  और  प्रत्येक  मामले  में  निर्माण  पर  कितनी  अनुमानित  लागत  आई  है  ?

 संचार  सरजालय  के  राज्य  मन््रो  तथा  गृह  मरजालय  के  राज्य  सन्त्रो  राम  तिवास

 देहरा  गोपीपुर  प्रधान  डाकधर  का  एक  महीने  भीतर  कब्जा  ले  लिए  जाने  की

 सम्भावना  हमी  रपुर  प्रधान  डाकधघर  इमारत  का  निर्माण  काये  अभी  शुरू  नहीं  हुआ

 देहरा  गोपीपुर  प्रणान  डाकधर  के  सम्बन्ध  में  विलम्य  का  कारण  टेलीफोन  एक्सचेंज
 भवने  खाली  न  होना  तथा  सीमेंट  का  अभाव  देहरा  गोपीपुर  प्रधान  डाकधर  के  निर्माण  की

 पम्रानित  लागत  22.22  लाख  रुपए  है  ओर  इसके  एक  महीने  के  भीतर  पूरा  होने  की  सम्भावना

 हमीरपुर  डाकघर  की  हमारत  का  विस्तार  करने  पर  अनुमानित  लागत  6.81

 इस  इमारत  के  किस  ट्विस्‍्से  का  विस्तार  किया  जाना  उसके  छः  महीने  के  भीतर  शुरू  किये  जाते  की
 सम्भावना

 '

 महाराष्ट्र  मे ंपश्चिम  जमंगी  की  सहायता  से  टेक्सो-इण्डर्ट्रियल  पार्क  स्थापित  करना

 3248.  भरी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  पश्चिमी  जमंनी  की  तकमीकी  सहायता  से  एक

 इष्डस्ट्रियल  पार्क  स्थापित  करने का  विचार  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  हुए  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झ्ौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्हो  एम०  :  (१)  भौर

 महाराष्ट्र  में  पश्चिमी  अमंनी  के  तकनीकी  सहयोग  से  टेक्सो-एष्डसह्टियल  पार्क  स्थापित  करने  सम्बन्धी
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 कोई  भी  प्रस्ताव  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  स्वीकृत  नहीं  *  कया  गया

 उपभोक्ताओं  को  दिए  नये  उलला  पकाने  की  चैस  के  कलैकशन

 3249.  थ्री  हम्नान  मोल्लाह
 :  क्‍या  पेड्रोलियस  झौर  प्राकृत्तिक  मैस  भरत्री  यह  बताने

 श्रोमतो  बसवराजेश्वरी  _|
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  वर्षवार  देश  भर  में  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  को  गैस
 के  राज्य-वार  कितने  कमेबशन  दिये  गये

 चालू  वर्ष  के  दोरान  उपभोक्ताओं  को  थाना  पकाने  की  गैस  राज्य-वार  कितने
 कनैक्शन  दिये  जाने  की  संस्मावना  और

 ः

 सातवों  पंक्रवर्षीय  योजना  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  बनाये  गये  विस्तार  कार्यक्रम  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मस्तालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  कया  होकर  :

 और  एक  विवरण  संलग्त

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोराम  80  से  90  लाख्ष  उपभोक्ताओं  के  नामांकन  का

 प्रस्ताव

 पिवरण

 क्व्सं०  राज्य|संघ  1982-83  1983-84  1984-85  1985-86

 का  नाम

 हैं  3  4  5  6

 1  आन  प्रवेश  3  5.  4  §

 1...  असम*  45648  46,736  1,73,658.._  ,80900

 3.  बिहार  28,662  66,625  46,924  82080

 4.  गुजरात  28,662  66,625  46,924  52,800

 5.  हरियाणा  1,15,377  40,869  5  ,224

 5.
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 1

 7.

 23.

 2

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 त्रिपुरा

 अदेक्

 हैस्ट  बंगाल

 संध  राज्य  कषीत

 प्रदेश

 3  4  5  6

 8,424  4,9  34  10,004  11,000

 7,600  6,331  11,657  18,600

 81,857  87,158  [78,032  74,500

 34,970  $2,221  57,865  66,000

 66,9९7  1,306,145  85,336  1,25,000

 2,22,198  2,22,150  2,58,121  3,00,200

 2,277  803  1,059  {1,000

 1,047  13  217  1,000

 405  127  259  1,000

 9,871  18,370  6,508  30,500

 94,186  66,622  54,770...  48,000

 78,985  59,630  32,916  40,200

 229  251  395  1,000

 1,4 2,741  2,30,9  74  1,71,096  1,48,000

 433  626  .  816  4,000

 4,83, 149  1,62,324  1,45,808  1,21,000

 26,728  1:92,588  30,279  31,300

 593  383  193  1,000

 11,600  12,162  12,509  8,200

 90,408  -95)928  101,403  65,000

 645  812  187  "1,000

 3,661:  2,854  3,443  32,500
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 1 जाकआओ
 3  4  5  ६

 28.  गोवा  10,270  18,999  12,130  14,000

 29,  दादर  और  नगर  ह॒वेली  800  500  300  2,000

 *ए०  ओ०  डी०  के  आंकड़े  शामिल

 उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  की  भण्डारण  क्षमता  बढ़ाना

 3250.  श्री  के०  प्रधामी  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  द्वारा  यह  बात  उनके  मन्त्रालय  की  जानकारी  में  गई  है  कि

 उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  कौ  तेल  कम्पनियों  के  पास  मिट्टी  का  फरमेस  आयल  आवि

 की  भण्डारण  और  हैंडलिग  क्षमता  अपर्याप्त  है  और  वहां  राज्य  हल्दिया  और  विशाश्ापत्तनम  तेख

 शोधक  कारखानों  पर  निर्भर  ह ैऔर  कई  बार  रेल  यातायात  की  अस्थाई  तौर  पर  अस्त-भ्यस्त  हो  जाने

 मै  वहां  तेल  की  कमी  हो  जाती  है

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राय  में  सरकारी  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  के  भण्डारण  क्षमता

 में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया  और

 क्या  सरकार  का  बिचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करने  ओर  सरकारी  क्षेत्र  की

 तैल  कम्पनियों  क ेलिए  आवश्यक  मूलभूत  ढांचा  तैयार  करने  का  विचार  है  ?  *

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  चन्द्र  शेखर  :  से

 उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  भण्डारण  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  अनुरोध
 किया  है  ।

 ,

 वर्तमान  भण्डारण  क्षमता  तथा  इसे  बढ़ाने  की  स्कीमों  और  का  काम

 पहले  से  ही  चल  रहा  है  तथा  1986-87  6-87  के  अन्त  तक  ये  मोटर  स्प्रिट  के  लिये  19  दिन  मिट्टी  के  तेल
 के  21  दिन  तथा  हाई  स्पीड  डीजल  के  लिए  26  ,  दिन  के  भण्डारण  की  व्यवस्था  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  की  जवधि  के  दोरान  वित्तीय  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  भण्डारण  क्षमता  को  बढ़ाने
 के  सिवाय  उन  नए  प्रस्तावों  के  जिन्हें  कार्याश्मक  रूप  से  आवश्यक  समझा  हाथ  में  लेता  सम्भव

 नहीं  है  ।

 हल्दिया  तथा  बिजाग  दोनों  स्थानों  से  उड़ीसा  के  डिपुओं  के  लिए  रेस  साधन  काफी  सुबृढ़  हैं

 तथा  पिछले  एक  बर्ष  के  दोरान  सप्लाई  में  कोई  बड़ा  विध्न  नहीं  देखा  गया  हल्दिया  तथा  बिजास

 से  रेलों  क ेआवागमन  में  स्थानीय  रुकावटें  अवश्य  आतो  हैं  जिन्हें  अधिकतर  देहाती  स्थानों  तक  सड़क
 के  आवागमन  द्वारा  प्रा  कर  लिया  जाता
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 उड़ीसा  को  लेथो  सोसेंट  का  झ्ावंटन

 251.  भरी  के०  प्रधाली  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  को  इस  समय  प्रति  तिमाही  लेवी  सीमेंट  की  कितनी  मात्रा  का  आवंटन

 किया  जाता  और

 कया  उड़ोसा  सरकार  समय-समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  से  उनका  आवंटन  बढ़ाने  का

 अनुरोध  करती  रही  है  क्योंकि  वर्तमान  मात्रा  का  काफी  बड़ा  भाग  काम  के  बदले  अनाज  कायंक्रम  के

 लिए  नियत  किये  जाने  के  कारण  यह  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंइसकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त  नहीं  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  एम०  :  उड़ीसा  को

 सीमेंट  का  बतमान  मूल  तिमाही  आवंटन  67,800  मी०टन  इसके  अन्तर्राष्ट्रीय  जल

 आपूर्ति  और  स्वच्छता  दशक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  810  मी०टन  आवंटित  किए  जाते  इसके

 सिंचाई  और  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  तिमाही  आवंटन  केन्द्रीय  जल  आयोग  और  केन्द्रीय  बिजली

 प्राधिकरण  की  सिफारिशों  के आधार  पर  किया  जाता

 सीमेंट  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  आवश्यकताएं  नियमित  रूप  से  प्राप्त  नहीं  होती
 1984  में  उड़ीसा  सरकार  ने  1,01,800  मी०टन  के  अपने  तिमाही  आवंटन  की  तुलना  में

 सिंचाई  और  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  किए  गए  आवंटन  के  अतिरिक्त  अपने  मूल  तिमाही  आवंटन

 में  वद्धि  की  मांग  की  लेवी  सीमेंट  की  प्रत्याशित  उपलब्धता  की  समीक्षा  के  पश्चात्‌  उनका  मूल

 तिमाही  आवंटन  1984  से  बढ़ाकर  67,800  मी०टन  कर  दिया  गया

 कोंकण  क्षेत्र  मे ंटेलीफोन  संचार  व्यवस्था  में  सुधार

 3252.  प्रो०  मधु  बंडवते  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्र  कोंकण  में  सिधुदुर्ग  तथा  रत्नगिरि  जिलों  और  इसके  बाहर  के  क्षेत्रों  के

 साथ  टेलीफोन  संचार  व्यवस्था  गत  अनेक  वर्षों  से बहुत  ही  असंतोषजनक

 यदि  तो  इस  असंतोष॑जनक  संचार  व्यवस्था  के  कारण  कया  और

 कोंकण  क्षेत्र  और  इसके  बाहर  के  क्षेत्रों  क ेसाथ  टेलीफोन  झंटार  व्यत्वस्था  में  सुधार
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  भसत्री  तथा  गृह  मस्त्ालय  में  राज्य  मस्त्री  राम  निवास
 (8)

 जी  नहीं  ।  सिंधुदुर्ग  तथा  रत्नगिरि  जिलों  के  बीच  टेलीफोन  संचार  आमतोर  पर  संतोषजनक  ढंग
 '

 से  कार्य  कर
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 उपरोक्त  भाग
 के

 उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रत्नगिरि  से  बम्बई  के  लिए  माइक्रोवेव  माध्यम  से  एस०टी०डो०  सुविधा  चालू  कर  दी

 गई

 सावंतबड़ी  से  बम्बई  के  लिए  सीधे  आउटलेट  की  व्यवस्था  की  योजना  बनाई  जा  रही

 नये  टेलोफोन  कनेक्‍्द्ानों  की  मांग  पुरी  करने  के  उपाय

 3253.  श्री  सोहन  भाई  पटेल  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  इस  समय  कितनी  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  टेलीफोनों  की  भांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कंदम  उदाए  जा
 रहे

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रास  :
 31-1-1986  को  देश  में  सीधी  एक्सचेंज  लाइनों  की  संख्या  30,19,359

 देश  में  टेलीफोनों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा

 जहां  कहीं  सम्भव  हो  मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  बशतें  कि  इंसके  सिए  संसाधन
 उपलब्ध  हो

 सोलर  फोटोवोल्टाइक  क्रिस्टल्स  के  लिए  क्रिस्टल्स  झौर  बेफर्स  के
 प्रायात  पर  शुल्क  समाप्त  करना

 3254.  श्री  रेणुपद  दास  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सोलर  फोटोवोल्टाइक  क्रिस्टल्स  के  लिए  क्रिस्टल्स  और  वैकर्स  के  आयात  पर  शुल्क
 समाप्त  करने  और  सोलर  क्रिस्टल्प  के  आयात  पर  शुल्क  कम  किए  जाने  सम्बन्धी  सरकारी  अधिसूचना
 से  सिलिकोन  मोनोक्रिस्टल्स  और  वैफसे  का  निर्माण  करने  वाले  स्वदेशी  उच्यमों'पर  अशिकल
 प्रभाव  पड़ा  है

 यदि  तो  उक्त  अधिसूचना  के  बाद  स्वदेशी  सिलिकोन  उद्योग  की  वर्तमान  स्थिति
 क्या  और

 कया  सरकार  का  विचार  अपने  पहले  के  निर्णय  की  पुनरीक्षा  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बससत  :  ओर  सरकार  को  सिलिकान  पहिल्‍्सी  और  पटासि
 काओं  के  स्वदेशी  निर्माताओं  के  यह  मांग  करते  हुए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  सौर  सैल  उत्पोदय  के

 लिए  प्रयुक्त  इस  प्रकार  की  और  सिल्लियों
 के  आयात  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  समाप्त
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 करने  वाली  यह  अधिसूचना  उनकी  क्षमता  और  आनुषंग्रिक  वित्तीय  समस्या  के  प्रयोगाधीन  होने  के

 कारण  हैं  ।

 सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियों  की  लागत  को  कम  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सरकार  इस  स्तर  पर  सौर  सेल  उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  सिलिकान  सिल्लियों  और

 काओं  पर  सीमा  शुल्क  लगाने  को  उपयुक्त  नहीं  समझती  फिर  स्वदेशी  निर्माताओं  को  अपनी

 क्षमता  के  अच्छे  उपयोग  को  शक्ति  प्रदान  करने  के  लिए  सभी  संभव  सहायता  और  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करने  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  तैयार  सिलिकॉन  निर्माताओं  और  प्रकाशवोल्टीय

 उद्योग  के  प्रत्तनिधियों  की  एक  बैठक  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  अभी  हाल  ही  में  बुलाई  गई

 जहां  स्वदेशी  तिर्माताओं  की  समस्याओं  पर  चर्चा  हुई  और  उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिए  विभिन्‍न

 छोटी  अवधि  के  और  लम्बी  अवधि  के  उपाय  निर्माताओं  और  अन्य  संबंधित  विभागों  के  साथ  परामर्श

 करके  प्रस्तुत  किए  जा  रहे

 दिल्‍ली  में  एक  भारी  उद्योग  को  श्रौद्योगिक  प्लाट  का  भावंटन

 3255,  भ्रोमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  उद्योग  विभाग  ने  पिछले  वर्ष  बादली  में  लगभग  2

 एकड़  का  ओद्योगिक  प्लाट  19.36  लाख  रुपए  में  आवंटित  किया

 बया  यह  प्लाट  500  वर्ग  गज  की  भचुमत  सीमा  से  अधिक  क्षेत्र  का  प्लाट

 क्‍या  यह  एक  भारी  उद्योग  को  आबंटित  किया  गया  और

 क्‍या
 केन्द्रीय

 सरकार  के  इसके  लिए  अनुमति  दी  है  ?
 ,

 झोचोरिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  )  :

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  अनुसार  स्वीकृत  क्षेत्र  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है

 नहीं  ।

 उपयुंक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डेलीफोन  विभाग  हारा  सब  स्टैशन  शिकायत  सेलों  को  स्थापना

 3256.  भरी  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संश्यान  में  विद्यमान  सब  स्टेशन  शिकायत  सैलों  की  भांति

 दिल्ली  में  टेलीफोन  विभाग  में  संब  स्टेशन  शिकायत  सैल  नहीं  है  जिससे  कम  बारियों  को  शिकायतों  का
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 हैजी  से  और  प्रभावी  ढंग  से  निपटारा  करने  में  भारी  कठिनाई  होती

 क्या  टेलीफोन  विभाग  के  कर्मचारियों  को  रोशनी  करने  और  फाल  लगाने  के  लिए  अपने

 बलते  फिरते  जनरेटर  और  छोटे  उपकरण  साथ  ले  जाने  पढ़ते

 क्‍या  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  ऐसी  पृथक  व्यवस्‍््या  किए  जाने  तक  इस  विभाग  के

 बारियों  द्वारा  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  सुविधाओं  का  लाभ  उठाना  संभव  नहीं  और  .

 क्या  सरकार  का  विचार  महानगरों  और  बड़े  शहरों  में  प्रत्येक  बड़े  टेलीफोन  एक्सचेंज

 दो  लिए  सलाहकार  समितियां  और  जिलों  में  शीर्ष  समितियां  स्थापित  कर  टेलीफोन  विभाग  के  कर्म

 शारियों  और  उपभोक्ताओं  के  बीच  बेहतर  सहयोग  स्थापित  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 दिल्‍ली  में  टेलीफोन  सेवा  के  विषय  में  शिकायतें  प्रत्येक  हकक्‍्सचेंज  क्षेत्र  के  लिए  मुहैया  एक  दोष

 निवारक  सेवा  (198)  केन्द्र  पर  प्राप्त  की  जाती  तब  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  तत्सम्बन्धी

 दोषों  को  तुरंत  संबद्ध  फील्ड  स्टाफ  को  साँप  दिया  जाता  है  ।

 टेलीफोन  स्टाफ  के  निर्माण/अनुरक्षण  स्टाफ  को  टांका  लगाने  संबंधी  गाज  बए७  |

 मुहैया  की  जाती  है  जोकि  ब्लौ  लैम्मद्वारा  गर्म  की  जाती  उक्त  स्टाफ  को  किसो  जनरेटर  की

 आवश्यकता  नहीं  होती

 यह  संभव  नहीं  है  कि  टेलीफोन  विभाग  के  कर्पचारी  ढेसू  क ेसाथ  सुविधाओं  का  लाभ

 उठाएं  क्योंकि  कार्यस्थल  एवं  आवश्यकताएं  अलग-अलग  होती

 &  टेलीफोन/दृरसंचार  सलाहकार  समितियों  के  टी०  ए०  सी०  सदस्यों  में  से  क्षेत्रीय

 निदेशक  दूरसंचार  स्तर  पर  उप  समितियों  के  गठन  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  जा  चुके

 बायोगेस  संयंत्रों  को  स्थापना

 3257.  डा०  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केवल  0.5  प्रतिशत  ग्रामीण  जनता  को  ही  मानव  मल  के  व्ययन  के  लिए  शौचालय

 की  सुविधा  उपलब्ध  हे  ओर  बाकी  लोग  खुले  में  ही  निवृत्त  होते

 क्या  चोन  की  भांति  बड़े  पेमाने  पर  सामुदायिक  बायोगैस  संयंत्र  सफाई  बनाए  रखने  में

 सहायक  यदि  तो  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वास्तव  में  कितने  बाथोस  गैसंयंत्र  लगाए  गए  हैं  और  कितने  संयंत्र  वास्तव  में  कार्य  कर

 रहे  हैं  और  प्रतिवर्ष  अनुमानतः  कितनी  गैस  तैयार  होती
 ॥
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 भारत में  प्रतिवर्ष  कितनी  गैस  निकलती  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  वसंत  :  जी  नहीं  ।  छठी  योजना  के  आरम्भ  में  0.5  प्रतिशत

 जनसंल्या  के  लिए  शोचालय  की  सुविधाएं  उपलब्ध  थीं  तथापि  अंतर्राष्ट्रीय  जल  आपूर्ति  और

 रक्षा  दश्कक  की  मध्य  अवधि  समीक्षा  प्रकट  करती  है,कि  1984-85  तक  0.72  प्रतिशत  ग्रामीण  जनता

 के  लिए  शौचालय  की  सुविधाएं  उपलब्ध  थीं  ।  त्च

 सामुदायिक  शौचालयों  से  जुड़े  हुए  45  सामुदायिक/संस्थागत  बायोगैस  संयंत्र  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंपहले  ही  पूरे  किये  जा  चुके  हैं  तथा  इस  प्रकार  क ेलगभग  30  और  बड़े  संयंत्र  निर्माणाधीन  हैं  ।

 केवल  मानव  मल  पर  आधारित  बड़े  आकार  के  बायोगैस  संयंत्र  भी  बनाए  जा  रहे  बायोगैस  विकास

 की  राष्ट्रीय  परियोजना  के  अन्तगेत  परिगार  आकार  के  बायोगैस  संयंत्रों  को  शोचालयों  के  साथ  जोड़ने

 को  अब  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा

 5.5  लाख  बायोगैस  संयंत्र  1986  तक  स्थापित  किए  जा  चुके  जिनमें  से

 लगभग  4.5  लाख  संयंत्र  198  1-82  तक  बायोगेस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना  के  अन्तगेत  निर्मित

 किए  गए  इन  संयंत्रों  का  स्वतन्त्र  मूल्यांकन  दर्शाता  है  कि  85  प्रतिशत  से  अधिक  संयंत्र

 भारतीय  स्तर  पर  काये  कर  रहे  यह  अनुमान  है  कि  प्रतिवर्ष  लगभग  56  करोड़  क्यूबिक  मीटर

 बायोगैस  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 1984-85  के  दौरान  लगभग  305.2  करोड़  क्यूबिक  मीटर  क्ुत्रिम  गैस

 पैट्रोलियम  विभाग  द्वारा  किए  गए  उपायों  के  परिणामस्वहूप  इस  वर्ष  इस  मात्रा  में  महत्वपूर्ण  कमी  होने

 की  संभावना

 गलगण्ड  रोग  से  प्रमावित  क्षेत्रों  में  प्रायोडोस  युक्त  नमक  को  कमी

 3258.  डा०  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  सरकार  का  ध्यान  में  गलगण्ड  रोग  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  आयोडीन  युक्त  नमक

 की  कमी  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सुधा  रात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाये  जाने  का  विचार

 आयोडीन  युक्त  नप्क  का  राज्य-वार  उत्पादत  और  उसका  विक्रय  क्‍या  है  और  क्‍या  यह

 हमारो  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  पर्याप्त

 कया  भारतीय  मानक  संस्थान  या  अन्य  किसी  ऐसी  एजेस्सी  ने  बाजार  में  अधोडीन  पुक्त

 नमक  का  परीक्षण  किया  और
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 ()  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कार्यवाही

 की  गई  है  तो  कया  की  गई  है  ?

 झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 यद्यपि  आयोडीन  युक्त  नमक  की  अत्यधिक  कमी  के  बारे  में  किसी  राज्य  से  भी  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 कुछेक  क्षेत्रों  मे ंआयोडीन  युवत  न  मक  की  अनुपलब्धता  और/या  कम  माल  प्रेषण  में  देरी  और

 वैगनों  की  आपूर्ति  आदि  के  बारे  में  कभी-कभी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 सरकार  अच्छी  तरह  जानती  है  कि  आयोडीन  युक्त  नमक  का  उत्पादन  पर्याप्त  रूप  में  किया

 जाना  है  और  गण्डमाला  रोग  से  प्रभावित  क्षेत्रों  तथा  देश  के  अन्य  भागों  को  इसकी  आधूर्ति  की  जानी

 इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  गण्डमाला  रोग  नियन्त्रण  कार्य  क्रम  शुरू  किया  गया

 इस  योजना  के  सातवीं  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधियों  के  दौरान  देश  की  समूची
 आबादी  के  उपयोग  के  लिए  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  में  खाद्य  नमक  की  समस्त  मात्रा  को  आयोडीन  युक्त  करने

 का  निर्णय  किया  गया

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी  आयोडोन  युक्त  नमक  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  देकर
 डोन  युक्त  नमक  को  उत्पादन  क्षमता  और  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उपाय  किये  जा  रहे

 बाली  श्रेणी  के  अन्तगगंत  अधिक  बैगन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भी  प्रयटन  किये  जा  रहे  हैं  ।
 रेलवे  से  आयोडीन  युक्त  नमक  के  उत्पादकों  के  लिये  रेलवे  बेगनों  का  विशेष  कोटा  आबंटित  क़रने  के
 लिये  भी  अनुरोध  किया  गया

 1985  का  आयोडीन  युक्त  नमक  का  राज्यवार  उत्पादन  निम्त्र  प्रकार
 टनों

 राजस्थान

 गुजरात

 तमिलनाडू

 असम

 पश्चिम  बंगाल  8.9

 द्विमाचल  प्रदेश  0.3

 योग  :  335.8

 आयोडीन  युक्त  नमक  की  बिक्री  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियत  की  गई  दरों  पर  गैर-सरकारी  और

 सरकारी  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  की  जाती  1985  में  भआायोडोन  युक्त  नमक  की  विनर  से
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 सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  आयोडीन  युक्त  नमक  का  उत्पादन  उपभोक्ता  केन्द्रों  से आने  वाली

 मांग,तक  सीमित

 नमक  विभाग  में  आयोडीन  की  मात्रा  का  निर्धारण  क  रने  के  लिये  विनिर्माण  केन्द्रों  और
 कभी-कभी  बाजार  में  आयोडीन  युक्त  नमक  के  नमूनों  का  परीक्षण  करता  भारतीय  मानक  संस्थान

 परियहन  और  श्ण्डारण  पर  आयोडीन  की  मात्रा  के  संधारण  से  संबंधित  कुछेक  परीक्षण  कर  रहा
 शाज्य  सरकार  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के  अन्तगगंत  आयोडीन  युक्त  नमक  की

 जांच  करती

 (७)  नेमक  विकाग  कै  विश्लेषण  परिणामों  का  आयोडीनकृत  नमक  के  अपेक्षित  स्तर  को

 बनाये  रखने  के  लिये  उत्पादन  नियंत्रण  के  लिये  ही उपयोग  किया  जाता  अपमिश्रण  निवारण

 नियम  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  द्वारा  चलाये  गये  अभियोगीं  से  सम्बन्धित  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उधोग  द्वारा  बैचे  गये  बाहुन  ध्ोौर  व्यापारियों  को  कमीशन  दिया  जाना

 3259.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रासजी  माई  मावरणि  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  अब  तक  कितने  वाहनों  की  बिक्री  की  गई  है  और  व्यापारियों

 को  कितना  कसीशन  दिया  गया  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एम०  :  मारुति  उद्योग

 टेड  द्वारा  28-2-1986  सक  69581  वाहनों  की  सप्लाई  को  गई  डीलरों  को  दिए  यये  कमीशन

 का  वाहन-वार  ब्योरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 2000  रुपये  प्रति  वाहन

 डी  एक्स  :  500  रुपये  प्रति  वाहन

 वीटी  2000  रुपये  प्रति  वाहन

 जिप्सी  2500  रुपये  प्रति  वाहन

 उश्च  स्थायालयों  शोर  उच्चतम  स्यायालय  में  सार्वजनिक  हित  के  मामले

 च  3260.  भी  भट्टम  ओऔराम  क्‍या  बिथि  झौर  स्थाय  मंत्री  यह  बताने

 का
 ] |

 के

 रे

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सार्वजनिक  हित  के  मुरुदमों  की  संब्या  में  हिट

 हुई
 पु
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 ऐसे  कितने  मामले  स्वीकार  किए  गए  हैं  और  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम

 न्यायालय  में  लंबित  और

 उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कितने  मामले  निषटाये

 गये  हैं

 विधि  झौर  न्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  एच०  झार०  :  से

 तम  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी  गई  जानकारी  निम्नलिखित  है  :

 1983,  1984  और  1985  के  दोरान  क्रमशः  76,  106  और  126

 मामले  संस्थित  किए  गए  ऐसे  179  मामले  निपटा  दिए  गए  हैं  और  3।।  मामले

 लंबित  ग्रहण  किए  गए  मामलों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उच्च  न्यायालयों  में  संरिथत  किए  निपटाए  गए  और  ग्रहण
 किए  गए  मामलों  के  बारे  में  जानकारी  इकट्ठटी  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 बिवेन्द्रम  मे  केरल  उच्च  न्यायालय  की  स्थायपोठ

 3261.  श्री  थम्पन  थासस  :  क्या  विधि  शोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यवि  तो  उसे  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 विधि  धोर  ग्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  एच०  झ्रार०  :  जी  नहीं  :
 राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं

 डाक  तथा  दूरसंचार  जिभाग  में  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग

 3262-  भरी  थम्पस  भामस  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  तथा  तार  विभाग  में  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप

 की  संख्या  कम  हो  गई

 की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 उस  विभाग  में  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  अध्य  अवसर  पैदा  किए  जा

 रहे

 संचार  मत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 नही ं।

 और  भ्रश्त  ही  नहीं

 एक  समान  विद्युत  टेरिफ  समिति  का  प्रतिबेदल

 3263.  श्री  यम्पन  यासस  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  समान  विद्युत  टेरिफ  समिति  मैं  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 क्‍या  अनेक  राज्यों
 ने

 शिकायत  की  है  कि  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  कुछ  क्षेत्रों
 की  तुखना

 में  अन्य  अनेक  क्षेत्रों  मे ंअधिक  दर  पर  प्रभार  वसूल  कर  रहा  और

 यदि  तो  एक  समान  दर/टैरिफ  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  वसंत  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  ताप-विद्यु  त  निगम  द्वारा  सप्लाई  की  जाने  वाली  विद्युत  की  टेरिफ  एक  क्षेत्र  से

 दूसरे  क्षेत्र  क ेबीच  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  जो  कि  परियोजनाओं  की  पूंजीगत  इंधन  की

 ओ०  एण्ड  एम०  लागतों  आदि  जैसे  पहलुओं  पर  निर्भर  करती

 समिति  द्वारा  रिपोर्ट  हाल  ही  में  26  1986  को  प्रस्तुत  की  गई

 एनसक्लस  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 3264.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  एर्नाकुलम  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदन  लम्बित  और

 सभी  आवेदकों  को  कब  तक  टेलीफोन  उपलब्ध  करा  दिए  जाएंगे  ?

 |
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संज्ालय  में  राज्य  संत्री  राम  निवात्त

 1-2-86  की  स्थिति  के  अनुसार  एर्नाकुलम  में  7955  आवेदन  लम्बित  पड़े

 वर्तमान  प्रतीक्षा  सूची  को  आठवीं  योजना  के  प्रारंभ  तक  उत्तरोत्तर  निपटाये  जाने  की

 संभावना
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 |  काम वहमम»७०३

 एर्गाकुलम  को  एस०  टी०  डी०  हारा  बिदेशों  के  साथ  जोड़ना

 3265.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एर्णाकुलम  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  एस०  टी०  डी०  द्वारा  विदेशों  के  साथ  ओड़ने  का

 प्रस्ताव
 ॥

 )  यदि  तो  एर्णाकुलम  विदेशों  के लिए  यह  एस०  टो०  डी०  सेवा  कब  शुरू  की

 और

 एणकुलम  जिले  में  विस्तार  कार्यक्रम  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  निवास  :
 जी  हां  ।

 ह
 {  जा  हे

 एर्णाकुलम  से  विदेशों  के  लिए  एस०  टी०  डी०  सेवा  1987  तक  सुलभ  कराने  की

 बना

 चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  एस०  नेटवक

 के  सभी  स्थानों  पर  आई०  एस०  डी०  सुविधा  प्रदान  की
 नरक्‍्कल  तथा  एर्णाकुलम  जिले  के  पेरम्बूर  में  एन०  एश०  डो०  नेटवर्क  पहले  से  ही

 उपलब्ध  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  कोल्लेनचेरी  को  इस  नेटवर्क  में  लाये  जाने  की  योजना

 ]

 दिल्‍लो  बिश्‌ त  प्रदाय  संस्थान  के  इन्द्रप्रस्थ  बिजलो  घर  का  बंद  होगा

 3266.  डा०  चगा  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  का  इन्द्रप्रस्थ  बिजली  घर  बन्द  होने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  इसे  चलाने  में  असमर्थ  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  यदि

 तो  इसे  चालू  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विभार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  साठे  )  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 दिल्‍ली  विद्युत  श्रदाय  संस्थान  इन्द्रप्रस्थ  विद्युत  केन्द्र  काफ़ी  कुशलतापूर्वक  चला

 रहा

 ललिमुकाद  ]

 पश्चिम  बंगाल  में  तेल  के  भंडार

 3267.  भरी  रेणुपद  दास  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गत  मन्त्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  पहले  ही  पश्चिम  बंगाल  में  तेल  के  भारी  भंडार

 का  पता  लगा  लिया
 और

 यदि  तो  उस  स्थान  अथवा  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चसा  शेलर  जी

 wet  बह्दीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  की  कमी

 3268.  भरी  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल  ही  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों
 में  की  गई  वृद्धि  के  पश्चात  राजस्थान  के  अधिकतम  क्षेत्रों  में  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  मिढ्टी
 का  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  के  क्‍या  कारण  |  .  अर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राजस्थात  को  मिट॒टी  के  तेल  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में:रखते

 हुए  राज्य  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  कोटे  में  वृद्धि  क  रमे  का  भोर

 (9)  यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गैत  मंत्र।लय  के  राज्य  मंत्री  चसा  शेक्षर  :  राज्य

 सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
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 प्रश्न  ही  उठता  ।

 और  राजस्थान  सहित  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  मिट्टी  के तेल  की

 इयकता  का  अनुमान  चार  महीनों  के  ब्लाक  के  आधार  पर  पिठले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  अ

 मात्रा  में  5  प्रतिशत  की  बृद्धि  देकर  के लगाया  जाता  है  तथा  उस  हिसाब  से  आवंटन  किया  जाता

 नवम्बर  1985  से  फरवरी  1986  की  सर्दियों  क ेमौसम  तथा  मा्च-जून  1986  की  गरियों  के  मौसम

 के  लिए  मिट्टी  के  तेल  की  बढ़ी  हुई  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्रशः  73  प्रतिशत  और  7

 प्रतिशत  की  वृद्धि  द ेकरके  आवंटन  किया  गया

 इलेक्ट्रातिक  सतवान  सझोलनें  प्रयोग  करता

 3269.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  कया  विधि  झौर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते  हुए  चुनाव  सम्बन्धी

 कानूनों  को  सरल  बनाने  का

 यदि  तो  क्या  भविष्य  में  मत  पत्रों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनें  प्रयोग

 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसी  मशीनों  का  प्रायोगिक  आधार  पर  कब  तथा  कहां  प्रयोग  किया  :

 गया
 ह

 विधि  झौर  स्थाय  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  एच०  धझार०  और

 जनसंख्या  में  वृद्धि  क ेपरिणामस्वरूप  मतदाताओं  की  संख्या  में  वृद्धि  से  देश  के  वित्तीय  ओर

 प्रशासनिक  साधनों  पर  अत्यधिक  दबाव  पड़ता  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  और  निवर्चिन

 कराने  में  प्रशासनिक  ध्यय  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  मंतपत्रों  द्वारा  मतदान  की  विद्यमान

 पद्धति  को  बदलने  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनें  आरम्भ  करने  के  एक  प्रस्ताव  की  समीक्षा  कर

 है  ।

 ब्यौरे  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 राज्य  का  नाम  निर्वाचन  की  प्रकृति  उस  सभा  निर्वाचन  निर्वाचन  का

 क्षेत्र  का  नाम  जिसमें  वर्ष

 ध  मतदान  मशीनें

 योग  की  गई  हैं

 2  3  4

 1.  केरल  साधारण  परूर  1982

 2.  नागालैंड  —  उत्तरी  अंगामी  1982

 3.  आंध्र  प्रदेश  --  शाटनगर  1983

 4...  कर्नाटक  ---  शान्ति  नगर  1983

 5.  त्रिपुरा  बनम।लीपुर  1983

 6.  दिल्‍ली

 महानगर

 परिषद  --  सरोजिनी  नयर  1983

 7.  दिल्‍ली  गोल  मार्कट  1983

 8,  दिल्‍ली  विल्‍ली  छावनी  1983

 9.  उप  निर्वाचन  रोइंग  1983

 प्रदेश

 है  बिहार  -  चंडी  1983

 11.  त्रिपुरा  --  यथोक्‍त  -  चारिलाम  1983

 पु  राजस्थान  में  सावंजनिक  हैेलोफोम

 270.  थी  बनवारो  लाल  बे  रबा  :  क्या  संचार  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  जिला-वार  कितने  सावंजनिक  टेलीफोन

 क्‍या  सरकार  का  उक्त  राज्य  में  सावंजनिक  टेलीफोनों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार

 टोंक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कुस  कितने  सावंजनिक  डेलीफोन
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 क्या  उक्त  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सावंजनिंक  टेलीफोनों 7  पु  क्षमा  उक्त  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सावंजनिक  टेलीफोनों  की  संदवा  बढ़ाने  की  व्यवस्था  की  जा

 रही  और

 (2)  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सावंजनिक  टेलीफोन  लगवाने  हेतु  कितने  लोग  प्रतीक्षा  सूची

 में

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 राजस्थान  में  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेश्नीफोन  घरों  की  जिलेवार  सं०  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई

 (@)

 31-3-1985  5  की  स्थिति  के  अनुसार  टोंक  संसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  तैंतीस  लंबी  दूरी
 के  सावंजनिक  टेलीफोन-घर  काम  कर  रहे

 जी  हां  ।

 इस  निर्वाचन  क्षेत्र  में सावंजनिक  टेलीफोन  की  सुविधा  के  बारे  में  कोई  मांगः  लंबित  नहीं
 पड़ी

 विवरण

 31-3-198  5  की  स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  में  लंबी  हूरी  के  सावंजमिक
 टेलीफोन  घरों  की  जिले-वार  संख्या

 जिले  का  ताम

 ः

 लंबी  दूरी  के  साबंजनिक
 सं०  टेलीफोन  घरों  की  सं०

 1  2

 रर्र्र््रः

 3

 1.  अजमेर  25

 2.  अलबर  58

 3.  बांसवाड़ा  38

 4.  बाड़मेर  49

 5.  भरतपुर  और  धोसपुर  /  41

 6.  भीलवाड़ा  39
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 2  -  3

 7.  बीकानेर  12  या

 8...  बूंदी

 9.  चित्तोड़गढ़
 33

 10
 चूर

 33

 ढूंगरपुर  41

 12  जयपुर  .  60

 13  जैसलमेर  12

 14  जासौर  27

 15  झालावाड़  16

 16  झुनझुनू  52

 17  जोधपुर
 64

 18  कोटा  16

 19,  नागौर  72

 20.  पाली  22

 21.  सवाई  माधोपुर  47

 22.  सीकर  73

 23  सिरोही  11

 24  श्रीगंगानमर  47

 25  टोंक  21

 26  उदयपुर
 76

 ]

 लोग  के  साथ  उनके  सो्लेंट  संजंत्रों  का  स्रायुनिकोकरण  करने  के
 लिए

 समझौता

 3271.  ली  पौ०  एंम०  कया  उद्योय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  े  18  1986

 कर  क्या  सरकार  ने  चीन  के  सीमे सरकार  ने  चीन  के  सीमेंट  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  करने  में  उसकी  मदद  हेलु
 उसके  साथ  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  हां  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  चीन  ने  भी  परस्पर  आंदान-प्रदान  के आधार  पर  भारतीय  उद्योग  को  कोईं  व्यापार

 सुविधाएं  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 झोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्री  एम०  :  और

 सीमेंट  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  और  चीन  रिपब्लिक  आफ

 की  सरकार  के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  किन्तु  चीन  के  सीमेंट  तथा
 यक  उद्योगों  का  अध्ययन  करने  के  वास्ते  सीमेंट  तथा  भवन  सामग्री  राष्ट्रीय  परिषद  का  एक  शिष्टमंडल

 1984  में  चीन  गया  हसी  प्रकार  का  शिष्टमंडल  चीन  से  भी  भारत  आया  था  जिसके

 साथ  सीमेंद  तथा  भवन  सामग्री  राष्ट्रीय  परिषद  ने  सहबद्ध  क्षेत्रों  में आपसी  पर  बातचीत  की

 भारत  और  चीन  ने  15-8-84  को  एक  एम०  एफ०  एन०  किस्म  के  व्यापार  समझौते

 पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसके  अन्तगंत  द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  हेतु  दोनों  सरकारें  पारस्परिक  आधार

 सुविधाएं  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  1986  के  दौरान  1000-1600  लाख  अमेरिकी  डालरों  की

 चुनी  हुई  वस्तुओं  के  विनिमय  हेतु  1985  में  इन  दोनों  सरकारों  एक  व्यापार  पर

 हस्ताक्षर  किए  गए

 तेल  को  खोज  में  विदेशी  सहयोग

 3272.  भरी  पी०  एम०  सईद  :  क्या  पेट्रोलियस  धोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री
 ह

 यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिए  संयुक्त  सहयोग  करने  के  सम्बन्ध  में

 विदेशी  फर्मों  को पिछलो  पेशकशों  की  तुलना  में  अधिक  आकर्षक  पेशकश  की

 यदि  तो  उसके  वास्तविक  परिणाम  कया  निकले  और

 क्‍या  सहयोग  संबंधी  करारों  के  अन्तगंत  तेल  क्षेत्र
 में

 उपयोग  किए  जाने  वाले  उपकरणों

 से  सम्बन्धित  प्रौद्योगिकी  को  भी  अन्तरित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?
 अफटभ

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगर  शेखर  से

 तेल  कम्पनियों  स ेअधिक  से  अधिक  प्रतिवचन  प्राप्त  करने
 क ैलिए  भारत  में  तेल  की  खोज  द्वेतु

 बोलियों  के  तीसरे  दोर  के  लिए  लोचदार  दृष्टिकोण  अपनाने  का  निर्णय  गया  उल्वादन  में
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 हिस्सेदारी  के आधार  पर  एक  ऐसे  अनुबन्ध  की  परिकल्पना  की  गई  है  जिसमें  भूकम्पीय  विकल्प

 हस्ताक्षर  और  उत्पादन  बोनस  न  रायल्टी  के  लिए  भुगतान  न  50  प्रतिशत  तक  निगमित

 कर  वाधिक  कार्यक्रम  के  केवल  कुछ  प्रतिशत  तक  के  लिए  बैंक  गारन्‍्टी  प्राप्त  करना  भारत  के

 आत्मनिर्भर  बनने  तक  ठेकेदार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्यों  पर  समस्त  लागत  तेल  और  लाभ  तेल

 सरकार  को  देना
 ह

 अभी  तक  बोलियां  आमंत्रित  नहीं  की  गई

 हरियाणा  को  डीजल  की  सप्लाई

 3273.  भरी  चिरंजी  लाल  दरर्मा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 वर्ष  1985  के  दोरान  हरियाणा  में  डीजल  की  मांग  कितनी  थी  तथा  वास्तव  में  डीजल

 ऐै  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  की  और
 ह

 हरियाणा  में  डीजल  की  सप्लाई  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 पेड्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्र  शेखर  :  डीजल

 मुक्त  बिक्री  क ेआधार  पर  उपलब्ध  है  तथा  इस  उत्पाद  का  राष्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आबंटन  नहीं
 किया  1985  के  दौरान  हरियाणा  को  5,01,668  मी०  टन  डीजल  की  सप्लाई  की  गई  जबकि
 1984  में  यह  4,87,157  मी ०  ठन  थी  ।

 जहां  तक  सम्भव  डीजल  की  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  तेल  कम्पनियों  को

 स्पष्ट  आदेश

 हरियाणा  में  ऊर्जा  का  विकास

 3274.  भी  चिरंजी  लाल  धार्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हरियाणा  में

 ऊर्जा  के  विकास  के  लिए  सातवीं  फंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शुरू  की  जामे  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्या  है  ?  न

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  हरियाणा  में  निम्नलिखित

 विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं
 को  चालू  करने  का  कार्यक्रम  है  :--

 1)  पश्चिमी  यमुना  नहर  जल  विद्युत  परियोजना  48  मेगावाट

 (2)  दादुपुर जल  विद्युत  स्कीम
 10  मेगाबाद
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 (3)  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र  220  मेगावाट*

 (4)  प्रानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र  210  भेयावाट

 जोड़  488  मेकावाट
 सन  वजन  eee  का  omen  शाधााकाब

 *110  मेगावाट  की  एक  यूनिट  को  111.1985  985  को  चालू  कर  दिया  गया

 इसके  अतिरिक्त  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  क्षेत्र  में  चालू  की  जाने  वाली  केन्द्रीय

 योजनाओं  से  भी  हरियाणा  को  इसका  आबंटित  हिस्सा  प्राप्त  होगा  ।

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  हरियाणा  में  ऊर्जा  के  नए  और  नवीकरणीय  स्रोतों  से  संबंधित

 कई  स्कीमें  क्रियान्वित  की  जाएंगी  ।  प्रमुख  सकी  गोब  सुधरे  हुए  चुल्हें  की  किस्म  के

 लिए  प्रोत्साहन  पीने  क ेपानी  की  सप्लाई  और  लघु  सिंचाई  के  लिए  पवन  ऊर्जा  का  समृषकोलभ

 करना  और  गैस  के  जरिए  ऊर्जा  पैदा  करना  तथा  विद्युत  उत्पादन  करना  ।  स्कीमों  की  संख्या  प्रत्येक  वर्ष

 के  लिए  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  तथा  राज्य  सरकारों  या  राज्य  एजेंसियों/संस्थानों  से  प्राप्त  हुई

 योजनाओं  पर  निरभेर  करेगी  ।

 हरियाणा  में  नए  डाकधघर  खोलना

 3275.  श्री  चिरंजी  लाल  दर्मा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हरियाणा  में  नए  डाकघर  खोलने  सम्बन्धी
 योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 और  प्रत्येक  डाक  सकिल  कायंक्षेत्र  सामान्यतपथा  एक  राज्य  के  सीमा  क्षेत्र  में

 होता  में  और  सकिल  के  भीतर  प्रत्येक  डाक  मंडल  में  खोले  जाने  वालेनए  डाउधरों  की  संख्या का
 निर्धारण  वषं  प्रति  वर्ष  आधार  पर  किया  जाता  1०8५-86  ५-86  के  दौरान  पदों  के  सजन  पर  प्रतिबंध
 जारी  रहा  और  इस  तरह  डाकघर  खोलने  की  दिशा  में  किसी  कार्य  क्रम  को  क्रियान्वित  नहीं  किया
 वर्ष  1986-87  के  लिए  कार्य  क्रम  को  अभो  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  तथा  इसके  लिए  शहरी  और
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पहले  ही  स्थापित  हक  नेटवर्क  और  लाइसेंस  शुदा  डाक  एजेंसियों  की  नई  प्रणाली  के
 अभ्तर्गत  दी  गई  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  डाक  सेवाओं  में  हो  रहे  भारी  भाटे
 को  देखते  पहले  से  ही  लगाए  गए  संसाधनों  के  प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  करने  पर  महत्व  दिया  जाएगा
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 और  आगे  विस्तार  के  लिए  केवल  कुछ  चुनिदे  पिछड़े  और  जनजातीय  क्षेत्रों  पर  द्वी  विच्चार  किया

 .
 ह

 जहां  तक  हरियाणा  का  सम्बन्ध  है  इस  राज्य  में  डाक  नेटवर्क  पर्याप्त  रूप  से  सुविकसित  पूरे
 में  जहां  एक  डाकघर  औसत  रूप  से  21.94  वर्ग  कि०  मी'०  क्षेत्र  में  सेवा  प्रदान  करता  है  वहीं

 पाणा  में  मात्र  17.96  वर्ग  कि०  मी०  में  एक  डाकघर  से  सेवा  प्रदान  की  जा  रही

 भारतीय  सीमेंट  निगम  के  लेखाझों  को  प्रन्तिम  रूप  देना

 3276.  भी  हरौश्ञ  राबत  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  वर्ष  84-85  के  लेखाओं  को  अभी  तक  भी

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  इसमें  इतना  अधिक  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  प्रकार  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कया  कायेवाही  करने  का  विचार

 है  ?

 ध्ौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सरत्री  एस०  :  हां  ।

 1984-85  5  के  लिये  कार्पोरेशन  के  लेखों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  होने  का

 मुख्य  कारण  था  कार्पोरेशन  के  एक  एकक  द्वारा  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  तारीश्व  की  व्याख्या  में  अन्तर

 »होता  ।  अब  यह  मामला  सुलझा  लिया  गया  है  ।

 विगत  में  कार्पोरेशन  के  लेखों  को  अन्तिम  रूप  कम्पनी  अधिनियम  के  अधीन  निर्धारित

 भकानूती-अवधि  के"भीतर  दिया  जाता  रहा  है  ।  ऐसा  पहली  बार  ही  हुआ  है  कि  वर्ष  1984-85  5  के  लेखों

 को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  हो  किन्तु  यदि  भविष्य  में  फिर  इसी  प्रकार  विलम्ब  हुआ  तब

 सरकार  उचित  कार्यवाही

 ]

 प्रल्मोड़ा  जिले  में  चोनोलिया  भौर  स्योनी  में  सावंजनिक  टेलोफोन

 3277.  श्री  हरोश  राजत  :  क्या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विभार  1986-87  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में

 चौनोलिया  और  स्योनी  में  साबंजनिक  टेलीफोन  लगाने  का  है
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 यदि  तो  ये  टेलीफोन  कब  तक  लगा  दिए  और

 यदि  तो  उस्तके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  रास  निवास  :

 नहीं  ।

 उर्यूपक्त  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मौजूदा  नीति  के  अन्तर्गत  आर्थिक  सहायता  के  आधार  पर  अल्मोड़ा  जिले  के  चोनोलिया

 ओऔर  स्योनी  ग्रामों  में  लम्दी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  औचित्य  नहीं  बनता  ।

 झल्मोड़ा  जिले  में  शाखा  डाकधर

 3278.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  किन-किन  स्थानों  पर  शाखा

 डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  जिले  के  लिए  पहले  स्वीकृत  सभी  शाखा  डाकधर  खोल  दिए  गए  और

 यदि  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  गए  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  स्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रास  निवास  :
 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  1985-86  5-86  के  दोरान  कोई  शाखा  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव धन  a  बनी  |

 1984-85  के  दौरान  पदों  के  सृजन  पर  लगी  पाबस्दी  के  कारण  इस  जिले  के  लिए

 किसी  भी  शाखा  डाकघर  की  मंजूरी  नहीं  दी  जा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेषा  में  पेट्रोल-डीजल  बिक्ो  केसा  खोलना

 3279.  श्री  हरीश  राबत  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्नालय  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  में  लोहाधाट  में  एक
 डोजल  फुटकर  बिक्री  केस  खोसने  का  प्रस्ताव  ब्यवहारिक  पाया  गया
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 यदि  तो  कया  इंडियन  ऑयल  कार्पोरेशन  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  उम्मीदवार  के

 चयन  हेतु  कोई  साक्षात्कार  आयोजित  किया

 यदि  तो  क्या  उक्त  बिक्री  केन्द्र  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  उक्त  बिक्री  केन्द्र  कब  तक  कार्य  करना

 आरम्भ  कर  देगा  ?

 पेट्रोलियम  धौर प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  भस्त्रो  चसा  शेखर  :

 से  तेल  चयन  बोर्ड  ने  इस  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  के  लिये  इन्टरव्यू  लिया  है

 तथा  चुने  गये  व्यक्ति  को  आशय  पत्र  जारी  कर  दिया  गया  आशा  है  कि  निर्धारित  प्रक्रियाओं  के  पूरा

 होने  पर  ये  केन्द्र  अगले  कुछ  महीनों  में  काम  करना  आरम्भ  कर

 बोरोबलो  टेलोफोन  एक्सचेंज  का  विस्तार

 3280.  भरी  झ्नूष  चन्द  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  बोरीवली  में  एक  और  टेलीफोन  एक्सवेंज  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्या  का  रण

 क्‍या  बोरीवली  के  वर्तमान  एक्सचेंज  के  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  को कब  और

 (2)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  राम  निवास  :

 ओर  बोरीवली  में  1989-90  के  दौरान  6000  ल्लाइनों  की  क्षमता  बाला  एक

 नया  एक्सचेंज  चालू  करने
 का  प्रस्ताव

 से  (2)  इस  एक्सचेंज  को  1986  तक  चालू  करने  के  लिए  इसका  4000

 से  5000  लाइनों  में  विस्तार  करने  का  कार्य  पहले  से  हो  चल  रहा
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 खाना  पकाने  को  गेस  के  वितरकों  को  बिए  गए  कप्तोशन  में  वद्ध

 3281.  भ्री  भ्रनूष  चन्‍्द  शाह  |  .
 :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की

 श्री  विष्ण  मोदी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  खाना  पकाने  की  गैस  की  लागत  में  वर्ष  1960  से  198  +  तक  की

 अवधि  के  दौरान  37  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  वि
 तरकों

 के  कमीशन  में  वृद्धि  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  खाना  पकाने  की  गैस  के  वितरकों  को  वितरण  शुल्क  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  श्लोर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  चर  शेखर  :

 क्क 1971  में  दिल्‍ली  में  15  किलो  एल०पी०जी०  के  सिलिण्डरकी  कीमत  22.01  रुपये  थी  जबकि  इस
 समय  एक  प्िलिण्डर  (14.2  कि०  की  कीमत  57.62  रुपये

 एल०पी०जी०  डीलरों  को  दी  जाने  वाली  कमीशन  में  1981  में  संशोधन  किया  गया
 उसके  बाद  डीलर  शिंप  के  लाभ  को  बढ़ाने  क ेलिए  डीलर  की  रिफिल  क्षमता  को  समय-समय  पर

 बढ़ाया  गया  है  |  1985  में  यह  अन्तिम  बार  बढ़ाया  गया  था  ।

 और  इस  समय  डीलर  की  कमीशन  का  हिसाब  लगाते  समय  डिलीवरी  प्रभारों  को

 भी  शामिल  किया  गया  है  |

 सरकारो  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्धा  की  माजना  पेदा  करता

 32862,  भ्री  शांतारास  मायक  :  कया  उद्योग  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  सरकारो  क्षेत्रःमें  प्रतिस्पर्धा  की

 भावता  पैदा  कराने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 झ्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  :  बोर

 सरकार  का  विशेष  बल  सरकारी  उद्यमों  की  कार्य  ओर  उत्पादकता  बढ़ाने  पर  दिया  जाता

 जिससे  स्वाभावि+  तौर  पर  उनकी  प्रतिस्पर्धा  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।
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 1283.  श्रीमती  बसब  राजेश्वरी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  में जिप  फास्टनस  के  निर्माता  एकक  कार्यक्रम  के

 अन्तक्त्ष  आते

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  उद्योग  में  बड़े  औद्योगिक  घरानों  को  स्थान

 देने  के  लिए  इसे  अनारक्षित  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 झौधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एम०  :  नहीं  ।

 इस  आश्षय  के  अभ्यावेदन  मिलले  रहे  हैं  कि जिप  उद्योग  को  अनारक्षित  किया  जाना

 बाहिए  और  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 ह

 उपयुक्त  (a,  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  उत्त  र  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नई  बिजली  परियोजनाधप्रों  को  मंजू रो

 3284.  श्री  बी०  एस०  विजय  राधवन  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनेक  बिजलो  परियोजनाओं  में  असाधारण  विलम्ब  होता

 क्या  इस  विलम्ब  के  कारणों  ओर  अरथंव्यवस्था  पर  इससे  होने  वाले  प्रभावों  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  अध्यबनन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  नई  बिजली  परियोजनाओं  को  निर्धारित  समय  में  मंज्री  देने  का  निर्णय  किया

 गया  और

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  सम्ज्री  वसम्त  :  से  ई  विद्युत  परियोजनाओं  में  इनके  निर्माण
 सम्बन्धी  कार्यों  क ेदौरान  इनको  पूरा  करते  में  बिलम्ब  हुआ  इनको  चालू  करने  में  पता  सगाए  गए
 विल्लम्य  के  मुख्य  में  य ेशामिल  निधियों  की  अपर्याप्त  कमजोर  परियोजना
 उपस्कर  और  सिविल  कार्यों  के  लिए  आर्डर  देने  में  विलम्ब  और  भौद्योगिक  सम्बन्ध  असन्तोषणनक

 होना  भावि  ।
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 नमन  a  aD

 परियोजनाओं  को  चालू  करने  में  विलम्ब  के  कारण  केवल  परियोजना  की  लागत  में  ही  वृद्ध
 नहीं  होती  है  अपितु  विद्युत  उत्पादन  भी  कम  होता  है  जिसका  पर  भी  प्रभाव  पड़ता

 विद्युत  परियोजनाओं  को  चालू  करने  में  विलम्ब  के  कारण  अर्थव्यवस्था  में  हुई  हानि  की  मात्रा  का

 सही-सही  पता  लगाना  व्यवहार्य  नहीं

 और  (2)  नई  परियोजनाओं  को  स्वीकृत  करने  की  अवधि  विभिन्‍न  घटकों  पर  निर्भर

 करती  है  जिसमें  किए  गए  सम्बन्धी  कार्यों  की  समुचित  आंकड़ों  और  परियोजना

 की  रिपोर्ट  में  शामिल  किए  गए  इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  ब्योरे  की  पर्याप्तता  तथा  केन्द्रीय  विद्युत
 'करण/केन्द्रीय  जल  आयोग  आदि  की  टिप्पणियों  के  उत्तरों  के  बारे  में  परियोजना  प्राधिकारियों  की

 प्रतिक्रिया  शामिल  -

 बिजली  को  बचत  के  लिए  वूरवशेन  पर
 प्रसियान

 3285.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काफी  मात्रा  में  ऊर्जा  की  हानि  उपभोक्ताओं  को  बिजली  के  उपयोग  की  सही
 कारी  न  होने  के  कारण  होती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  को  बिजली  के  सही  उपयोग  और

 इसकी  बचत  करने  की  शिक्षा  देने  क ेलिए  टेलीविजन  और  अन्य  प्रचार  माध्यमों  पर  प्रभावी  अभियान

 शुरू  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मस्त्रो  बसस्त  :  उपभोक्ताओं  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  को  विद्युत  का

 कुशलतापूर्वक  उपयोग  करने  के  बारे  में  जानकारी  न  होने  के  कारण  कुछ  मात्रा  में  विद्युत  की  हानि

 होती  है  ।

 झार्र  प्रदेश  में  सुपर  ताप  बिजलौ  संयंत्रों  की  स्थापना

 3286.  भी  थी०  हुलसी राम  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  3।  1985  को  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  राज्य  मे ंअलग-अलग  कुल  कितने  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्रों  का  निर्माण  पूरा

 होने  वाला  है/निर्माणाधीन  है  ओर  भालू  होने  की  प्रतीक्षा  में

 इस  समय  आंध्र  प्रदेश  में  कितने  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्रों  के  आगामी  दो  वर्षों  में  चालू

 होने  की  सम्भावना  है  ओर  उससे  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  और
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आनन्‍्ध्र  प्रदेश  में  कितने  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्र  स्थापित

 किए  जाने  की  सम्भावना  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  वसम्त  :  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  सात  सुपर  ताप  विद्युत
 केस्दों  के  क्रियान्वयन  का  कार्य  सौंपा  गया  है  जिनके  नाम  हैं:--सिंगरौली  (5X 200  4-  22८  500

 कोरबा  (3x 20043 x  500  रामगुंडम  (3 x  200---3  x  500
 फरक्का  (3)  200+  29८  500  ,  विध्याचल  (63८  210

 रिहन्द  (2)<  500  और  कहलमभांब  (4  ,८  210  मेगावाठ  )।  31
 1985  तक  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  सिगरौली  में  5  .<  200  मेगावाट  कोरबा  में
 3)९  200  मेगावाट  यूनिट  तथा  रामगुंडम  में  3.८  200  मेगावाट  यूनिट  चालू  किए  जा  चुके  थे  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  परियोजनाओं  को  चालू  किए
 जाने  के  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  संत्रम्त  विवरण  में  दिया  गया

 और  आमनभ्न  प्रदेश  में  रामगुंडम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  कोई  यूनिट  अगले  दो

 वर्ष  में  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  नहीं  रामगुंडम  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द  के

 500-500  मेगावाट  के  दो  यूनिट  सातवीं  योजना  के  दौरान  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना

 योजनावधि  के  दोरान  रामगुंडस  परियोजना  तथा  सम्बद्ध  पारेषण  लाइनों  के  लिए  1010.7  करोड़

 रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 विवरण

 यर्थ  लालू  किए  जाने  बाले  पूमिट

 1986-87  सिंगरौली  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  x  500  मेगाबाट

 फरक्का  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  22८  200  मेगावाट

 1987-88  सिंगरौली  सुपर  ताप-विद्युत  केखद्र  में  x  500  मेगावाट

 कोरबा  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  ५८  500  मेगाबाठ

 विध्याचल  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  22:  210  मेगावाट

 रिहन्द  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  !  २८  500  मेगावाट

 1988-89  कोरबा  सुपर  ताप-विद्युत  कैसद्र  में  ।  ५८  500  भेगायाट

 रामगुंडम  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  1.८  500  मेभाबाट

 विध्याचल  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  2  2८  210  मेबाबाट

 रिहन्द  शुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  ।  x  500  मेगाबाद

 ॥क
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 —  eee  .  ७५-+>>न्‍मन्‍न्‍ममा>»ज-  1989-96 को रबा सुपर ताप-विद्युत केन्द्र (मध्य प्रदेश) में 1 x 500 मेगावाट  मय

 क्‍या यह  को  रबा  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  लाहसेंसों  ५  500  मेगावाट

 रामगुंडम  सुपर  ताप-विद्युत  केर्द्र  में  5६  500  मेगावाट

 विध्याचल  सुपर  ताप-विद्युत  केन्द्र  में  22८  मेगावाट

 झाटोसोबाइल  क्षेत्र  में  नये  लाइसेंस  के  लिए  भ्रमुमति

 3287.  भी  थी०  तुलसी  रास  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  आटोमोबाइल  क्षेत्र  में  नये  लाहसेंसों  की  अनुमति  देना

 अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  कर  विया

 यदि  तो  सहयोग  प्रस्ताव  स्थगित  करने  के  क्या  कारण  और

 देश  में  यात्री  कारों  के  लिए  जनता  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?'

 श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  एम०  :  से

 गाड़ियों  की  अनुमानित  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  मोटर  गाड़ियों  के  निर्माण  हेतु  पर्याप्त

 क्षमता  स्वीकृत  कर  दी  गई  इस  बीच  विदेशी  सहयोग  के  लिए  मानदण्डों  को  पुनरीक्षित  किया  जा

 रहा  है  जिससे  स्वदेशीक रण  हेतु  और  अधिक  प्रतियोगिता  और  इंधन  क्षमता  प्राप्त  हो  सके  ।

 उच्चर  मारत  में  विजली  की  कमो  से  झौचोगिक  एककों  को  सुकसात

 3288.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  उत्तर  भागों  में  बिजली  की  कमी  से  औद्योगिक  एककों  को
 भारी  नुकसान  हुआ

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  क ेदौरान  उनके  मग्त्रालय  के  अधीन  कितने  औद्योगिक  एकक

 विद्युत  की  कमी  से  प्रभावित  हुए  और

 बिजली  की  उपर्युक्त  कमी  के  कांरण  उत्पादन  में  कितनी  गिरावट  हुई  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मस्त्री  एस०  :  से  केस्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए  नवीनतम  सर्वेक्षण  के  उत्तरी  क्षेत्र  मे ंबिजली  की  कभी  के
 कारण  वर्ष

 में सर्वेक्षणाधीन ।22 एककों के सम्बन्ध में करोड़ रुपये ओर वर्ष में सर्वेक्षणाधीन एककों के सम्बन्ध में 360.65 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि ३४5
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 उद्योग  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  आने  वाले  कुछ  उद्योगों  में  बिजली  की  कमी
 के  कारण  हुई  उत्पादन  हानि  सम्बन्धी  सूचना  निम्नलिखित  है  :--

 ना  बनी  न  ++++-५+--3.००++>०००-०--------०५०००००००-००-  व  मनन  नननन--नन+न-3++3+++4+3++>+--न-+-

 उद्योग  हानि  रुपयों
 1982-83  2-83  1983-84

 सीमेंट  या  पु  90.94

 ्ु

 "68.86  68.86

 केल्सियम  कारबाइड  4.30  16.29

 रसायन  114.65  79.94

 ओषधि  एवं  भेषज  2.53  12.54

 कागज  ओर  गत्ता  49.73  27.20

 रबर  41.83  43.80

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  द्वारा  पता  लगाए  गए  ऐसे  क्षेत्र  जहां  उच्चोग

 स्थापित  किए  जाएंगे

 3289.  श्री  वी०  तुलसी  राम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  की  बैठक  हाल  में  नई  दिल्‍नी  में  हुई

 यदि  तो  उसमें  भाग  लेने  वालों  का  ब्यौरा  क्‍या

 बेठक  में  चचित  विषयों  का  ब्यौरा  क्या

 बेठक  में  पता  लगाए  गए  ऐसे  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्या  जहां  उद्योग  लगाये  जाएंगे  और  वे

 क्षेत्र  कहां-कहां  और

 (3)  इस  प्रकार  के  निर्णय  से  आंध्र  प्रदेश  में  उत्पादकता  में  कितना  सुधार  हुआ  होगा
 ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  एम०  :  ओर  जी
 _

 उसमें  भाग  लेने  वाले  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  के  सदस्य  थे  ।

 बेठक  की  कार्य  सूची  में  शासी  निकाय  का  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  की  प्रगति

 परिषद  के  साततीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  परिषद  द्वारा  संस्थापित  राष्ट्रीय
 इकता  परिषद  की  वाषिक  रिपोर्ट  और  वाधिक  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के

 लिए  संशोधित  अनुमान  बजट  आदि  शामिल
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 के  कार्य-सत्र  ली  -  नीली

 बैठक  के  कार्य-सत्र  से  परिषद  के
 जो  कि  उद्योग  मन्त्री  हैं  ने  परिषद  द्वारा

 उद्योग  लगाए  जाने  के  लिए  पता  लगाए  गए  कुछ  क्षेत्रों  का  उल्लेख  करते  हुए  सदस्यों  को  सम्बोधित

 किया  ।  उद्योग  लगाने  के  लिए  पता  लगाए  गए  कुछ  क्षेत्र  ये  हैं  :--
 हि

 (1)  तीब्र  गति  से  आथिक  विकास  करने  के  लिए  क्षमता  उपयोग  और  उत्पादकता  में  सुधार

 (2)  किस्म  मण्डल  का  आयोजन  करके  प्रबन्ध  ओर  उत्पादकता  समझ्ौतों  में  कामगारों  को

 शामिल  करके  कामगारों  को  प्रेरित  और

 (.)  विद्युत  क्षेत्र  की  उत्पादकता  में  सुधार  करना  जिसकी  ओर  तत्काल  ध्यान  दिया  जाना

 आवश्यक
 !

 (2)  पता  लगाए  गए  क्षेत्रों  सम्बन्धी  किये  गये  ऐसे  निर्णय  से  देश  में  उत्पाद  कता  में  कितना

 सुधार  होगा  इसे  बता  पाना  सम्भब  नहीं  पता  लगाए  गए  क्षेत्रों  जैसे  आंध्र  प्रदेश  सहित

 ध्म्पूर्ण  भारत  को  लाभ  होगा  ।

 पूर-दराज  के  गांवों  में  प्रात्मनिर्भ रता  के लिए  लधु  उद्योग

 3290,  थी  बूल  चन्द्र  डागा  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  टूर-दराज  के  उन  अविकसित  गांवों  के  नाम  क्या

 हैं  जहां  बस्तकारों  ओर  छोटे  उद्योगों  को  उद्योग  विभाग  द्वारा  सहायता  देकर  आत्मनिर्भर  बनाया  गया

 उनकी  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  कया

 उन्हें  किन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  यह  सहायता  दी  गई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  और  यह  धनराशि

 किस  तारीख  को  तथा  किन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  उन्हें  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मस्त्रो  एस०  :  से  केग्द्रीय

 सरकार  जिला  उयोग  केन्द्रों  के माध्यम  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  शिक्षित

 गारों  को  स्वःरोजगा र  प्रदान  करने  को  एक  विशेष  योजना  कार्यान्वित  कर  रही  जिला  उद्योग  केन्द्र

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यापक  रूप  से  फैले  जिलों  में  लघु  ओर  ग्रामोद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमियों

 हारा  अपेक्षित  सभी  सहायता  प्रदान  करते
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 दूरस्थ  अविकसित  के  जिनमें  दस्तकारों  और  लघु  उद्योगों  को  आत्मनिर्भर  बनाया

 गया  तथा  तारीखों  सहित  दी  गई  कुल  राशि  से  सम्बन्धित  राज्यवार  सूचना  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय

 रूप  से  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 ]

 छूटी  योजना  में  खोदे  गए  तेल  कुशों  का  ब्योरा

 3291.  श्री  घूल  चरद  डागा  :  क्या  पेट्रोलियम  प्र  प्राकृतिक  गेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 रे

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तथा  गैस  भ्ण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  खोदे  गए

 कुओं  का  राज्य/संघ  राज्य  संख्या  क्या  है  और  प्रत्येक  कुएं  पर  कितनी  राशि  व्यय  की

 गई

 उपर्युक्त  भाग  के  संदर्भ  में  कितने  मामलों  में  यह  अन्बेषण  कार्य  सफल

 अन्वेषण  कार्य  में  असफलताओं  के  क्या  कारण  और

 कितने  मामलों  में  अन्वेषण  कार्य  अधूरा  छोड़  दिया  गया  तथा  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गेस  मस्त्ालय  के  राज्य  मम्त्रो  चख्ा  शेखर  :  एक

 विवरण  संलग्न

 1978  में  तेल/गैस  मिली  है  ।

 तेल  का  अन्वेषण  एक  उच्च  सम्भाव्य  प्रकृति  को  होता

 4  कुओं  को  तकनीकी  कठिनाइयों  के  कारण  बन्द  कर  दिया
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 झौषध  निर्माण  एककों  द्वारा  स्वीकृत  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग

 3292.  डा०  टी०  कल्पना  देबी  ]
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  डी०  एन०  रेड्डी

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  ओर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  औषध  निर्माण  एकक  तथा  सधु  उद्योग

 अपनी  स्वीकृत  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  कर  रहे  और

 यदि  तो  स्वीकृत  क्षमता  का  उपयोग  न  करने  वाले  एककों  के  विरुद्ध  सरकार  का

 बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रसायन  झोर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  के०  जयचन  :
 और  संगठित  क्षेत्र  के  250  से  अधिक  एककों  तथा  हजारों  लघु  क्षेत्र  एककों  द्वारा  225

 प्रपूंज  औषधों  तथा  हजारों  सूत्रयोगों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  अलग-अलग  उत्पादों  और
 नियों  में  क्षमता  उपयोग  अलग-अलग  होता  अतः  इसे  समान  रूप  देना  कठिन  ग्रत  कई  वर्षों  में

 प्रपूंज  औषधों  तथा  फार्मूलेशनों  का  उत्पादन  निरन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  तथा  औषधों  की  कोई  सतत  कमी

 नहीं  रही  है  ।

 वाणिज्यिक  बाधाओं ,  प्रौद्योगिकी  समस्याओं  आदि  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  सावंजनिक  क्षेत्र
 की  औषध  कम्पनियां  अपनी  क्षमताओं  का  पूर्ण  उपयोग  करने  में  समर्थ  नहीं  हो  सकी  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के लिए  उपाय  किये  जा  रहे

 कारों  के  लिर्माण  के  लिए  असिकों  की  सहकारो  समिति

 3293.  श्री  पी०  झार०  कुसारसंगलम  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यूगो  कार  का  निर्माण  उन  श्रमिकों  द्वारा

 किया  जाता  है  जिनका  यूगोस्लाविया  में  एक  कारखाना  और

 क्या  सरकार  का  इसी  तरह  की  कार  ब्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  ओर  श्रमिकों  तथा

 क्साओं  को  निर्माण  सहकारी  समिति  आरम्भ  करने  तथा  इसे  रेल  और  बिजली  आदि के  क्षेत्र

 में  अपनाने  का  विचार  है  ?

 झोौदयोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एस०  :

 मोटरगाड़ी  क्षेत्र  के  बारे  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  दिवाराधीन  नहीं का  हु

 +$82
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 झौदयोगिक  रूप  से  पिछड़े  तथा  उस्नत  शाक््य  तथा  सातवीं  योजना  के  लिए  कार्यक्रम

 3294.  श्री  मुल्लापलली  रासचस्दत  :  क्‍या  उच्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओऔद्योगिक  क्षेत्र  मे ंकौन  सा  राज्य  सबसे  पिछड़ा  हुआ

 कौन-कौन  से  राज्य  औद्योगिक  रूप  से  सबसे  अधिक  उन्नत

 ते  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पिछड़े  राज्यों  का

 गिक  उत्थान  करने  का  कोई  कार्यक्रम  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 धौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  सम्भी  एम०  :  और

 औद्योगिकीकरण  के  स्तर  के  आधार  पर  विभिन्‍न  राज्यों  का  वर्गीकरण  विविध

 धारणाओं  और  परिभाषाओं  पर  निर्भर  करता  कुछ  महत्वपूर्ण  संकेतकों  अर्थात  नवीनतम  उपलब्ध

 उद्योगों  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  क ेआधार  पर  कारखाना  क्षेत्र  में  कुल  बिनियोजित

 उत्पादन  के  मूल्य  और  शुद्ध  वधित  मूल्य  की  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 और  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  जिम्मेदारी

 फिर  भी  केन्द्र  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  की  स्थापना  करने  वाले  उद्यमियों  को  कुछ
 आय  कर  सम्बन्धी  लाइसेंस  देने  में  प्राथमिकता  देकर  उनके  प्रयासों  में  योगदान

 देती  ऐसी  प्रोत्साहनों  आदि  का  ब्यौरा  दिनांक  9-4-1985  के  प्रेस  टिप्पण  संख्या

 ०  बी०  के  साथ  पठित  फॉर  इन्डस्ट्रीज  इन  बैकवर्ड

 1984”  नामक  पुस्तिका  में  दिया  गया  है  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 *.  केन्द्रीय  निवेश  मुख्यतः  आधारभूत  प्रकृति  की  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  किया  जाता

 अतः  ऐसी  परियोजनाओं  के  स्थापना  स्थल  वा  निर्णय  मोटे  तोर  पर  तकनीको-आधदिक  बातों  के

 आधारपर  लिया  जाता  सरकार  की  नीति  यह  रही  है  कि  इन  बातों  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय

 नाओं  की  स्थापना  में  अपेक्षाकृत  पिछड़े  क्षेत्रों  को अधिमान  दिया  जाता

 केन्द्रीय  निविश  परिवहन  राजसहायता  योजनाओं  और  अवस्थापना  बिकास  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  वर्ष  1985-86  (28-2-86  के  दौरान  राज्यों/संघ
 गासित  क्षेत्रों  को  101  30  करोड  रुपये  की  राशि  की  प्रतिपूर्ति  की

 1



 लिखित  उत्तर  18  1986
 a  जम  अंमनन+अका  «५  सामना

 विवशसण

 वर्ष  1982-83  के  लिए  राज्यवार  विनियोजित  उत्पादन  का  मूल्य  और

 शुद्ध  मूल्य  वधित  वस्तुएं

 रुपये

 कणपकत
 शाह

 छः

 सं०  क्षेत्र  उत्पादद  शुद्ध  बधित

 पूंजी  मुल्य  मूल्य

 ।  2...

 3...

 4  3.

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  3572.56  4747.38  [०  5.85

 2.  असम
 .  557.29  676.92  153.30

 3.  बिहार  5962.54  5701.25  1123.18

 4...  गुजरात  5660.31  10235.13  1524.48

 5.  हरियाणा  1760.70  2818.34  519.69

 6.  हिमाचल  प्रदेश  517.15  252.92  136.15

 7.  जम्मू और  काश्मीर  171.41  167.46  36.14

 8...  कर्नाटक  2708  74  3552.03  813.92

 9...  केरल  1692.66  2487.73  483.79

 10...  मध्य  प्रदेश  4542.27  3611.76  956.18

 11.  महाराष्ट्र  107396.86  18999.53  3600.63

 12...  मणिपुर  3.04  2.82  0.91

 13.  मेघालय
 9:.54  39.11  9.47

 14.  नागालेड  0.05  0.19  0.03

 15.  उड़ीसा  1761.34  1253.88  361.08
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 2  3  4  5

 16,  पंजाब  2457.45  3431.48  457.91

 17...  राजस्थान  2305.23  2086.47  395  28

 18.  सिक्किम  --  न  —

 19...  तमिलनाडु  5041.58  9008.53  1690.70

 20.  त्रिपुरा  17.30  20.31  5.93

 21...  उत्तर  प्रदेश  6853.03  7169.43  1495.07

 2.  पश्चिम  बंगाल  5284.35  7396.67  1634.14

 23...  अण्डमान  एण्ड  10.28  16.60  3.45

 निकोबार

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  न  —  —

 25...  चंडीगढ़  36.39  110.47  18.59

 26.  दादर  एण्ड  नगर  क्+  न

 हवेली

 27.  दिल्ली  887.22  1948.57  271.66

 28...  दमन  एण्ड  246.55  396.61  73.82

 द्विव

 29...  लक्षद्वीप  न  न  ्ा

 80...  मिजोरम  _  _
 या

 31.  पांडिचेरी  53.16  106.09  22,28
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 लिखित  उत्तरे  18  198  6.

 केरल  में  संचार  विभाग  में  इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  का  प्रयोग  झ्रारम्म  करमा

 3295.  श्री  मुल्लापललो  राभचयन्द्रन  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  केरल  में  किसी  भी  स्थान  पर  संचार  विभाग  में  इलेक्ट्रानिक्स  उपकरणों  का  प्रयोग

 आरम्भ  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  इसका  प्रयोग  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्नी  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  राम  निवास  :

 चंगनचेरी  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  मैनुअल  टेलीफोन  प्रणाली  के  स्थान  पर  2000

 लाइनों  कक  कनेटेन  राहज्ड  इलेब्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  किया  गया  था  ।

 (@)  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  तथा  कोट्टायम  में  इलेक्ट्रानिक
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संस्थापन  करने  की  योजना  बनाई  गई

 |

 i

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  जिलों  के  लिए  कार्य  योजना

 3296.  शओमतो  जयम्तोी  पटनायक  :  कया  संचार  मन्त्रो  यह  बसाने  ८  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  जिलों  की  संख्या  क्‍या

 क्‍या  सरकार  मे  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  करने  कुछ  टेलीफोन  जिलों
 कार्य-योजना  बनाई  ;  हेतु  कुछ  टेलीफोन  जिलों  के  लिए

 यदि  तो  उड़ीसा  में  ऐसे  टेलीफोन  जिलों  की  संड्या  क्या  है  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं
 जहां  ऐसी  कार्य-योजना  लागू  किये  जाने  का  प्रस्ताव  और  हा

 इस  कार्य-योजना  के  अन्तगंत  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  दूरसंचार  सेवाओं
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?  रा

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  प्रृह  मस्ज्ालय  में  राज्य  सम्क्रो  राम  निवास
 :

 में ० गस ४ उड़ीसा में कोई टेलीफोन जिला नहीं ( ) उपरोक्त भाय के उत्तर को महेनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । उपरोक्त भाग के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  विभाग  के  पास  देश  भर  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार
 लाने  के  लिए  1986-87  में  वा्षिक  कार्यान्वयन  योजना  इस  कार्यान्वयन  योजना  विकास  तथा

 प्रचालन  संबंधी  कार्य  शामिल  कार्यान्वयन  योजना  में  ऐसे  लक्ष्य  होते  हैं  जिन्हें  हर  महीने  पूरा  करना

 होता  है  जैसे  प्रतिमाह  प्रति  100  टेलीफोन  दोषों  की  ट्रंक  कालों  की  नये  टेलीफोन
 कनेक्शन  प्रदान  करना  इन  पैरामीटरों  की  मुख्यालय  से  कड़ी  निगरानी  रखी  जाएगी  तथा
 विभाग  में  उच्च  स्तर  पर  आवंश्यक  कार्यवाही  की

 शोद्योगिक  नीति  को  उदार  बनाने  शोर  पिछड़े  राज्यों  में  उच्चोगों  की  स्थापना

 3297.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  औद्योगिक  नीति  को  पिछले  एक  साले  उदार  बनाये  जाने
 के

 कारण  अद्योगिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  राज्यों  में  बड़े  और  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  की  स्थापना  में  कमी  हुई  और

 वर्ष  1985  के  दोरान  उड़ीसा  में  कितने  बड़े/मध्यम  दर्जे  के  उद्योगीं  को  लाइसेंस  दिए
 पंजीकृत  किये  गये  ओर  यह  संख्या  पिछले  2  वर्षों  की  संख्या  की  तुलना  में  कितनी  है  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  नहीं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंस्थापना-स्थल  के  लिए  जारी  किए  गए  आशयपनतों  और  औद्योगिक

 लाइसेंसों  की  संख्या  जिससे  उद्योगों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ले जाने  का  पता  चलता  वर्ष  1984  की

 तुलना  में  वर्ष  1985  में  ऋमशः  23.4  प्रतिशत  व  32.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 उड़ीसा  में  स्थापना-स्थलों  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  तकनोकी

 विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकरणों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 वर्ष  1983  1984  1985

 जारी  किए  गए  आशयपत्रों  की संख्या  25  (12)  20  (7)  39  (23)

 जारी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  14  (5)  (5)  25  (6)

 संख्या

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  42  (21)  24  (14)  32  (18)

 पंजीकरणों  की  संख्या

 में  दिये  गये  आंकड़े  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए

 Te  एएएएएएरशशशशणशणणाशाा

 157)
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 छूटी  पंचवर्धोय  पोजना  के  दोरान  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उच्चोगों  का  विकास

 3298.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 किः

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की विकास  दर  कितनी

 ,  भें और शक

 उषत  अवधि  के  दोरान  केरल  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  विकास  दर  कितनी

 रही  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  :  ओर

 केन्द्रीय  सांड्यकीय  संगठन  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  उत्पादन  के  बारे  में  कोई  अलग  सूचकांक
 कलित  नहीं  1980  से  1985  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघशासित  प्रदेशों

 के  पिछड़े  क्षेत्रों  के लिये  जारी  किये  गये  आशय-पत्रों  और  ओद्योगिक  लाइतेंसों  के  ब्यौरे  को  दर्शाने

 बाला  एक  विवरण  संलग्न  हा

 158
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 बंगलोर  क्रहर  में  एजेम्सी  हाकधर

 3299.  ओऔी  बी०  एस०  कृष्ण  झ्म्यर  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दोरान  बंगलोर  शहर  में  कितने  एजेम्सी  डाकथर  खोले

 ये  एजेन्सी  डाकधर  किन  क्षेत्रों  में  खोले  और

 क्‍या  प्रत्येक  क्षेत्र  में  एजेन्सी  डाकधर  खोलने  के  बारे  में  अपेक्षित  प्रचार  किया  गया  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  सन्त्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  निवास

 :  बंगलौर से  के  दौरान  अभी  तक  बेंगलूर  शहर  में  ब्रिटेन  लाइसेंसशुदा  डाक  एजेस्सियां

 गठित  की  गई  ५

 ये  एजेन्सियां  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  :

 जै०  पी०  एन०  नगर  9.  सिवनचेट्टी  गाडुन

 2.  के०  जी ०  रोड  दूरवाणी  तग

 3.  त्यागराजा  नगर  जुम्मा  मस्जिद

 4.  चमरुजपेज  यशवसन्तपुर

 5.  विलियन  गाड्डेन  मालेश्वश्म

 6.  बस्नेरघाट  रोड  पीन्या  रण्डस्ट्रियल  एरिया

 7.  बासवनगुडी  प्रकाश  नगर

 8.  इन्दिश  नगर  पैलेस  गुट्टाहल्ली

 शंगलोर  से  बिदेशों  को  हथाई  डाक  सेवा

 3300.  भी  बी०  एस ०  कृष्ण  झय्यर  :  क्‍या  संचार  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  से  हवाई  डाक  सेवा  संयुक्त  राज्य  ब्रिटेन  और  मध्य  पूर्व  के  देशों

 अक  पहुंचने  में  दिन  लग  जाते

 कया  विदेशों  को  भेजे  जाने  वाले  हवाई  पत्रों  को  रेलगाड़ी  द्वारा  बम्बई  था  मद्रास  होकर

 भेजा जाता



 लिखित  उत्तर  ;  18  1986

 क्‍या  सरकार  का
 विचार  हवाई  डाक  पत्रों  को  बंगलोर  से  सीधे  सम्बन्धित  देशों  को  हवाई

 मार्ग  द्वारा  भेजने  का  और

 यदि  तो  पारगमन  के  समय  को  कम  करते  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रास  निवास

 :  जी

 जी  नहीं  ।  ये  हवाई  डाक  से  भेजी  जाती  है

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एच०  एम०  टी०  हरा  सिसित  खराव  मशीनों  की  सांग  में  कमी

 3301.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एच०  एम०  टी०  द्वारा  निभित  खराद  मशीनों  की  मांग  में  कमी

 आई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  प्रतिस्पर्धा
 का

 सामना  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  मशीन  दूल्स  लिमिटेड  का  विधार
 आधुनिकी  करण  करने  का  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  :  नहीं  ।

 भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 अविछिन्न  काये  के  रूप  में  एच०  एम०  टी०  पहले  ही  संयंत्रों  के  आधुनिकीकरण  भर
 प्रोद्योगिकी  के  उन्नयन  में  लगा  हुआ  है  ।

 कोयला  परियोजनाझों  का  कम्प्यूटरोकरण

 3302.  कुसारो  पुष्पा  देवो  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  देश  में  सभी  प्रमुख  कोयला  परियोजनाओं  का  कम्प्यूटरीकरण
 प्रस्ताव

 जि
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 यदि  तो  कम्प्यूटरीकरण  के  लिए  किन  कोयला  परियोजनाओं  को  चुना  गया

 4,
 क्‍या  सरकार  ने  कम्प्यूटर  व्यवस्था  का  चयन  करने  हेतु  एक  प्रतिनिधिमण्डल  नियुक्त

 यदि  तो  उक्त  प्रतिनिधिमण्डल  ने  क्या  सिफारिश  की  और

 (2)  कम्प्यूटरों  की  स्थापना  के  काये  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  भरती  वसन्‍्त  :  रो  कोल  इण्डिया  लि०  का  अपने  कार्यों  में

 पूर्ण  ढंग  से  कम्प्यूटर  प्रयोग  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  हस  प्रस्ताव  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सभो

 सहायक  कम्पनियों  के  मुख्यालयों  और  एरिया  मुख्यालयों  का  तथा  उनमें  10  चुनींदा  महत्वपूर्ण  यूनिटों
 का  1988  तक  कम्प्यूटरीकरण  कर  दिया  इस  उद्देश्य  के  लिए  केन्द्रीय  खान  आयोजन

 एवं  डिज़ाइन  संस्थान  लि०  ने  एक  योजना  बनाई  केन्द्रीय  खान  आपोजन  एवं  डिज़ाइन  संस्थान

 कोल  इण्डिया  लि०  एवं  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  प्रतिनिधियों  का एक  दल  1985  में

 केन्द्रीय  श्वान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  के  लिए  संगत  साफ्ट  वेयर  पैकेज  के  साथ-साथ  एक

 उपयुक्त  कम्प्यूटर  प्रणाली  का  चयन  करने  के  लिए  अमेरिका/आस्ट्रेलिया  गया  दस  दल  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  एक  उपयुक्त  मुख्य  कम्प्यटर  प्रणाली  की  खरीद  के  लिए  कारंवाई  की

 गई

 बिमानों  में  टेलीफोस  सुविधाएं

 3303.  भरी  धर्मपाल  सिह  सलिक  ]
 /  :  कया  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भी  एम०  रघुसा  रेड्डी  ||

 क्या  विमानों  में  टेज्रीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  सरकार  के
 बीन

 (w)  यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या

 सेव  कब  तक  प्रारम्भ  की  ओर

 उसमें  कितना  धन  व्यय  होगा  ?

 संचार  भरजालय  के  राज्य  भम्जो  तथा  गृह  भसत्रालय  में  राज्य  मम्मी  राम  निवास
 :  जी  नहीं  ।

 से  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।
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 झक्षम  उद्योगों  को  प्रमधिसूचित  करना

 "3.०  जकमज०र

 3304.  भरी  झनस्त  प्रसाव  सेठो  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कुछ  ओर  बोमार  ओऔद्योगिक  उपक्रमों
 को  जिनकी  अक्षमता  पर  सन्देह  है  अनधिसूचित  करने  का  ओर

 यदि  तो  ऐसे  यूनिटों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मन्ज्रो  एम०  ;  ओर

 सरकार  द्वारा  1981  में  जारी  किए  गए  रुग्ण  उद्योगों  सम्बन्धी  नोति  विषयक  मागंदर्शी

 सिद्धान्तों  के  ऐसे  एककों  जिनका  अधिग्रहण  उद्योग  तथा

 नियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  किया  गया  था  और  जिन्हें  जीव्यक्षम  नहीं  पाया  गया  है  और  जिनके  सम्बन्ध

 में  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  निकल  पाया  अनधिसूचित  कर  दिया  ऐसे  रुणण  एककों  का
 भी  जिनमें  अत्यधिक  फालतू  खराब  कम  काफी  संचित  हानि  और

 देयताएं  आदि  विद्यमान  हैं  तथा  जिनके  जीव्य  होने  को  संभावना  नहीं  अनधिसूचित  दिया
 जाएगा  ।

 न्यायिक  सुधार

 3305.  झ्ली  के०  वी०  शंकर  गोड़ा  :  कया  विधि  झौर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  न्यायिक  सुधार  सम्बन्धी  सभी  प्रश्नों  को  विधि  भायोग  को

 निर्दिष्ट  करने  का  विनिश्चय  किया

 (@)  यदि  तो  कया  विधि  आयोग  को  निदेश  जारी  किए  हैं  कि  वह  इस  मामले  को
 जिकता  ओर

 यदि  तो  क्या  उन्हें  अपनी  सिफारिश  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  तारीख  दी

 गई  है  ?
 |

 विधि  झौर  स्याय  मरत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  एच०  धार०  :  हां  ।

 और  विधि  आयोग  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाने  के  लिए  कोई  विभिरदिष्ट

 तारीख  नियत  नहीं  की  गई  किन्तु  आयोग  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  अपनी  सिफारिशों

 सरकार  को  पथासम्भव  शीघ्र  उपलब्ध
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 3306,  श्री  के०  वी०  शंकर  गौडा  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृफा  करेंगे  कि  :
 हम हा

 ।  क्‍या  1984  में  नकद  प्रेसे  देकर  घरेलू  गेस  का  सिल्लेन्डर  ले  को  ग्रोजना

 आरम्भ  की  गई

 यदि  तो  क्या  यह  योजना  सफल  रही

 यदि  तो  इसके  असकल  होने  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  इस  योजना  को  बन्द  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेटोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मस्त्रालय  के  राज्य  भसत्री  चम्र  श्रेलर  :

 इस  योजना  पर  मिली-जुली  प्रतिक्रिया  हुई

 नकारात्मक  प्रतिक्रिया  मुख्यतः  इन  कारणों  से  हुई  है  :-

 1.  प्रति  सिलिण्डर  एक  रुपए  की  कुल  छूट  अधिकतर  मामलों  में  उपभोक्ता  द्वारा  रिफिल
 प्राप्य  करने  क ेलिए  किए  गए  व्यय  को  पूरा  नहीं  करती  ।

 2.  वर्तमान  आकार  ओर  भरे  हुए  सिलिण्डर  का  वजब  33
 उठाने-धरने  में  उपभोक्‍ता  को  असुविधा  होती  है  ।

 प्रयोगात्मक  स्कीम  को  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  गया

 (४)  प्रश्न  ही  नहीं  छठता  ।

 अर्भा  संरक्षण  नीति

 3307.  भीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  व्यापक  ऊर्जा  संरक्षण  नीति  तैयार  कर  रही  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 अर्जा  मंत्री  वसंत  :  ऊर्जा  संरक्षण  नीति  के  क्रियात्वयन  के  लिए  विल्तह
 प्रक्रिया  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  प्रक्रिया  में
 विभिन्‍न

 क्षेत्रों  द्वारा  ऊर्जा  की  क्षपत  की

 गिटरिंग  ऊर्जा  की  कार्यकुशलता  बनाए  रखने  के  लिए  कार्यवाही  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 देना  तथा  ऊर्जा  के  संरक्षण  को  लोकप्रिय  बनाने  को  अपेक्षित  प्रोत्साहन  देना  शामिल

 पेटोलियम  का  उत्पादन

 3308.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  पेटोलियम  झोर  प्राकृतिक  गँस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  पेट्रोलियम  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता

 इस  समय  पेट्रोलियम  किन-किन  स्थानों  से  निकाला  जाता  और

 पेट्रोलियम  का  स्थानवार  उत्पादन  कितना  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  चर  होलर  :  (१)  से

 कच्चे  तेल  का  वर्तमान  उत्पादन  लगभग  30  मिलियन  मी०  टन  है  जो  इस  प्रकार  है  :  —

 सिलियन  भी०  टस

 गुजरात  4.1

 असम  नागालैंड  चल  प्रदेश  5.2

 बम्बई  हाई  20.6

 29.9

 जोड़  अर्थात  30.0

 कच्चे  तेल  का  झोजन

 3309.  भरी  हुसेश  दलवाई  :  क्या  पेदोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  उपलब्ध  कच्चे  तेल
 का

 भारत में  शोधन  नहीं  किया जा

 रहा
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  में  उपलब्ध  कच्चे  तेल  के  लिये  मशीनरी  केवल  अरब  की
 खाड़ी  के  देशों

 स ेआयातित  कच्चे  तेल  के  शोधन  के  लिए  उपयुक्त  भौर

 भारत  के  कब  तक  अपने  कच्चे  तेल  का  शोधन  करने  में  समर्थ  हो  जाने  की  सम्भावना

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मस्जालय  के  राज्य  मरत्री  चस्द्र  पेखर  :
 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  गहीं

 उत्तरी  यूतिटों  को  कोयले  झौर  बिद्युत  की  सप्लाई

 3310.  भरी  बी०  बी०  देसाई  |
 8  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भी  मोहम्भद  महफूज  भझली  खां  |
 किः

 क्‍या  कोयले  और  विद्युत  को  अपर्याष्त  सप्लाई  से  देश  में  उत्तरी  यूनिट्टे  प्रभावित  हुई

 यदि  तो  क्या  1985  की  तिमाही  में  उद्योगों  को  कोयले  की

 सप्लाई  की  स्थिति  सबसे  खराब  रही

 यदि  तो  क्या  अपूरित  अन्तर  और  प्राप्त  मात्रा  में  1985  की

 तिमाही  में  पिछली  तिमाही  की  तुलना  से  दुगना  अन्तर  था  और  गत  अप्रेल  से  जून  की  तिमाही  के  लिए
 बनाई  गई  कमी  की  तुलना  में  लगभग  तीन  गुना  से  अधिक  अन्तर

 क्‍या  इस  निरन्तर  कमी  से  कार्य  कुशलता  पर  प्रभाव  पड़ा  और  इसके  परिणामस्यरूप  देश
 में  कार्य  कर  रही  बहुत  सी  यूनिटों  को  उत्पादन  में  भाटा  हुआ  भर

 यदि  तो  कोयले  और  विद्युत  की  कमी  के  क्या  कारण  हैं  और  वर्ष  1986  के  दोरान
 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत
 :

 से  वर्ष  1985-86  की  पहली  तीन  तिमाहियों  में
 उत्तरी  भारत  के  राज्यों  क ेकम  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  कोल  इंडिया  लि०  की  तीन  सहायक
 कम्पनियों  अर्थात्‌  भा०  को०  को०  ई०  को०  लि०  एवं  से०  को०  लि०  से  कोयले  के  प्रेषण  का
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 ब्यौरा  तथा  उसकी  तुलना  में  पिछले  साल  की  उसी  अवधि  का  प्रेषण  नीचे  दिया  गया  है  :---

 लाख  ठनों

 तिमाही  1984-85  1985-86...  षढ़ि  प्रतिशत

 अप्रैस-जून  47.30  47.38  0.2

 जुलाई-सितम्बर  31.13  38.39  +

 अक्ट्‌बर-दिसम्बर  39.72  42.23  न  6.3

 उपर्युक्त  सारणी  से  यह  स्पष्ट[है  कि  प्रत्येक  वर्ष  की  एक  तिमाही  से  दूसरी  के  प्रेषण  में  चक्रीय

 अप्तर  वर्ष  1985-86  के  प्रेषण  में  भी  वही  चक्रीय  अन्तर  दिशद्याई  पड़ता  फिर  इस  वर्ष  की

 प्रत्येक  तिमाही  में  पिछले  वर्ष  को  इन्हीं  तिमाहियों  की  तुलना  में  प्रेषण  अधिक  रहा  पिछले  वर्ष  की

 इसी  अवधि  की  तुलना  में  1986  में  देश  के  विभिन्न  उपभोकिता  क्षेत्रों  को  कोयले  के

 प्रेषण  में  10.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 जहां  तक  बिजली  का  सम्बन्ध  है  1985  से  1986  को  अवधि  में  समग्र  रूप  में

 उत्तरी  क्षेत्र  में  कुल  मिलाकर  11  प्रतिशत  बिजली  की  कमी  महसूस  की  गई  बिजली  की  हस  निरंतर

 कमी  के  कारण  उत्तरी  भारत  के  कुछ  राज्यों  के  भ्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 इस  क्षेत्र  में  बिजली  की  कमी  का  मुख्य  कारण  है  क्षेत्र  के कुछ  ताप  बिजली  धरों  में  बिजली  का

 कम  उत्पादन  होना  एवं  राजस्थान  आणविक  बिजली  घर  में  न्यूक्लीय  में  काम  बन्द  हो

 यहां  25.5.1985  से  ही  काम  बन्द  ताप  बिजली  घरों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए
 अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :-.-

 (1)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  विद्युत  बोढों/बिजली  घरों  को

 सहायता  ।

 (2)  कोयले  की  अपेक्षित  किस्म  एवं  मात्रा  प्राप्त  करने  तथा  देशी  एयं  विदेशी  ज्रोतों  से
 अपेक्षित  अतिरिक्त  कलपुर्जे  प्राप्त  करने  में  राज्य  विद्युत  बोडों/बिजसीधरों  को

 सहायता  ।

 (3)  ऐसे  कमजोर  का पता  लगाने  के  लिए  कार्य  बल  एवं  धुमंतू  दलों  के  दौरे  जिनमें
 सुधार  की  जरूरत  है  और  गलतियों  का  सुधार  करने  हेतु  समय-बद्ध  कायंक्रम

 (4)  इंजीनियरों  एवं  परिचालन  तथा  अनुरक्षण  का  प्रशिक्षण  ।

 (5)  केसल्लरीय  सरकार  हाय  प्रायोजित  नवीकरण  एवं  आधुमिकीकरणः  योजना  का
 कार्यान्वयन  ।
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 सिलिक  हतर

 किस  ल्‍ल  न कोयले
 कोयले  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  के  लिए  माश्त  झौर  फ्रांस  क ेबीज  समक्तेता

 भी  थी०  थो०  बेसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  फ्रांध  के  क्षेत्र  में  सहयोग  सुदृढ़  करने  के  लिए  कोयले  के  एक  समझौते
 पर  हस्ताक्षर  किये  गए

 यदि  तो  समझोते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 फ्रांस  किन-किन  कोयला  परियोजनाओं  को  सहायता  देगा  और  इस  समझौते  से  के
 उत्पादन  में  किस  सीझशा  तक  सुधार  होगा  ?

 ऊर्जा  संत्री  बसम्त  :  हां  ।

 और  कोयला  क्षेत्र  मे ंभारत  और  फ्रांस  के  बीच  सहयोग  का  समन्‍्यय-कार्य

 पर  भारत-फ्रांस  कार्यंका री दलਂ  करता  इसकी  हर  छः  महीने  में  एक  बैठक  होती  है  ।  इस  दल  की

 पिछली  बैठक  नई  दिल्‍ली  में  27-28  1985  को  हुई  इस  बैठक  के  राज-लेख  के

 निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  फ्रांस  के सहयोग  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  है  :--

 क्रम  परियोजना  का  नाम  कस्पनो  का  सास

 1...  अनंत  भू०  ग०  साउथ  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि०

 2.  नंदिरा  भू०  ग०  साउथ  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि०

 3...  कुंडवाडीहू  भू०  ग०  भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 4...  ईस्ट  कटरास  भू०  ग०  भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 5.  अमलाबाद  भू०  ग०  भारत  कोकिंग  कोल  लि

 6...  चोरा  भू०  ग०

 '
 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०

 7...  परासिया  भू०  ग०  ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०

 8...  कोटाडीह  भू०  ग०  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०

 9...  मोएटर  भु०  म०  ईस्टन  कोलफील्ड्स  लि०

 10...  लीडो  तीरप  भू०  ग०  नार्थ  ईस्टने  कोलफील्ड्स

 11.  गोदावरी  खानी  तं०  10  इन्कशाइन  सिगरेती  कोलियरीज  कम्पनी  लि०
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 अमलाबाद  भूमिगत  परियोजना  के  लिए  शहयोग  केवल  मेथान  ड्रनेज  संयंत्र  क ेडिजाइन  और
 उसके  निर्माण  के  लिए  ही  अन्य  अधिकांश  परियोजनाओं  में  सहयोग  कार्य-निष्पादन  गारंटी  आधार

 पर  एक  ट्रायल  पैनल  की  खूदाई  तक  सीमित  रहेगा  जिसमें  यह  बातें  शामिल  उपकरणों  की

 कार्यान्वयन  के  दौरान  तकनीकी  सहायता  और  भारतीय  इंजीनियरों  तथा  तकनीशियनों  का  प्रशिक्षण  ।

 फ्रांस  क ेसहयोग  से  गहराई  में  स्थित  मोटी  कोयला  सीमों  से  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  बृद्धि

 कार्यकारी  दल  की  पिछली  बैठक  के  राजलेख  के  अनुसरण  1985  में  मेससे

 सी०  डी०  फ्रांस  और  मेससे  कोल  इंडिया  लि०  समझोते  के  मामले  में  मेससे  केन्द्रीय  खान

 आयोजन  भौर  डिजाइन  संस्थान  के  बीच  निम्नलिखित  तीन  समझोौतों  पर  हस्ताक्षर  हुए  :---

 (1)  असम  की  खान  में  कोयले  की  मोटीसीमों  के  खनन  के  लिए  नई  प्रणाली

 अपनाने  के  लिए  मेसस  सी०  डी०  फ्रांस  द्वारा  साध्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  का

 इसका  उद्देश्य  भंडार  से  कोयला  निकालने  की  दर  में  और  कायं-स्थल  से

 उत्पादन  में  वृद्धि  करना  और  साथ  ही  कामगारों  की  सुरक्षा  और  कार्यान्वयन  के  दोरान

 तकनीकी  सहायता  तथा  भारतीय  इंजीनियरों  और  तकनीशियनों  का  प्रशिक्षण  ।

 (2)  कार्य-निष्पादन  गारंटी  आधार  पर  भारत  कोकिग  कोल  लि०  की  केंडवाडीह  भूमिगत
 खान  में  रन  आफ  माइन  कोयले  के  400  टन  प्रतिदिन  औसत  उत्पादन  को  दर  से  ट्रायल

 पैनल  की  खुदाई  के  लिए  इसमें  यह  बातें  शामिल  हैं  --  कार्यान्वयन  के  दोराब

 तकनीकी  उपकरणों  की  सप्लाई  और  भारतीय  इंजीनियरों  तथा  तकनीशियनों

 का  प्रशिक्षण  ।

 (3)  कार्य-तिष्पादन  गारंटी  आधार  पर  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  की  चोरा  भूमिगत  दान  में

 रन  आंफ  माइन  कोयले  के  800  टन  औसत  देनिक  उत्पादन  की  दर  से  ट्रायल  पैनल  की

 खुदाई  के  लिए  इसमें  यह  बातें  शामिल  कार्यान्‍्थयन  के  दौरान  तकनीकी

 भारतीय  इंजीनियरों  और  तकनीशियबूं  का  प्रशिक्षण  ।

 दूरसंचार  प्रणाली  में  थर्टो  चनल  डिजिटल  पल्स  कोड  मोड़  पुलेशन
 इक्थिपमेंट  को  शुरूआत

 भ्रो  बो०  बो०  देसाई  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  ने  दूरसंचार  नेटवर्क  में  उपयोग  के  लिए  एक  थर्टी  चैनल

 डिजिटल  पल्स  कोड  मोडयुलेशन  इक्विपमेंट  का  डिजाइन  तैयार  किया

 यदि  तो  इस  उपकरण  को  सेवा  में  कब  तक  चालू  किया  और
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 दूरसंचार  इस  उपकरण  का  आ  रम्भ  करते  से  इसकी  कार्यक्षमता  में  किस  सीमा  तक  सुधा र
 होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :
 जी  हां  ।

 इस  उपस्‍्कर  को  वर्ष  1५86-87  के  दौ  न  उपयोग  में  लाने  की  संभावना

 हस  उपल्कर  में  सभी  अंकीय  संचारण  प्रणालियों  के  लिए  प्राइमरी  विल्डिग  ब्लॉक  की

 व्यवस्था  ह ैऔर  इससे  एक्सचेंजों  के  बीच  जंक्शन  सकिटों  की  क्षमता  में  वृद्धि  होगी

 राजस्थान  सूखा  पोड़ित  क्षेत्रों  मे ंऊनी  शादी  को  कताई  धोर  बुनाई  के  लिए  सहायता

 3313.  श्री  बढ्धि  चलन  शत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की|क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  ऊनी  खादी  के  उत्पादन  में  अग्रणी

 कया  राजस्थान  में  इस  वर्ष  भारी  मूखा  पड़ा

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  और  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  का  विचार  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  में
 ऊनी  खादी  कताई  ओर  बुनाई  के  लिए  विशेष  सहायता  देने  का  है  ताकि  राज्य  में  सूले  के  कारण  पैदा  हुई
 स्थिति  पर  काबू  पा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।  वर्ष
 1984-85  5  के  दौरान  राजस्थान  में  1148.38  लाख  रु०  की  ऊनी  खादी  का  उत्पादन  हुआ  था  जो  देश

 में  ऊनी  आदी  के  हुए  कुल  उत्पादन  का  38%  बैठता  है  ।
 ह

 से  राजस्थान  इस  वर्ष  काफी  सुखे  का  सामना  कर  रहा  राजस्थान  के  सूखा  ग्रस्त
 क्षेत्रों  में  विशेष  कार्य क्रम  चलाने  के  लिए  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  सूती  व  ऊनी  खादी  के
 रिक्त  कार्यक्रम  स्वीकृत  किये  सरकार  द्वारा  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  वर्ष  198  -.86  में
 स्वीकृत  की  गई  निधियों  में

 स ेइस  प्रयोजन  के  लिए  150  करोड़  रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया
 गया  इसमें  से  राजस्थान  राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  और  सूखाप्रस्त  क्षेत्री  में  काय॑  कर  रहे
 सीधे  ही  सहायता  प्राप्त  करने  वाते  26  संस्थानों  को  6.2.1986  को  75  लाख  रुपये  को  राकषि  पहले
 ही  दे  दी  गई  शेष  75  लाख  रुपये  की  राशि  भी  अभी  1.3.86  को  वितरण  हेतु  राज्य
 खादी  तथा  प्रामोद्योग  जयपुर  को  दे  दी  गई
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 नयागढ़ टेलीफोन केन्द्र से मल्टी प्रापरेटिंग ड|यलिंग प्रणाली समाष्त करना श्री चिम्तामणि पाणिप्रहो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ) क्‍या नयागढ़ टेलीफोन केन्द्र से मल्टी आपरेटिंग डायलिंग प्रणाली समाप्त कर दी मई है जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन प्रयोक्‍्ताओं को भारी कठिना हां हो रही क्या यह प्रणाली प्रयोक्ताओं के लिए अत्याधिक लाभकारी और यदि तो इस प्रणाली को समाप्त करने के क्‍या कारण हैं ? संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री राम निवास : नयागढ़ से कभी कोई मल्टी लिक आएरेटर डायलिंग सकिट व्यवस्था नहीं की गई यहां पर सिंगल लिग आपरेटर डाय लिंग सकिट की व्यवस्था थी जिसे 2 में इस उम्मीद से राष्ट्रीय भोक्‍ता ढायल्ड नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए संशोधित किया गया था कि इसके ट्रंक परियात्त में बद्धि परन्तु ऐसा हुआ नहीं । में इस संशोधन को समाप्त कर दिया इस सकिट में संशोधन के न होने के कारण उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है क्योंकि साधारण तथा तुरन्त ट्रंक काले औसतन 20 तथा 7 मिनट के विलंब से लगाई जा र्ह्दी जैसा कि उपरोक्त के उत्तर से स्पष्ट है में संशोधन करने या फिर फरव में इसे समाप्त कर देने से ट्रंक काल मिलाए जाने की दर में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं पड़ा है । उपरोक्त भाग में उत्तर पहले ही दिया जा चुका प्रौद्योगिकी विकास निधि बनाता भरी यहाथेंत राव गडाल पाटिल : क्‍या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार एक प्रौद्योगिकी विकास निधि बनाने का और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या है ? क्ोधोषिक विकास विभाग में राज्य मम्त्रो एस० : प्रौद्योगिकी विकास भिध्ि को स्थापना के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ फिर भी औद्योगिकीकरण और कीय अध्युत्यान को बढ़ावा क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और विद्यमान ओधोगिक एककों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने क॑ +िए उद्योग मन्त्रालय द्वारा एक तकतीकी विंकास का
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 प्रशासन  किया  जा  रहा  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रद्चि  वर्ष  प्रति  एकक  एक  करोड़  रपये  की  मौद्रिक
 सीमा  तक  अनुमोदन  किये  जाते

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्‍ली  दूरसंचार  हारा  प्रस्थाई  टेलोफोन  कनेक्शन  संजूर  करना

 3316.  श्री  राजकुमार  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  दूरसंचार  द्वारा  वर्ष  1985  से  28  1986  तक  उपभोक्ताओं  को

 एक्सचेंज  वार  कितने  अस्थाई  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  गए  और

 अस्थाई  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  ससत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सम्म्ो  रास  निवास  :

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अस्थाई  टेलीफोन  कनेक्शन  सामान्यतया  चिकित्सा  आदि  के  आधार  पर  व्यक्ति  विशेष

 के  आवास  पर  तथा  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  नियतिकों  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वालों

 आदि  की  तत्काल  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  प्रदान  किए  जाते  हैं  बशर्ते  कि  एक्सचेंज  में  क्षमता
 उपलब्ध  हो  ।

 बिल्ली  के  हेलोफोन  एक्सचेंत्ों  के  नये  टेलीफोन  कनेक्शन

 3317.  श्री  ह्गादि  चरण  दास  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन  कनेक्शन  के  मंजूर  होने  के
 पश्चात  भी  टेलीफोन  लगाने  में  अधिक  समय

 लिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  का  रण  हैं  और  मंजूरी  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  टेलीफोन  लाने  में

 सामान्य  तथा  कितना  समय  लिया  जाता  भर

 ।  1986  से  15  1986  तक  की  अवधि  के  दोराग  करोल

 ईदगाह  तीसहजारी  और  शक्तिनगर  टेलीफोन  एक्सचेंजों  से  कितने

 फोम  कनेक्शन  मंजूर  किये'गये  और  24  1986  तक  वास्तव  में  कितने  टेलीकोन  '  लगाये

 गये  हैं  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  राम  निवास  :

 और  नहीं  ।  टेलीफोन  कनेक्शन  आमतौर  से  मंजूर  होने  की
 तारीख  के  बाद  15  दिन

 के  भीतर  प्रदान  किया  जाता  दूरसंचार  सेवाओं  में  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  होने  करे  कारण  किती

 टेलीफोन  एक्सचेंज  का  विस्तार  करते  समय  अधिकाधिक  टेलीफोन  दिए  जाने  होते  हालांकि  केबिल

 नए  वितरण  प्वाइंट  खोलने  का  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  अग्रिम  कारंवाई  की  जाती  है  फिर

 साज-सामग्री  मिलने  संबंधी  दिक्कतों  के  कारण  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  होता

 कभी-कभी  अपर्याप्त  केबिल  वितरण  प्वाइंट  तथा  नए  क्षेत्रों  का  विकास  हो  जाने  के  कारण

 विलम्ब  हो  जाता

 जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :--

 एक्सथेंज  का  नाम  1-1-86  से  ;  5-2-86  24-2-86  तक

 तक  मंजर  किए  गए  संस्थापित  किए  गए

 (1)  करोलबाग  593  579

 (2)  ईदगाह  3009  (05

 (3)  तोसहजारी  3062  2  95

 (4)  शक्तिनगर  232  57

 भारी  उद्योगों  को  स्थापता

 3318.  श्री  चित  महाता  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  के  किन-किन  स्थानों  में  भारी
 उद्योग  स्थापित  करमे  के  लिए  विचार  कर  रही

 कया  सरकार  का  विचार  इसी  योजना  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल  में  भारी  उद्योग

 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उन  स्थानों  के  नाप  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पोद्योगिक  विकास  जिमाग  में  राज्य  भग्तो  एस०  ह्रूणाललम  )  :  से

 कारी  उद्यम  विभाग  के  अन्तर्गत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  सहित  देश  में  सरकारी

 क्षेत्र  में  इस  समय  किसी  नई  भारी  इंजीनिय री  परियोजना  को  स्थापित  करने  का  कोई  नहीं

 नई  परियोजन।ओं  का  स्थापित  किया  जाना  तकनीकी-आथिक  कारणों  पर  आधारित  होता  है  ।
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 न्‍दमन-मनम«+-ममनमनम+ नमन  नमन  «सन  कनन++  IEEE  वन  3.०...

 उत्तर  प्रदेश  धौर  बिहार  में  खाना  पकाने  की  गैस  एजेंसियां

 3319.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  इस  समय  खाना  पकाने  की  गैस  की  कुल  कितनी  एजेंसियां
 ।

 क्‍या  ये  एजेंसियां  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  आवश्यकता  को  पूश  करने  के  लिए
 पर्याप्त

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  का  इन  राज्यों  में  और  अधिक  एजेंसियां  खोलने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  और  इनके  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  ये  कित  राज्यों  में
 खोली  जा  रही  हैं  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मम्ल्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  चख्ा  दोलर  :  इस
 समय  उत्तर  प्रदेश  में  265  तया  बिहार  में  178  एल०पी०जी०  वितरणशिपें

 और  ये  एजेंसियां  उत्तर  प्रदेश  के  मौजदा  (1-1-86  9.36  लाख  भौर

 बिहार  के  2.82  लाख  उपभोक्ताओं  की  सेवा  के  लिए  पर्थाप्त

 मौजूदा  बाजारों  में  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  को  नए  कनेक्शन  देने  तथा  नए  क्षेत्रों
 में  एल०  पी०  जी०  विपणन  आरम्भ  करने  के  उद्देश्य  से  तेल  उद्योग  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के
 अन्तर्गत  नई  वितरणशिपें  खोलने  की  योजना  तेल  उद्योग  की  1985-:6  की  तथा  इससे  पहले  की
 विपणन  योजताओं  में  शामिल  वितरणशिपों  की  स्थापना  के  लिए  चयन  और  चुने  हुए  डीलरों

 द्वारा  औपचा  रिकताएं  पूरा  करने  जैसे  विभिन्‍न  चरणों  में  वितरणशिप  चालू  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 कार्यवाहियों  को  देखते  हुए  यह  कहना  ब्यवहायं  नहीं  हैं  कि कब  तक  ये  चालू  हो  जाएंगी  ।

 पबन  ऊर्जा  का  उत्पादन

 3320.  श्रीसतो  साधुरी  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  पवन  ऊर्जा  उत्पदन  द्वेतु  कार्यान्वयन  के  लिए  तेयार  की  गई

 तथा  तैयार  की  जा  रही  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  पवन  ऊर्जा  के  उत्पादन  के  आ्थिक  तकनीकी  आंकड़ों  तथा  पर्यावरण  पर
 प्रभाव  का  अध्ययन  किया  गया  और
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  विदेशों  के  अनुभव  का  अध्ययन  किया  गया  है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बयः  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसस्त  :  देश  में  पवन  ऊर्जा  का  उपयोग  करते  के  लिए  एक

 प्रमुख  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  चुका  यह  जल  पम्पन  के  लिए  पवन  चक्कियों  की  भांति  पवन  फार्मों

 एवं  बैटरी  चारों  के  रूप  में  विद्युत  के  के  लिए  परियोजनाओं  को  सम्मिलित  करता  मांडवी

 एवं  भोखा  में  स्थापित  क्रमशः  !  मेगावाट  और  550  किलोवाट  क्षमता  के  दो  पवन  फाम  ऊर्जा  उत्पादन

 के  लिए  शुजरात  में  परिचालन  में  तृतीकोरिन  में  स्थापित  550  किलोकाट  क्षमता  का  एक  पवन

 फार्म  तमिलनाइई  में  परिचालन  में  उड़ीसा  में  पुरी  तथा  महाराष्ट्र  में  देवगढ़  में  शीघ्र  ही  550

 किलोवाट  के  दो  अन्य  पवन  फामम  शुरू  किए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूक्ष्म-सिथ्ाई  एवं  पीने  के

 पामी  की  आपूर्ति  के  लिए  1300  से  अधिक  पवन  चकिकयां  स्थापित  की  जा  चुकी  कुछ  व्यक्तिगत

 पवन  विद्यूत  ज़नित्र  एवं  बैटरी  चाजेर  स्थापित  किए  जा  चुके  पवन  मानीटरन  अनुसंधान  एवं
 विकास  की  गतिविधियां  भी  शुरू  की  जा  चुकी  सातवीं  योजना  में  पवन  ऊर्जा  कार्यक्रम  को  और

 अधिक  बढ़ावा  जा  रहा

 मुख्य  रूप  से  जल  पम्पन  के  लिए  पवन  ऊर्जा  का  काफी  लम्बी  अवधि  से  कुछ
 विदेशों  में  विशेषरूप  से  संयुक्त  राज्य  आस्ट्रेलिया  तथा  यूरोप  के  देशों  में  उपयोग  किया  जा

 चुका  संयकक्‍त  राज्य  अमेरिका  में  केलीफोनिया  में  पिछले  कुछ  वर्षों  में  एक  महत्वपूर्ण  विकास  हुआ
 है  जहां  पर  1000  मेगावाट  से  अधिक  पूर्ण  योग  क्षमता  के  पत्रन  फार्म  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  स्थापित

 किए  जा  चुके

 उच्चतम  स्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़ो
 लेख  धाथिकाएं  धोर  धन्य  मुकदमे

 3321.  श्री  जगदोद  श्रजस्थी  :  क्‍या  जिधि  झोर  ग्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  में  श्रम  और  कर  सम्बन्धी  मामलों  की  कितनी  सेख

 यात्रिकाएं  लम्बित  पड़ी

 प्रत्येक  उच्च  स्यायालम  में  बिक्री-कर  और  अन्य  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  करों  के

 अम्तर्गल  कितके  आवेदन  पत्र  और  संदर्भ  लम्बित  पड़े  और

 प्रत्येक  उच्च  व्यायालय  में  श्रमिक  कानूनों  के  अन्तगंत  कितनी  लेख  याचिकाएं  लम्बित

 पड़ी  हैं॥
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 विधि  झौर  न्याय  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  एच०  धार०  :  से

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  की  रजिस्ट्रियों  से  प्राप्त  जानकारी  संज़रन  विवरण  में  दी

 गई

 विवरण

 उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित

 रिट  याचिकाएं  और  अस्य  मामले

 स्थायालय  का  ताम  लम्बित  सिविल  रिट  याचिकाओं"*  की  संख्या

 नियमित  सुनवाई  आरम्भिक  सुनवाई  योय

 (1-2-1986

 उच्चतम  भ्यायालय  12094  7289  19383

 १हतमें  श्रम  और  कर  सम्बन्धी  मामले  भी  सम्मिलित  हैं  जिनका  अलग  से  विवरण  नहीं  रखा

 जाता

 उच्च  त्यायालय  का  ताम  लम्बित  आवेदनों  और  निर्देशों  की  संख्या  लम्बित  रिट

 आय-कर  विक्रय-कर  अन्य  प्रत्यक्ष  पयात्रिकाओं  की

 भौर  अप्रत्यक्ष  संख्या  जो  श्रम

 कर  विधि  से  संबंधित

 है

 1-2  2...  $  4  5

 (31-12-1985

 भ्ंध्र  प्रदेश  701  न  94  1215

 .  मुस्यई  5367  246  998  1567

 गुजरात  2281  78  265  1991

 जम्मू-कश्मीर
 123  न

 _  93

 केरल  1887  380  न  826

 उड़ीसा  218  378  61  452
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 2  3  4  5

 31-12-85  तक

 पटना  877  254  187  534

 पंजाब  और  हरियाणा  1107
 :

 1179  315  919

 सिक्किम
 न

 प्र
 न  की

 (30-6-1985

 इलाहाबाद  1880  452  334  1885

 कलकत्ता  2646  19  338  46

 दिल्ली  3718  205  1858  884

 हिमाचल  प्रदेश  42  न+  ]  5

 कर्नाटक  977  न  361  2069

 मध्य  प्रदेश  437  297  137  413

 मद्रास  5763  2493  ध्ग  1403

 राजस्थान  741  336  212  1134  °

 (31-12-1984

 गुवाहाटी  130  16  37  63

 पन-बिजलो  संसाधनों  का  प्रयोग

 3322.  भी  झोकांत  दस  नर्रसहराज  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  80  प्रतिशत  पन-बिजली  संसाधनों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा
 रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
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 ऊर्जा  मन्त्री  वसन्‍्त  देश  की  कुल  जल  विद्यूत  शक्यता  में  से  11.34%
 शकक्‍यता  का  विकास  कर  लिया  गया  है  और  7.16%  अतिरिक्त  शकयता  का  विकास  किया  जा

 रहा

 ein

 जल  विद्युत  शक्यता  का  वित्तीय  साधनों  की  परियोजनाओं  की

 तकनीकी-आधिक  पर्यावरण  और  वन  सम्बन्धी  बाढ़  नियंत्रण  आदि  में
 अन्य  एजेंसियों  के  साथ  समन्वय  जैसे  घटकों  पर  निर्भर  करता

 विल्‍ली  राज्य  श्रोश्ोभिक  विकास  निगम  हारा  स्वतस्थता  सेनालियों  को

 नरेला  में  क्‍्लोद्योगिक  भू-खण्डों  का  ह्राबंटन

 3323.  श्रीमतो  विद्याबती  चतुर्वेदी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  की  दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  नरेला  औद्योगिक

 भू-खण्हों  का  आवंटन  कराने  अथवा  शेडों  का  निर्माण  करवाने  की  योजना

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  परिवारों  को  ऐसे  कितने

 भू-खण्डों  अथवा  शेडों  का  आबंटन  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  इन  परिवारों  से

 ली  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 निकट  भविष्य  में  इन  भू-खण्डों  अथवा  शेड़ों  को कब  तक  आवंटित  कर  दिया  जायेगा  ?

 श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एस०  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  श्रेणी  उन  श्रेणियों  में  स ेएक  थी

 जिनसे  दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  ने  1976  में  आवेदन  आमंत्रित  इस  श्रेणी

 से  33  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे जिनके  साथ  प्लाट  की  10  प्रतिशत  लागत  के  रूप  में  95,400/-  रु०  की

 राशि  प्राप्त  हुई

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  आवंटन  नीति  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 ]

 विद्युत  को  कमी  वाले  राज्यों  को
 बिजली  की  सप्लाई

 3324.  थी  डी०  थो०  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  यह  सब  है  कि  विद्य,त  सप्लाई  के  बरे  में  प्रयोजत  ओर  कार्यचराशन  के  प्रयोजन  के
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 निश्चित  उत्तर  18  1986

 लिए  देश  को  पांच  क्षेत्रों  में  बांटा  गया

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  के गठन  का  ब्यौरा  क्या  और

 1984-85  तया  अप्रैल  1985  से  1985  में  विद्युत  की  कमी  वाले  राज्यों

 और  संध  राज्य  क्षेत्रों  को कितनी  बार  और  किन  राज्यों  से  बिजली  ध्षप्लाई  की  गई  ?

 ऊर्जा  भम्त्री  बसंत  साठे  )  :  हां  ।

 पांच  क्षेत्रों  का गठन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  प२  रख  दी

 विवरण

 पांच  क्षेत्रों  का  गठन  नीचे  दिये  अनुसार  है  :  --

 1.  उत्तरी  क्षेत्र

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा

 पंजाब

 (2)  राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 (७)  चण्डीगढ़  शासित

 दिल्‍ली  शासित

 2.  पशिचसो  क्षेत्र

 मध्य  प्रदेश

 गुजरात

 महाराष्ट्र
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 जल  3.  शासित  :

 3.

 दमब  ओर  दोव  शासित

 दादरा  और  नागर  हवेली  शासित

 बक्षिणो  क्षेत्र

 कर्ताटक

 आंध्र  प्रदेश

 केरल

 तमिलनाडु

 पांडिचेरी  शासित

 4.  पूर्षो  क्षेत्र

 बिहार

 पश्चिम  बंगाल

 उड़ीसा

 सिक्किम

 5.  उत्तर  पूर्वो  क्षेत्र

 असम

 मेघालय

 मणिपुर

 त्रिपुरा

 ()  नागालैंड

 भिजोरम  शासित

 (७)  अरुणाचल  प्रदेश  शासित



 लिखित  उत्तरे  fe

 प्रन्तर्राज्यीय  लःइनों  के लिए  राज्य  जिमली  बोकषों  को  ऋण

 3325.  श्री  डी०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  विद्युत  प्रिड  की  प्रक्रिया  तेज  करने  हेतु  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  बिजली

 बोर्डों  को  योजना  के  बाहर  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  रूप  में  अच्तर्राण्दीय  लाइनों  के

 निर्माण  क ेलिए  ऋण  उपलब्ध  किए  गये

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  मे ंकब-कब  ओर  कितनी  राशि  के

 ये  ऋण

 इन  ऋणों  पर  ब्याज  को  दर  तथा  इन्हें  वापस  करने  की  शर्ते  क्या  और

 इस  प्रकार  निमित  अन्तर्राज्यीय  लाइनों  को  राज्य-वार  कुल  लम्बाई  कया.है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 तक  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों/[संगठनों  को  मुहैया  कराई  गई
 निधियों  का  ब्यौरा  संलग्न  एक  में  दिया  गया

 ऋण  पर  ब्याज  की  दर  8%,  वाधिक  है  और  शीघ्र  भुगतान  करने  पर
 प्रतिवर्ष  ओर  छूट  दी  जाती  ऋण  25  सामान  वार्षिक  किस्तों  में
 देय  होगा  ओर  पहली  किश्त  प्राप्त  करने  के  एक  वर्ष  ऐर  शेष  राशि  का  ब्याज  इसमें  शामिल

 इस  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  तक  प्री  की  गई  अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों
 का  राज्यवार  ब्योरा  संलग्न  विवरण-दो  में  दिया  गया

 विवरण  एक

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमों  के  अस्तगंत  अन्सर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  के  के

 लिए  तक  मुहैया  कराई  गई  लिधियों  का  ब्यौरा

 लाख  रुपये

 या  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  आदि  हे  कराए

 के  दोरान  मुहैवा  कराए

 गए ऋण # उत्तरी क्षेत्र ' हरियाणा 330.620 _2. हिमाचल प्रदेश
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 3.  जम्मू  तथा  कश्मीर  324.220

 4.  पंजाब  10.050

 5.  राजस्थान  697.030

 6.  रुच्तर  प्रदेश  251.920

 पश्िवमी  क्षेत्र  7.  गुजरात  268.990

 8.  मध्य  प्रदेश  2344.270

 9.  महाराष्ट्र  652.230

 वक्षिणी  क्षेत्र  10.  आन्ध्र  प्रदेश  907.490

 11,  कर्नाटक  789.060

 12.  केरल  1349.400

 13.  तमिलनाडु  253.050

 हद  क्षेत्र  14.  बिहार  838.359

 15.  उड़ीसा  1418.308

 16.  पश्चिम  बंगाल  1005.637

 17.  सिक्किम  317.714

 18.  दामोदर  घाटी  निगम  1903.460

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र
 19.  असम  457.755

 20.  मागालैंड  381.100

 21-  मणिपुर  900.380

 संघ  सासित  क्षेत्र  22.  दिल्‍ली  10.000

 23.  गोवा  304.630

 जोड़  :  17454.543
 ————  174.55

 कप्नेड़  १०)

 483



 लिखित  उत्तर  18

 विवरण--दो

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्त्गंत  1986  तक  पूरी  की  गई

 अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  का  राज्यवार  थ्यौरा

 सकिट  किलोमीटर

 राज्य

 रा

 220  के०  वी०  132  के०  वी०  66  के०  वी०  जोड़

 1  2  3  ः  5  6

 शसरी  क्षेत्र

 1,  हरियाणा  113  50  न  163

 2.  हिमाचल  प्रदेश  न  93  न  93

 3.  जम्मू तथा  कश्मीर  105  न  न  106

 4.  पंजाब  18  --  _  18

 5.  राजस्थान  218  18  न्न+  236

 6.  उत्तर  प्रदेश  70  40  _-  110

 पश्चिमी  क्षेत्र

 7.  गुजरात  78  न  78

 8.  मध्य  प्रदेश  614  245  न  859

 9.  महाराष्ट्र  408  45  -  453

 बक्षिणी  क्षेत्

 10.  आंध्र  प्रदेश  395  न  न  395

 11.  कर्नाटक  302  _  302

 12.  केरल  380  न
 _  380

 13.  तमिलनाडु  139  न
 _  138
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 |  2  3  4  5  6

 पी  कषत्र

 हर

 14,  बिहार  209  117  —  326

 15.  उड़ीसा  123  न-+  जन  123

 16.  पश्चिम  बंगाल  21  172  67  260

 17.  सिक्किम  न
 —  74  74

 18.  दामोदर  घाटी  निगम  437  न  _  437

 उत्तर-पूर्षी  क्षेत्र

 19.  असम  —  239  15  254

 20.  नागालैंड  न  79  5  84

 21.  मणिपुर  222  223

 संघ  शासित  क्षेत्र

 22.  गोवा  24  —
 न  24

 कुल  3655  1320  161  5136

 सिने नननननननकनीनननन  3.  निनननभभाान  ०-+«नननन-न-न-गनन  कोयले की भ्रपर्याप्त  ०

 कोयले  की  झ्पर्याप्त  सप्लाई  के कारण  तालचेर  विद्युत  संयंत्र  में

 बिजली  का  कस  उत्पादन

 3326.  श्री  प्रनादि  चरण  दास  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयले  की  अपर्याप्त  सप्लाई  विशेष  रूप  से  कोल  इंडिया  लि०  की  अपर्याप्त  क्राशिग
 ओर  बंकर  क्षमता  के  कारण  तालचेर  विद्यू,त  संयंत्र  में  कम  बिजली  पैदा  होती

 यदि  इस  अनुरोध  को  दूर  करने  के  लिए  जगन्नाथ  खान  के  मुहाने  पर  स्टोम  बंकर  और

 स्लैक
 बंकर  के  निर्माण  कार्य  को  जिसे  बहुत  समय  पूर्व  पूरा  हो जाना  चाहिए  अभी  ध्क  पूरा  नहीं

 किया  जा  सका  और

 185
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 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  हसे  कब  तक  पूरा  किया  जा  सकेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  से  )१)  तालचेर  ताप  बिजसी  घर  में  विद्युत  उत्पादन

 कम  होने  के  मुख्य  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 (1)  संयंत्र  एवं  उपकरणों  में  कुछ  खामियां  ।

 (2)  देखभाल  करने  में  अधिक  समय

 (3)  संचालन  एवं  देखभाल  काये  हेतु  प्रशिक्षित  स्टाफ  की  कमी  ।

 (4)  तालचेर  ताप  बिजली  घर
 में  बेल्ट  कन्वेयर  प्रणाली  अपर्याष्त  होना  ।

 कोयला  कंपनी  के  पास  पर्याप्त  सकिट  क्षमता  है  जो  5,00  '  टन  बंकर  कोयला  कम्पनी  द्वार

 निर्मित  किया  जाना  उसमें  3  000  टन  स्टीम  एवं  2,000  टन  स्‍्लैक  लगता  ।  स्टीम  सकिट  पहले

 ही  पूरा  हो  चुका  ह ैऔर  काम  कर  रहा  स्लैंक  सक्रिट  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  लेकिन  स्लैक

 फोयला  प्राप्त  करने  के  लिए  अस्थाई  व्यवस्था  कर  दी  गई  सलेक  कोयला  सककिट  का  स्थायी  प्रूदन
 जल्द  ही  पूरा  होने  वाला

 दिनांक  7-3-1986  को  बिजली  घर  में  49,576  टन  कोयले  का  भंडार  था  जो  10  दिन  के

 हपभोग  के  बराबर

 उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  में  झोर  श्रथिक  पेट्रोल  पम्प  तथा  खामा

 पकाने  की  गंस  एजेन्सियां  खोलना

 3327.  श्री  कमला  प्रसाद  क्‍या  पेट्रोलियम  औौर  प्राकृतिक  गैस  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  जौनपुर  में  अपर्याप्त  संख्या  में  पेट्रोल  पम्प  होने  के
 कारण  किसानों  को  पेट्रोल  तथा  डोजल  प्राप्त  करने  के  लिए  बहुत  दुर  जाना  पढ़ता

 यदि  तो  क्या  जौनपुर  जिले  में  प्रत्येक  10-15  किलोमीटर  की  दूटी  पर  पेट्रोल  पम्प

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  जौनपुर  जिले  में  सभी  बड़े  शहरों  तथा  गांवों  में  खाना  पकाने  की

 गैस  की  एजेन्सियां  न  होने  के कारण  यहां  लोग  आधुनिक  सुविधाओं  से  वंचित  हैं

 यदि  तो  क्या  उन  शहरों  तथा  गांवों  में  कतिपय  गैस  एजेन्सियां  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  ओर

 (७)  गत  तील  वर्षों  के  दौरान  जौसपुर  जिले  में  कितने  पेट्रोल  पम्प  तथा  गैस
 की  श्रजें्रियों झे
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 टननननमनननननमनननननननननननननननननननीनत3लत3त]->%>न्‍>>र>«७े  सात  ्््ा:फखफ्+्5+5  न

 मंजूरी  दो  गई  है  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  पड़ोसी  जिलों  की  तुलना  में  यह  संख्या  कितनी  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चर  शेखर  :  और

 जोनपुर  जिले  में  इस  समय  37  रिटेल  आउटलेट  (पेट्रोल/डीजल)  डीलरशिपं  कार्य  कर  रही  हैं

 हथा  इसके  आध्िक  व्यवहार्यता  तथा  निर्धारित  मानकों  के  आधार  तेल  उद्योग  ने  जिले

 में  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का विकास  करने  के  लिए  1985-86  तक  की  अपनी  विभिन्‍न  विपणन  योजनाओं

 में  10  और  स्थानों  को  शामिल  कर  लिया

 और  इस  समय  केवल  जौनपुर  शहर  में  एक  एल०  यी०  णी०  हिस्ट्रीब्यूटरशिप  कार्य

 कर  रही  उपलब्ध  सम्भात्यता  तथा  आधिक  व्यवहायंता  के  आधार  पर  जिले  में  केवल  जौनपुर  शहर

 में  एक  अन्य  एल०  पी०  जी  ०  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  खोलने  का  प्रस्ताव

 जबकि  जोनपुर  जिले  में  गत  तीन  वर्षों  में  5  बिक्री  केन्द्र  प्रदान  किए  गए  हैं

 पुर  शहूर  में  एक  और  एल०  पी०  जी०
 डिस्ट्रीब्यूट  रशिप

 खोलने  के  लिए  कार्रवःई  आरम्भ  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  जौनपुर  जिले  की  स्थिति  पड़ोसी  जिलों  की  तुलना  में  बेहतर

 ]

 खादी  प्रामोशोग  ध्रायोग  के  बाणिज्यिक  संगठनों  में  कार्यरत  कर्म  खारियों  को  पेस्दान

 3328.  श्रीसमतो  विद्यावतो  चतुर्ेदी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 वण्ण  यह  सच  है  कि  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  अपने  वाणिज्यिक  संगठनों  में  काम  कर

 रहे  करंचारियों  को  पेंशन  देने  का  निर्णय  किया  है  और  इस  प्रस्ताव  को  सरकार  की  मंजूरी  हेतु  भेजा

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  वर्ष  पहले  खादी  नई  दिल्‍ली  में

 बारियों  की  उपस्थिति  में  उन्होंने  पेंशन  देने  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  पेंशन  के  इस  मामले  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  से  समाधान  किए  जाने  की

 समोविनों  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  खादी

 तंथा  ग्रोभोद्योग॑  आयोग  का  मूल  अस्ताव  अपने  नियमित  कर्मचारियों  को  पेंशन  देने  के  बारे  में  था
 ।  कितु

 लीदी'तैथा  ग्रोमोद्योग  आयोग  से  व्यापारिक  कार्यकलापों  में  अपने  कर्मचारियों  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ

 देने  क ेलिए  अब  एक  नया  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  चूंकि  इस  प्रस्ताव  को  कई  दृष्टियों  से  तथा  अन्य

 मंत्रालयों  के  परामर्श  से  भी  जांच  करनी  अतः  प्रस्ताव  के  अंतिम  निपठान  के  लिए  समय-सीमा

 निर्धारित  कर  पाना  कठिन
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 सोर  तथा  पयम  ज्रोतों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करने  हेतु  प्रोद्योगिको  के
 विकास  के  लिए

 तकनोक-विदों  को  १रस्कार

 3329.  थ्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  देश  में  उपलब्ध  सभी  ऊर्जा  स्रोतों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करने  के  लिए

 एक  समेकित  ऊर्जा  संकल्पना  तैयार  करने  का

 (a)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सौर  तथा  पवन  त्रोतों  से  ऊर्जा  प्राप्त  करने  हेतु

 विकी  के  विकास  के  लिए  तकनीक  विदों  को  पुरस्कार  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  वसंत  :  जी  अपारंपरिक  ऊर्जा  ज्रोतों  पर  आधारित  ग्राम

 स्तर  की  समन्वित  परियोजनाओं  के  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  आगे  एक  कायक्रम

 का  कार्यान्वयन  कर  रहा  है  जिसका  लक्ष्य  ग्रामों  में  ऊर्जा  को  आत्मनिर्भ रता  उपलब्ध  करना

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 बिहार  के  गया  जिले  में  प्रमोण  डाक-घरों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  केंद्र

 3330.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  गया  जिले  में  सभी  ग्रामोण  डाकघरों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  की

 सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा

 ग्रामीण  जनता  को  भारो  असुविधा  से  बचाने  के  लिए  गया  जिले  के  सभी  ग्रामीण  डाकघधरों  में  सार्वजनिक

 टेलीफोन  केन्द्र  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गया  जिले  में  मुधारा  ओर  सरैया  के

 प्रामवासियों  को  साबंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  की  सुविधा  का  लाभ  उठाने  के  जो  कि  गया  जिले  में

 पाई-बिगाहा  गांव  में  उपलब्ध  दो-दो  नदियों  को  पार  करना  पड़ता  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  मुधारा  और
 सरैया  में  साबं  जनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
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 यदि  तो  उसके  कया  का  रण  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :
 जी  नहीं  ।

 वर्तमान  नीति  के  अनुसार  5  कि०  मौ०  के  घडभूजाकार  क्षेत्र  के  प्रमुख  ग्राम  में  केवल  एक

 दूरसंचार  सुविधा  प्रदान  की  जानी  होती  यह  सुविधा  ढडाकधर  अथवा  निजी  अहाते  मे  प्रदान  की  जा

 सकती  निवेश  की  सीमित  क्षमता  को  देखते  हुए  इस  नीति  में  किसी  प्रकार  का  परिश्तंन  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केवल  वर्षाऋतु  के  दौरान  ही  नदियां  पार  करनी  पड़ती  शेष  अवधि  के  दौरान  ये

 नदियां  सूखी  पड़ी  रहती

 (७)  इन  ग्रामों  में  लंबी  दूरी  क ेपी०  सी०  ओ०  प्रदान  करने  के  मामलों  पर  विभाग  की  नीति

 के  परिप्रेक्ष्य  मे ंविचार  किया

 पेपरਂ  का  उत्पादन  धौर  पध्रायात

 3331.  भ्रो  भ्रनादि  चरण  दास  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  कागज  उद्योग  पैकेजिंग  उद्योग  की  पेपरਂ  की  मांग  पूरा  करने  में  समर्थ

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पेपरਂ  की  उत्पादन  वास्तविक

 उत्पादन  और  अन्य  देशों  स ेआयात  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  पेपरਂ  संबंधी  अयात  नीति  को  उदार  बनाने  और  अथवा  उस
 पर  आयात  शुल्क  कम  करने  का  विचार  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  विमास  में  राश्य  मस्जी  एम०  :  से  देश  में

 पैकेजिंग  सहित  विभिन्‍न  उपयोगों  के  लिए  क्राफ्ट  पेपर  की  मांग  को  मुख्य  रूप  से  देशीय  उत्पादन  द्वारा

 पूरा  किया  जाता  है  और  आयात  न  के  बराबर  होते  यह  अनुमान  है  कि  देश  में  क्राफ्ट  पेपर  का

 दन  कागज  और  गत्ते  के  कुल  उत्पादन  का  2:-30  प्रतिशत  पिछले  2  वर्षों  के  दौरान  कागज  और

 गत्ते  की  अधिष्ठापित  क्षमता  और  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :--

 ऐ  ह्रषिष्ठापित  क्षमता  उत्पादन

 मी०  टनों  मे ं)
 1984  21-65  13.75

 1985  23.49  15.00  )
 क्राफ्ट  पेपर  के  आयात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अम्तगंत  रखता  गया  अ।यातित  क्राफ्ड
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 बीत तहत तततत२३_ंत  तहत

 पेपर  पर  सीमाशुल्क  कम  करने  के  लिए  संसद  में  प्रस्तुत  वर्ष  986-87  के  प्रस्तावों  में  कोई  पौरे
 -

 कल्पना  नहीं  की  गई  है  ।

 की  प्रधिक  लागत  के  कारण  झावश्यक  वस्तुओों  के  मूल्यों  में  वड्ध

 3332,  थ्रो  श्ननादि  चरण  वास  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  लकड़ो/टीन  के  डिब्बों  की
 गरीब

 बढ़ती
 पैकेजिंग  लागत  के  कारण  चाय/काफी/दुग्धचूर्ण  कपड़ा  जैसो  आवश्यक  वस्तुओं  के  लीग  मूल्य
 को  नियन्त्रण  में  नहीं  रखा  जा

 एक  मानक  जैसे  40  किलो  कारूगेटिड  बोमस/कोंगज  के  डिब्बों को
 इस्तेमाल  अनिवायं  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 झोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संग्तो  एम०  :  किसी  भी  अन्य
 उत्पादित  वस्तु  के  पैकेजिंग  सामग्री  की  निविष्टियों  की  कीमतें  भी  धीरे-धीरे  बढ़  रही  हैं  जिसका

 तुलनात्मक  प्रभाव  अन्ततः  पैक  को  जाने  वाली  ओर  बेची  जाने  वाली  वस्तु  के  मूल्य  पर  पड़ता
 दूध  के  पा  तम्बाकू  आदि  जैसी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कुल  कौमत॑  पर  पौंकिंग  लागत  बढ़ने

 का  प्रभाव  बहुत  ही  कम  पड़ता

 और  लकड़ी  और  टिन  के  कंटेनरों  के  स्थान  पर  कोरोगेटिड  बोर्ड  के  डिब्बों  और

 गत्ते  के  डिब्दों  का उपयोग  किया  जाना  एक  युक्तिसंगत  ओर  प्रगतिशील  रिवाज  कई  किस्मी की
 उपभोक्ता  वस्तुमरों  को  पैक  करने  क ेलिए  कागज  आधारित  डिब्बों/कन्टेनरों  का  निरन्तर  विकास  हो

 रहा  है  भौर  इस  समय  इसका  उपयोग  बढ़ता  जा  रहा  इस  प्रकार  की  पैकिंग  सामग्री  का  उपयोग

 कार्य  की  दृष्टि  से  भी  ठीक  आकर्षक  भी  अतः  सामान्य  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  व्यापार  और

 वाणिज्य  में  यह  एक  प्रथा  बत  जाने  की  सम्भावना  शासनादैंश  द्वारा  इसे  लागू  करनों  सम्भवतः

 आवश्यक  नहीं  बाट  और  माप  मानक  1976  तथा  बाट  और  माप  मानक

 की  गई  1977  में  पैकिंग  के  तरीकों  अथवा  पैकेजिंग  सामग्री  के  उपयोग  के

 बारे  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 प्रायश्यक  झ्रोषधों  का  उत्पादन  बेढ़ाभ  हेतु  योजनाएं

 3334.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  गया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  औषध  कम्पनियों
 आवश्यक  मोषधों  जैसे

 शींने  और  एसलेजीर्न  के  उत्पादन  के  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने
 में

 विफल  रही  है

 190!



 2?  1907  लिखित  उत्तर

 जिसके  का  रण  मुल्यों  में  बढ  हुई  है  और  अपेक्षीकृत  निर्माताओं  के  लिए  रास्ता  खुला

 ग्रदि  तो  बया  इन  आवश्यक  औषधियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  की  कोई

 योजनाएं  और

 यदि  तो  क्या  ज॒तंमान  असंतोधजनक  स्थिति को  समाप्त  करने  के  लिए  इन  ओषधों

 के  उत्पादन  को  लाइसेंस  मुक्त  किया  जायेगा  ?

 रप्तायन  और  प्रेट्रो-रसायन  बिसाग  में  राज्य  मस्त्री  झार०  के०  जयचशा  :

 1985-86  में  आई०डो०पी०एल०  द्वारा  और  पोट०  पेनिसिलिन
 का

 उत्पादन  लक्ष्यों  के  90  प्रतिशत  स ेअधिक  और  एच०ए०एल०  द्वारा  पोट०  पेनिसिलिन  का  उत्पादन  लक्ष

 80  प्रतिज्ञत  से  म्रश्िक  होते  की  श्राशा  है  ।  यह  कहता  सही  नहीं  है  कि  या  तो  लागतों  में  वृद्धि  हुई  है

 अुन्नवा  अपेक्षीकृत  लिर्माताओं  द्वारा  उत्पादन  किया  गया

 सावंजनिक  क्षेत्रीय  उपक्रम  अनिवायं  औषधों  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  हेतु  कदम

 उठा  रहे
 ह

 औषध  नीति  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही

 ऊर्जा  के  बेकल्पिक  रोत

 3335.  डा०  जी०  बिजय  रासाराव  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुल  उत्पादित  ऊर्जा  में  से  60  प्रतिशत  ऊर्जा  वाणिज्यिक  क्षेत्र  में  श्वप  जाती  है
 और  सन्‌  2000  तक  यह  खपत  बढ़कर  75  प्रतिशत  हो  जायेगी  जिसके  फलस्वरूप  गरीब  वर्ग  की  पहुंच

 ऊर्जा  से  कम  होकर  बन  अथवा  कृषि  अपशिष्ट  अथवा  गोबर  तक  रह  जायेगी  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सन्‌  2000  तक  इंघत  की  लकड़ी  की  मांग  300-350

 उन  दल  प्रतिवर्ष  हो

 यदि  तो  कया  सातवीं  योज़ना  में  इस  पर  ध्यात  दिया  गया  भौर

 यदि  तो  ऊर्जा  के
 वैकल्पिक

 ज़ोतों  के  बारे  में  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  सम्त्री  बसम्त  साठे  )  :  नहीं  |

 सन  2000  तक  इंधन  काष्ठ  मांग  के  लिए  एक  विस्तृत  परिणात्मक  सर्वेक्षण  अभी  तक

 नहीं  किया  गया  स्थिति  की  गम्भी  रता  को  अनुभव  किया  जा  चुका

 और  सातवीं  योजना  के  काफी  संया  में  दायक्रम  शुरू  किए  जा  रहे  है

 शा
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 जिनका  लक्ष्य  उन्नत  भ्रकार  के  चूल्हों  के  रूप  में  इंधन  काष्ठ  की  बचत  एवं  इंधन  काष्ठ  की  वृद्धि  भी

 है  बायोगेस  ऊर्जा  सौर  पवन  ऊर्जा  और  बाथोमास  सहित  ऊर्जा  के  बेकल्पिक  ल्रोतों

 को  बढ़ाया  जा  रहा

 कागज  उद्योग  पर  उत्पादन  शुल्क

 3336.  श्री  विजय  एस०  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह
 सच  है  कि  कागज  पर  लगाए  गए  भारी  उत्पादन  शुल्क  के  कारण  इस  उद्योग  को  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ा  है  ?

 झोशोगिक  विकास  विभाग  में  राष्य  सम्त्री  एस०  :  कागज  ओर  गत्ते  की

 विभिन्‍न  किस्मों  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  करने  के  लिए  समय-समय  पर  कामज  उद्योग  की  ओर  से

 अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  निम्नलिखित  कई  राजकोषीय  पहले  ही  दी  जा  चुकी  हैं  जिससे

 कि  उद्योग  जीव्य  आधार  पर  चल  सके  :--

 (1)  1-4-79  से  31-3-1987  के  बीच  स्थापित  होने  वाले  नए  एककों  को  5  वर्ष  तक  के

 लिए  50%  तक  उत्पादन  शुहक  की  छूट  दी  गई

 (2)  वजन  के  अनुसार  75%  से  अधिक  खोई  वाले  कागज  उत्पादन  शुरुक  से  पूर्णतया

 मुक्त

 (3)  अपारम्परिक  कच्जी  सामग्री  का  उपयोग  करने  वाले  छोटी  कागज  मिलें  उत्पादन  शुल्क
 में  50%,  तक  छूट  पाने  की  हकदार  हैं  ।

 (4)  लकड़ी  की  चिप्स  ओर  रही  कागज  का  आयात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन
 कर  दिया  गया  है  और  उस  पर  से  सीमा  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया

 (5)  लकड़ी  के  लठूठों  का  आयात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  कर  दिया  गया  है  और  उस

 पर  रियायती  दर  से  सीमा  शुल्क  लिया  जाता

 खाना  पकाने  को  गेस  के  मल्य  में  बद्धि

 3337.  डा०  चिस्ता  सोहस  :  कया  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  *

 क्या  यह  सच  है  कि  घाटा  होने  के  कारण  खाना  पकाने  की  गैस  के  मूल्यों  में  वृद्धि की
 गई
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 यदि  तो  दाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेंडर  की  लागत  और  छुदरा  मूल्य  तीन  वर्ष
 पहले  क्या  थे  भौर  अब  क्या

 हु

 क्या  उत्पादन  ज्ञागत  में  वृद्धि  की किसी  सक्षम  अभिकरण  द्वारा  जांच  की  गई

 कया  यह  भी  सच  है  कि  मुश्किल  से  50  करोड़  रुपये  की  लागत  के  उपकरण  के  अभाव  में
 प्रति  दिन  2  करोड़  रुपये  मूल्य  की  गैस  बेकार  जा  रही  और

 (5)  कया  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  वनों  की  कटाई  किए  जाने  पर  ध्यान  दिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  राज्य  भरत्री  चम्त्र  रेखर  :

 ही  में  की  गई  वृद्धि  का कारण  एल०पी  ०जी०  की  कीमत  प्रक्रिया  में  आथिक  सहायता  को  कम  करना

 और  (७)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  !

 प्राकृतिक  गैस  जो  एल०पी०जी०  पे  भिन्‍न  होती  तथा  इसे  एल०पी०जी०  की  हड़हृः
 आधिक  रूप  से  कम्प्रेस  और  स्टोर  नहीं  किया  जा  सकता  जलाई  गई  गैस  की  मात्रा  हाल  ही  में  लगाये

 गये  हिसाब  के  अनुसार  कुल  मूल्य  करीब  30  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष

 लधघ  उच्चोग  के  लिए  प्रारक्षित  वस्तुओों  पर  सारी  उद्योग  द्वारा  प्रतिकरमण

 3338.  श्री  कसला  प्रसाद  सिह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  इस्पात  के  बतेनों  में  ढालने  की  अनुमति
 दी  है  जिसमें  केवल  लघु  ओर  कुटीर  उद्योगों  क ेलिए  आरक्षित  वस्तुओं  की  सूची  पर  अतिक्रमण  हुआ
 कोर

 यदि  तो  भारी  उद्योगों  द्वारा  कितनी  और  वस्तुओं  पर  अतिक्रमण  किया  गया  हैਂ
 ओर  इस  प्रकार  के  अतिक्रमण  की  अनुमति  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ध्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  सेलम  स्टील
 प्लांट  द्वारा  उत्पादित  कोल्ड  रोल्ड  स्टेनलेस  इस्पात  की  बिक्री  संवर्धन  के  भारतीय  इस्पात
 करण  ने  सेलम  स्टेनलेस  इस्पात  को  बर्तनों  में  ढालने  के  लिए  कुछ  लघु  उद्योग  एककों  को  नियुक्त  किया

 है  ।  इन  बतेनों  का  विपणन  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  किया  जाता

 सरकार  को  नीति  के  यदि  बस्तु  का  उत्पादन  लषु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  है
 जो  किसी  बड़े  अथवा  मझौले  औद्योगिक  उपक्रम  को  नए  उपक्रम  की  स्थापना  करने  अथवा  विद्यमान
 ओद्योगिक  उपक्रम  का  विस्तार  करने  के  लिए  कोई  औद्योगिक  लाइसेंस  तत्र  तक  जारी  नहीं  किया  जाता

 जब  तक  कि  वे  नए  अथवा  अतिरिक्त  उत्पादन  का  कम  से  कम  75  प्रतिशत  लिवात  करने  का  दायित्व
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 ह

 नहीं  लेते  ।  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  क्षेत्रों  में  बडे  क्षेत्र  के  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  सरकार  ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादन  फे  लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  में

 :  बड़े  क्षेत्र  द्वारा  अतिक्रमण  की  शिकायतों  की  जांच  करेगी  ।

 है

 बिहार  में  वनों  पर  भ्राधारित  उद्योग

 3339.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  फे  बहुत  से  जिलों  में  बनों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  की  काफी

 गुंजाइश

 यदि  तो  बिहार  में  वनों  पर  आधारित  अब  तक  कितने  उद्योग  स्थापित  किए  गए
 और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बिहार  में  ऐसे  कितने  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?  *

 प्रोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :  ओर  (a)
 विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  में  प्राप्त  हुई  प्रगति  सम्बन्धी  रिपोर्टों  से  पता  चला  है  कि

 बिहार  राज्य  में  वनों  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  की  गुंजाइश  है  और  वर्ष  1983-84

 और  1984-85  के  दौरान  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  करके  राज्य  में  स्थापित  वनों
 पर  आधारित  उद्योगों  की  संख्या  क्रमशः  720  और  2206  थी  ।

 जैसा  कि  बिहार  सरकार  ने  सूचना  दी  ग्राम्य  और  लघु  उद्योगों  के  लिए
 राज्य  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  लिए  स्वीकृत  परिव्यय  में  वनों  पर  आधारित
 उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  अलग  से  प्रावधान  निदिष्ट  नहीं  किया  गया

 कीट  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  विशिष्ट  आवंटन  किया  गया  है  ।

 कोल  इंडिया  लि०  कम्पनियों  से  चोरी  किया  गया  कोयला

 3340.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  बया  ऊर्जा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  लि०  की  कम्पनियों  से  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  कोयले  की

 झघोरी  की  गई  है  और  इन  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 अब  तक  पता  लगे  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  और

 कितने  व्यक्तियों  के  विरद्ध  कार्रवाई  की  गई  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  से  कोल  इण्डिया  लि०  की  कम्पनियों  के  लिए  वर्ष

 1983  की  अपेक्षित  सूचना  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --
 ‘

 ऋ०सं०  कम्पनी  का  चोरी  की  गई  चोरी  किए  गए  पकड़े  गए  उन  व्यक्तियों

 नाम  कोयले  की  कोयले  का  मामलों  की  को  संख्या

 मात्रा  टनों  में  मुल्य  संख्या  जिनके  विरुद्ध

 (०  लाख  कारेंबाई  की

 गई

 1..  से०  को०  लि०  839  2.10  52  21

 2.  भा०  को०  को०  लि०  2,753  8.10  819  141

 3.  वे०  को०  लि०  869  1.74  68  199

 4.  ई०  को०  लि०  443  11.30  148  342

 झ्रादरणीय  भी  सागरमलजो  गोपा  को  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  करमा

 3341,  भी  वृद्धि  चर  जेन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  विभाग  ने  देश  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  सम्बन्ध  में  डाक  डिकटें  जारी  करने

 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  डाक  विभाग  को  आदरणीय  श्री  सागरमलजी  गोपा  )
 र॥

 जिन्होंने  देश  के लिए  अपना  जीवन  न्यौछावर  किया  की  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी  करने  का  कोई

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  डाक  विभाग  का  विचार  अप्रैल  में  उनके  जन्म  दिन  पर  डाक  टिकट

 जारी  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 अप्रैल  में  डाक  टिकट  जारी  कर  पाना  सम्भव  न
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 राजस्थान  के  जंसलमेर  तथा  जोधपुर  जिलों  में  सावभनिक

 टेलीफोन  केन्द्र  तथा  टैलीफोन  एक्सचेंज  घालू  करना

 3342.  श्री  वढ्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  जेसलमेर  तथा  जोधपुर  जिलों  में  इस  समय  कितने  टेलीफोन

 एक्सचेंज  तथा  साबंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं

 क्‍या  सरकार  ने  उन  ज़िलों  वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  में  स्वीकृत  किए  गए

 सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  तथा  टेलीफोन  एक्सचेंज  चालू  नहीं  किये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 कब  ठक  इन  सावेजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  तथा  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  चालू  कर  दिये

 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मसत्री  राम  निवास  :

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दो  गई
 ह

 (@)  1984685  और  1985-86  में  मंजूर  किए  गए  कुछ  टेलीफोन  एक्सचेंज  और

 सार्वजनिक  टेलीफोनघरों  को  चालू  नहीं  किया  गया  है  ।

 साज-सामग्री  मिलने  में  दिक्कत  होने  के  कारण  यह  काये  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।

 इन  साबंजनिक  टेलीफोनधरों  ओर  ठेलीफोन  एक्सचेंजों  का  संस्थापना  कार्य  सातवीं

 प्रारम्भ  में  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  संख्या  :  वी०  सी०  शो ०  की  संख्या

 1  बाड़मेर  17  51

 2  जैसलमेर  4  12
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 केरल  में  तेल  को  जोज  के  लिए  निर्धारित  रा

 3343,  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 केरल  में  तेल  और  गैस का  पता  लगाने  के  लिए  ड्रलिंग  आदि  का  कार्य  करने  के

 लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  आयल  इण्डिया  लि०
 द्वारा  अलग-अलग  कितनी  शाशि  उपलब्ध  कराई  गई

 उक्त  काये  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  और

 वास्तव  में  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  लगा  होखर  :
 केवल  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ही  केरल-कोंकण  बेसिन  में  सर्वेक्षण  और  अन्वेषणात्मक

 खनन  के  कार्य  में  लगा  हुआ  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  वेसिन  के  लिए  40.34  करोड़  रुपये
 का  परिव्यय  रखा  गया  है  ।

 29000  लाइन  कि०  मीटर  का  सर्वेक्षण  करने  तथा  12  कुएं  खोदने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 1985-86  5-86  के  दौरान  कोई  भी  अन्वेषणात्मक  कार्य  हाथ  में  नहीं  लिया  गया

 सिनोी  झोर  साइको  पन-बिश्ञत  संयंत्रों  को  स्थापना

 3344.  भरी  बमवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  देश  में  मिनी  और  माइक्रो  पन-विद्युत  एकक

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  विद्युत  एकक  कित-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किसे  जाने  का  विभार

 और

 तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसम्त  :  से  माइक्रो/मिनी/लघु  जल-विद्युत

 साएं  राज्य  योजना  के  अन्तगंत  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  और  राज्य  सरकारों  को  5  करोड़  रपये  तक

 की  लागत  वाली  इस  प्रकार  की  स्कीमों  को  क्रियान्वयन  के  लिए  हाथ  में  लेने  का  अधिकार  है  तथा  इसके

 लिए.केख्धोय  विद्युत  प्राधिकरण  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  नहीं  बर्तमान  169.88  मेगाबाट
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 की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाली  17  स्कोमें  देश  में  निर्माणाधीन
 धि  काका

 8.03  मेगावाट  की  कुल रन  रब

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाली  66  स्कीमों  को  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान

 चालू  किये  जाने  की  सम्भावना

 विवरण

 माइक्रो|मिनी  जल-विद्युत  स्कीमें  जिन्हें  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  चालू
 किये  जाने  की  सम्भावना  है

 2  3  4
 भय  ।भभ।।ख;:+।|:

 ६:
 "पाभशभशश/-/भभभभपपिआपआपभजतजज  _-

 राज्य|संघ  शासित  स्‍्कीमों  की

 __
 सं०  क्षेत्र  का नाम  संख्या  )

 1.  हिमाचल  प्रदेश  2  65
 ०

 2.  उत्तर  प्रदेश  9  9870

 3.  पंजाब  5  है
 0९

 4...  राजस्थान  6
 32150

 5.  अम्म  व  कश्मीर  2  6000

 6...  हरियाणा  10000

 7.  गुजरात
 5000

 8...  मध्य  प्रदेश  2  1000

 9,  महा  राष्ट्र  2  1575

 10.  आन्ध्र  प्रदेश  4  3480

 11.  कर्ताठक  5  12250

 12  तमिलनाडु  3  16000

 13.  असम  19950

 14...  अणिपुर  6  4900
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 2  3  4

 15.  नागाल़ैण्ड  1000

 16...  त्रिपुरा  1000

 17:  अरुणाचल  प्रदेश  15  10255

 जोड़  :  66  148030

 सातवीं  योजना  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्ड रों  का  वितरण/मिर्माण

 3345.  भी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्भी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  खाना  पकाले  की  गैस  के  सिलेण्डरों  के  निर्माण

 का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ओर

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  के

 वितरण  और  निर्माण  के  लिए  बनाई  गई  नीति  का  क्षेत्रवार  ब्योरा  कया  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मरत्री  एस०  :  ओर  एल०

 पो०  जी०  सिलेण्डरों  की  वाधिक  आवश्यकता  अनुमानतः  45-50  लाख  अपनी  आवश्यकताओं  के

 अनुरूप  तैल  कम्पनियों  द्वारा  स्वदेशी  निर्माताओं  से  सिलेण्डरों  की  खरीद  की  जाठ8ी  है  ।

 टैलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार

 3346.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 देश  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कया  कार्यवाही

 करने  का

 क्‍या  फाईवर  आप्टिकल  इक्युप्मेंट्स  सेहह्यूलर  प्रणाणी  अपनाने  पर  विचार  किया  गया

 क्या  धातु  के  आवरण  वाले  केबल  का  प्रयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  प्रकार  की  उच्च

 प्रौद्योगिकी  कब  तक  अपनाई  जाएगी  ?
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 कि
 का

 गए

 सातवीं  योजना  के  दोरान  स्थानीय  जंबशनों  की  प्रणाली  में  और  लम्बी  दूरी  के  नेटवर्क  में

 फाइबर  आप्टिक  उपस्कर  नभगाए  जा  रहे  संसाधन  उपलब्ध  होने  पर  कुछ  महानयरीय  नेटवर्क  में

 18  1986

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 देश  की  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय  संलग्त  विवरण  में  दिए

 सेइल्युलर  मोबाइल  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना

 विभाग  में  प्रयुक्त  की  जा  रही  केबिलों  को  पहले  से  ही  स्टील  टेप  आवरण  के  तरीके  से

 यांत्रिकी  सुरक्षा  दी  गई

 200

 विवरण  के  अनुसार  उच्च  प्रोद्योगिकी  अपनाई  जा  रही

 विंवरण

 देश  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  लामने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 )  कार्य  अवधि  पूरी  करने  वाले  तथा  घिसे-पिटे  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  बदलना
 तथा  मरम्मत  योग्य  उपस्कर  के  रख-रखाव  के  लिए  पर्याप्त  पुर्जों  की  व्यवस्था

 केक्लि  पी०  सी०  एम०  और  फाइबर  ऑप्टिक  माइक्रोवेव  प्रणालियों  की  व्यवस्था
 करके  अन्तः-एक्सचेंज  जंक्शन  नेटवर्क  में  सुधार  और  विस्तार  ।

 जैली  भरे  के  बिलों  का  प्रयोग  ड्राई  के  बिलों  का  दावीक  डक्टों  की  व्यवस्था
 करके  बाह्य  संयंत्र  जो  कि  प्रणाली  का  सबसे  कमजोर  लिक  को  पुनः  व्यवस्थित
 करना  |  बड़े  शहरों  ओर  कस्बों  में  सावंजनिक  उपयोगिता  समन्वय  बोर्डों  का  गठन  ।

 हलेक्ट्रानिक  ट्रंक  स्वचल  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाना  तथा  पेंटाकोंटा  क्रासबार  ट्रंक
 अऑॉटोमेटिक  एक्सचेंज  को  बदलना  क्योंकि  अधिकांश  एस०  टी०  डी०  कालें  इसके
 कारण  असफल  रहती

 इंटर-मेंट्रो  संचारण  माध्यम  की  क्षमता  बढ़ाना  तथा  पर्थाप्त  चैनल  उपस्कर  सुलभ
 करना  ।

 न्ननक

 डाइरेषटरी  पूछताछ  तथा  ट्रंक  बुकिंग  पूछताछ  जैसी  महत्वपूर्ण  मोटो-मैभुअल  सेवाओं
 का  कम्प्यूटरीकरण  ।

 टेलेक्स  नेटवर्क  को  क्षमता  बढ़ाना  तथा  उसमें  सुधार  लाना  ।
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 नल  ननीनीीनीनी ननतन ँ।े: 5 न्‍्ॉस उअ  तदकईऊथभीनीणे  नमन» दूरसंचार के क्षेत्र में ग्राथुलिक तकनोकों का प्रयोग  कक  नकममम  मम

 दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  ग्राथुलिक  तकनोकों  का  प्रयोग  झारम्म  करना

 3347,  डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  और  किन-किन  शहरों  में  दुरसंचार  के  क्षेत्रों  मे ंअत्याधुनिक  और  आधुनिक
 तकनीकों  का  प्रयोग  आरम्भ  किया  गया

 देश  में  राज्यवार  कितने  और  किन-किन  स्थानों  पर  डिजिटल  परियोजनाएं  आरम्भ  की

 गई  और

 देश  में  किन  शहरों  में  इलेक्ट्राभिक  टेलीफोनों  का  प्रयोग  आरम्भ  किया  गया  है  अथवा

 आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  रास  निवास  !

 33  स्थानों  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू  किए  गए  उनकी  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई
 हि

 देश  में  अभी  तक  कहीं  भी  डिजिटलाइजेशन  परियोजनाएं  अंकीय  नेटवर्क  )  शुरू

 नहीं  की  गई
 |

 बम्बई  और  कलकत्ता  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  उपकरणों  का  प्रयोग  आरम्भ

 किया  गया  ऐसा  प्रस्ताव  भी  है  कि  इन  उपकरणों  का  प्रयोग  धीरे-धीरे  उन  शहरों  में  भी  आरम्भ

 किया  जाएगा  जहां  हलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  होने  वाले

 विवरण

 उन  शहरों  के  जहां  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  भालू  किए  गए  हैं

 1...  बस्बई  8...  पठानकोट

 ,  2...  दिल्‍ली  9...  श्रीगंगानगर

 3.  कलकत्ता  10...  सिरसा

 4...  मद्रास  11.  ग्रांधीधाम

 5.  अहमदाबाद
 12.  बीरावल

 6,  हैदराबाद
 13.

 शुर्भूल

 4.  कानपुर
 14...  डिदूबढ़

 2५1
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 इम्फाल  25...  मेहसाणा

 करूर  26.  गया

 गुड़गांव
 27...  कोसीकलां

 गुलबर्गा  28...  नैनीताल

 चंगनचेरी  29...  उल्लानी

 20.  पालीमारवाड़  30.  अल्मोड़ा  .

 उदिपी  क्षमता के  चिल्काल्रीपेट

 22...  पोरबंदर
 ।

 32...  निजामाबाद
 23.  तिनसुकिया

 33.  उदयमपेरूर

 24...  ब्यावर  एल०

 बिजलो  की  उत्पादन  झोर  सप्लाई

 3348,  श्री  संयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  प्रतिष्ठापित  को  देश  में  कुल  अधिष्ठापित  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता कितनी वर्ष के दौरान अधिष्ठापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में औसतन उत्पादन कितना विद्यमान मांग की प्रतिशत के रूप में कितनी मांग पूरी की देश में बिजली की कमी वाले राज्य कौन से (8) विहार में बिजली की कमी वाले जिले कोन से और शजली की कमी को पूरा करने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं ? ऊर्जा मम्त्नी वसंत : 3। की स्थिति के देश में विद्युत उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 42453 मेगावाट 2032
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 लिखित  उत्तर

 1985  से  1985  के  दोरान  ताप-विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात
 50.8%

 1985  से  1986  की  अवधि  के  दौरान  ऊर्जा  की  आवश्यकता  लगभग
 155198  मिलियन  यूनिट  थी  जिसकी  तुलना  में  उपलब्धता  लगभग  142726  मिलियन  यूनिट  थी
 जो  कि  लगभग  8  प्रतिशत  कमी  को  दशाते  हैं  ।

 1985  से  1986  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र  में  जम्मू  व

 उत्तर  दक्षिणी  क्षेत्र  में  कर्नाटक  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंबिहार  तथा  उड़ीसा  को  10

 शत  से  अधिक  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ा

 (5)  1985,  1986  के  दौरान  बिहार  में  लगभग  27.8  प्रतिशत  विद्युत  की

 कमी  सरकार  द्वारा  विद्युत  की  जिलेवार  स्थिति  की  मानीटरिंग  नहीं  की  जाती  ।

 (a)  देश  में  विद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें

 लिखित  शामिल  हैं  :  --

 1.  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  चालू  करने  में  वेजी

 2.  संयंत्र  सुधार/नवीकरण  कार्यक्रम  के  से  वर्तमान  ताप-विद्युत  संयंत्रों  के  विद्युत
 उत्पादन  को  अधिकतम  करना  ।

 3.  पारेषण  तथा  वितरण  हानियों  में  कमी  लाना  ।

 4.  ऊर्जा  संरक्षग  के  लिए  उपाय  करना  ।

 ॥्म  .  फालतु  मात्रा  वाले  राज्यों  से  कभी  वाले  राज्यों  को  विद्युत  की  सप्लाई  करना  ।

 सिककिस  में  उद्योगों  की  स्थापना

 3349,  झीमती  डी०  के०  सण्डारी  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  सिविकम  में  किसी  उद्योग की  स्थापना

 की

 यदि  तो  उन  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  ओर  उन्हें  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  गया

 भर

 यदि  तो  राज्य  में  कोई  उद्योग  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 308



 लिखित  उत्तर
 TEE

 18  198y

 प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :  से

 उद्योग  एवं  अधिनियम  के  उपबन्ध  सिक्किम  राज्य  में  5  1983  से

 लागू  किए  गए  उसके  बाद  सिक्किम  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  आशय  पत्र  और

 ओऔद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  :--

 उपक्रम  का  नाम  स्थापना  उत्पादन  की  जारी  करने  वर्तमान

 स्थल  वस्तु  ओर  की  तारीख  स्बिति

 क्षमता

 1  2  3  4  5

 शांवाय  पत्र  :--

 सिक्किम  हृण्ड०  गंगटोक  रंगीने  टी०  16-7-84  अब  व्यपगत
 हेव०  एण्ड  इनवे ०  सिक्किम  रिसीवर  सेट

 कार्पो०  लिमिटेड  --50,000  पेट

 सादे  टी०  वी०  सेट

 रिसीवर  सेट

 —  10,000  सेट  लक

 सिक्किम  बनस्पति  —  13-11-84

 बनस्पति  जिला  न्यू  50  मी०  टन  नाधीन

 प्राश्वेट  जलपाइगुड़ी  प्रति  दिन

 सिमिटेड

 झौध्ोगिक  लाइसेंस  :---

 युकसोम  बीयर  6-7-84  कार्य  आरी

 ब्रिवरीज  50  ह्ेक्टो  रखने  का

 एण्ड  सिक्किम  लीटर  लाइसेंस

 डिस्टिलरीज  प्रति  दिन

 लिमिटेड

 304
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 रा
 2  3  4  5

 रख  ख
 सिक्किम  साईं  बाबा  आई०  एम०  14-9-84  °  काये  जारी

 डिस्टिलरीज  नगर  डाक  एफ०  एल०  रखने  का
 लिमिटेड  --27  लाख  लाइसेंस

 लीटर  देशी

 शराब

 लाख

 लीटर

 सीमेंट  में  मिलावट

 3350.  श्री  चिरंजी लाल  शर्मा  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  में  मिलावट  पर  नियंत्रण रखने  हेतु  कोई  तंत्र  भर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 झौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  आवश्यक  वस्तु
 1955  के  अन्तगंत  जारी  सीमेंट  किस्म  नियन्त्रण  1962  जिसे  1983  में

 संशोधित  किया  के  अधीन  भण्डारित  अथवा  देश  में  बेचा  जाने  वाला  सीमेंट  आई०

 एस०  आई०  विशिष्टियों  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ओर  इस  पर  आई०  एस०  आई०  प्रमाणीकरण  बिह्न
 लगा  होना  भारतीय  मानक  संस्थान  देश  में  जैसे  क्षेत्रीय  भर  शाखा  कार्यालयों  के  नेटवर्क  के

 माध्यम  से  भण्डारों  आदि  से  नियमित  रूप  से  सीमेंट  के  नमूने  लेता  है ओर  इनकी
 जांच  करता  यदि  इन  नमूनों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सीमेंट  घटिया  किस्म  का  है  अथवा  इसमें

 मिलावट  की  गई  है  कि  तो  आई०  एस०  आई०  प्रमाणीकरण  चिन्ह/लाइसेंस  निलम्बित  अथवा  रहू  किया

 जा  सकता  है  और  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  कारंवाई  भी  की  जा  सकती  इस  सम्बन्ध  में

 राज्य  सरकार  को  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  किया  थया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बड़ोदा  में  नये  हैली  फोत  कनेक्दानों  को  भांग

 3351.  भी  रणजीत  सिंह  गायकबाड  :  कया  संचार  मन्त्री  बड़ौदा  में  नये  टेलीफोन  कनेकशनों

 की  मांग  के  बारे  में  3  1985  के  अतारांकित  प्रएतत  सं०  2301  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 नी  तत्त्व

 क्या  बड़ोदा  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  52,700  टेलीफोन

 कशतों  की  कुल  अनुमानित  मांग  के  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जाने  फी  सम्भावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कुल  52.700  नये  टेलीफोन  कनेबशनों  की

 मानित  मांग  में  से  कितने  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  और

 नये  टेलीफोन  कनेबशनों  की  बकाया  मांग  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 ...  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  निवास  :

 नहीं  ।

 वित्तीय  दिक्कतों  और  एक्सचेंड्  उपस्कर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  ।

 हि

 लगभग  13,0001  |

 नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  शेष  मांग  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तरोत्तर  रूप  से

 पूरी  की  यह  विभाग  को  आवंटित  धनराशि  पर  निर्भर  करेगा  ।

 गुजरात  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 3352.  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  वया  संखार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  इलेक्ट्रानिक
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  करने  का

 सातवों  योजना  के  दोरान  गुजरात  में  किन-किन  स्थानों  पर  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन

 चेंज  लगाये  जाने  का-विचार

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दोरान  बड़ौदा  टेलीफोन  एक्सचेंज  को
 ह

 इलेक्ट्रो निक  एक्‍्सबेंस  में

 बदलंने  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्मी  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  निवास  :
 ओर  अपेक्षित  जानका री  संलग्न  विवरण--एक  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।

 ओर  (३)  ब्योरे  संलरन  बविवरण-एक  के  क्रम  सं०  2  पर  दिए  गए
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 गुजरात  की  विद्युत  उत्पादन
 परियो  मनाझों  को  मंज्री

 3353.  भी  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  गुजरात  को  विद्युत  उत्पादन  परियोजना
 की  मंजूरी  के  बारे  में  17  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4348  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  उक्त  परियोजना  के  के  बारे  में
 निर्णय  कर  लिया  गया

 क्या  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  वी  गई  कोल-लिकेज  की  स्वीकृति  को  देजते  हुए
 120  किलोवाट  क्षमता  के  सिम्का  ताप  बिजली  विस्तार  एकक  संझया  2  को  अब  मंजूरी  दे  दी  जाएगी

 और  उक्त  निर्णय  की  सूचना  राज्य  सरकार  तथा  गुजरात  विद्युत  बोर्ड  सहित  संबंधित  को  भी  दे
 दी  और

 यदि  तो  उपर्युक्त  परियोजना  की  मंजूरी  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  सिक्का  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  की  120

 मेगावाट  की  यूनिट  सं०  2  के  लिए  कोयला  लिकेज  के  बारे  में  सिद्धांत  रूप  में  सहमति  हो  गई
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  इस  स्कीम  को  तकनीकी-आशिक  दृष्टि  से  स्वीक्ृति  दे  दी  है

 ..  बशतें  स्थायी  लिकेज  समिति  द्वारा  कोयला  लिकेज  की  पुष्टि  कर  दी  कोयला  लिंकेज  की  पुष्टि
 के  बारे  में  स्थायी  लिकेज  समिति  की  अगली  बैठक  में  विचार  किए  जाने  की  सम्भावना

 गुज  रात  में  कोयला  गारा  पाइप  लाइन  परियोजना

 3354.  भी  रणजीत  सिंह  गायकवाड़  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  गुजरात  में  कोयला  गारा  पाइप  लाइन

 परियोजना  के  बारे  में  26  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1411  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्यू  माजरी  थुले  मुहाने  की  खान  से  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत *
 स्टेशन  तक  प्रायोगिक  गारा  पाइप  लाइन  परियोजना  का  काम  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  क्या  कोयला  गारा  दुलान  की  लाभप्रदत्ता  का  पता  क्षगा  लिया  गया

 ओर

 यदि  तो  प्रायोगिक  गारा  पाइप  लाइन  परियोजना  का  काम  कब  तक  शुरू  किए  जाने

 की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  बसंत  :  से  न्यू  माजरी  ओपेनकास्ट  श्वान  से  महा  राष्ट्र  राज्य

 विद्युत  बोर्ड  के  चस्द्रपुर  ताप  बिजली  घर  तक  एक  प्रदर्शत  कोयला  स्‍लरी  पाइप  लाइन  लबाने  के  लिए
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 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काम  छुरू  किया  मय  कस्तिक  प्रदर्शन  पारेयोजना  पर

 कार्य  इस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  किया  देश  में  कोयला  स्‍लरी  परिवहन  की  लाभकारिता  इस

 प्रदर्शन  परियोजना  के  परिणामों  के  आधार  पर  स्थापित  की  जा

 ग्रामीण  विशुतीक रण  के  लिए  राज्यों  का  प्रस्ताथ

 3355,  श्री  विष्णु  मोदी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुभति  लेगी
 पड़ती

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  ऐसे  कितने  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं
 और  तस्‍त्संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्या  है  और  ये  प्रस्ताव  कब  से  सरकार  के  विचाराधीन

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  प्रस्तावों  को  शीघ्र  निबटाने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  विद्युत  1948  कीਂ  धारा  29  के

 अंतर्गत  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीम  समेत  प्रत्येक  विद्युत  जिसमें  पांच  करोड़  र०  से  अधिक  पूंजी
 व्यय  होने  का  अनुमान  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  इसकी  स्वीकृति  के  लि  !  प्रस्तुत  किया  जाना
 अपेक्षित  होता  तथापि  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  की  निधियों  से  वित्त  पोषित  सभी  स्कीमों  को  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृत  किया  जाना  अपेक्षित  होता

 ग्राम  विद्युतीकरण  के  बारे  में  किसी  भी  राज्य  का  कोई  प्रस्ताव  केण्द्रीय  सरकार  की
 स्वीकृति  हेतु  लम्बित  नहीं  पड़ा  तथापि  10.3.1986  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य/राज्य  बिजली
 बोड्डों  से  प्राप्त  हुए  143  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  विचार  किया
 जा  रहा  इन  प्रस्तावों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  ग्राम  विद्युतीकरण
 निगम  में  ये  प्रस्ताव  2-6  महीनों  से  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पढ़े  हैं  ।

 और  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  में  लम्बित  पड़  प्रस्तावों  को  1986-87  के  दौरान
 स्वीकृत  किए  जाने  की  आशा  है  बशतें  ये  तकनीकी  दृष्टि  स ेसच्िति  और  आर्थिक  बुब्ठि  से  व्यवहाय
 पाये  जाते  हैं  |

 डच
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 की  नगगगमममनन  मम  मनन  नीना--ाौााा

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  में  (10.3.1986  प्राप्त  हुए  और
 -  स्‍्वीकृतिके  लिए  लम्बित  पड़े  ग्राम  विधुतीकरण  प्रस्ताव  की  संख्या

 ऋ०  सं०  राज्य

 2

 1. a  ].

 .

 आस  प्रदेश आन्ध्न  प्रदेश

 2...  असम

 3.  बिहार

 6.  गुजरात

 5...  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  और  कहमीर

 8...  कर्नाटक

 9...  केरल

 13...  मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 15.  सणिपुर

 16.  मेघालय

 है  काकार्सण्स

 उड़ीसा

 पंजाब

 .  7.  शजस्थाभ

 विवरण

 लिखित  उत्तर

 स्वीकृति  के  लिए  विच  रा  स्कीम

 12

 तनमन  मन  नमन  5»  २ह  रथ ननन-++नन-नपन-+  .

 wi
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 2  3

 18.  तमिसनाडु  4

 19.  त्रिपुरा
 --

 20.  उत्तर  प्रदेश  23

 21...  पश्चिम  बंगाल  9

 22.  सिक्किम  न

 143

 ]

 राज्यों  को  मिद॒टी  के  तेल  की  पूति

 3356,  श्री  डी०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बढाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  को  मिट्टी  के  तेल  के  लिए  मंजुर  किये

 गये  पूर्ण  कोटे  की  पूर्ति  नहीं  की  जा  रही

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 प्रत्येक  राज्य  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  की  मिट्टी  के  तेल  की  आवश्यकता  क्‍या  है  और

 1985  से  1986  तक  प्रत्येक  राज्य  और  केन्द्रशासित  क्षेत्र  को  महीने  वार  कितना

 मिट्टी  का  तेल  दिया  और

 किन-किल  राज्यों  ने  आवंटित  कोटा  नहीं  उठाया  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चम्रा  शेखर  :  से
 विभिन्‍न  राष्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मिट्टी  क ेतेल  की  आवश्यकता  का  अनुमान  चार  महीनों  के

 ब्लाक  के  आधार  पर  पिछले  वर्ष  की  तदनरूपी  अवधि  में  आबंटित  मात्रा  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर
 के  लगाया  जाता  है  तथा  उसके  अनुसार  आबंटन  किया  जाता  नियमित  आवंटनों  के  अतिरिक्त

 एल०  पी०  जी०/साफ्ट  कोक  की  कमी  आदि  जैसी  विशिष्ट  परिस्थितियों  से  निपटने  के
 लिये  तदर्थ  भाधार  पर  अतिरिक्त  आवंटन  भी  किया  जाता

 1985  से  1986  तक  विभिन्‍न  राश्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  किसे  गये
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 आबंटनों  तथा  पूर्ति  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  राज्यवार  तथा  महीने  वार  विवरण  देने  में
 जितना  समय  और  श्रम  इससे  शायद  प्रस्तावित  उद्देश्य  की  उतनी  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।

 त्रिपुरा  तथा  वमण  ओर  द्वीव  के  संबंध  में  दस  प्रतिशत  से  अधिक  की

 कमी  हुई

 विवरण

 1985  से  1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन  और  पृत्ति  दर्शाने  बाला  विवरण

 राय  तिघ  राज्य.» 85
 86  तक  बिक्री  प्रतिशत

 किया  गया  कुल
 आबंटन

 ँ््रणणश्रशणश्रिणणणषता

 आसप्न  प्रदेश  469340  ar  99.7%

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  7,575  8,564  99.7%

 3.  अंडमान  और  निकोबार  7,575  2,584  113.1%

 4...  भ्रसम  208,570  2,584  107.0%

 5...  बिहार  349,270  354,222  102.8%

 6...  चंडोगढ़  349,270  354,222  101.4%

 7.  और  नगर  हवेली  16,965  17,218

 8...  दिल्‍ली  2,415  x  98.9%

 9...  गुजरात  189,560  624,469  98.9%

 9%  दमन  और  द्वीव  23,780  20,900  88.0%

 10...  हरियाणा  23,780  20,900 x  99.2%

 11...  हिमाचल  प्रदेश  28,390  28,606  99.2%

 100.8%
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 13.  जम्मू  और  कश्मीर

 14.  कर्ताटक

 15.  केरल

 16.  मध्य  प्रदेश

 17.  महाराष्ट्र

 18...  मणिपुर

 19.  मेघालय

 20.  मिजोरम

 21.  नागालैण्ड

 22.  उड़ीसा

 23.  पंजाब

 24...  पाण्डिचेरी

 25.  राजस्थान

 26...  सिक्किम

 27...  तमिलनाडु

 28...  त्रिपुरा

 29.  उत्तर  प्रदेश

 30.  पश्चिम  बंगाल

 131...  सक्ष  द्वीप

 जोड़

 4

 bs  19.86

 3  4  5.

 55,165  56,102  101.7%

 355,575.  346,056  शा

 200,380  198,164  98.6%

 294,220  290,677  98.8%

 1179,880  1175,981  99.7%

 16,455  16,995 5  183.397

 :
 14,562  114.2%

 4,770

 ह

 4,889  101.4%

 7,980  8,935  112.0% ४८

 116,534  99.8%

 254.005  254,274  100.1%

 12,213  11,776  96.0%

 202,285  200,570  99.2%

 6,085  4,468  73.4%

 527,460  515,609  97.8 %

 15,769  89.0%

 739,000  740,519  100.2%

 603,730  609,651  101.0%

 690  उपलब्ध  नहीं
 6653820

 6653,820  6633,364  99.7%

 बीब  और  दादरा  तथा  नगर  हवेली
 में  की  गई  बिक्री  गुजरात  कौ  बिक्री  में  शामिल
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 हे  इंजोनियरिग  फारपौरेहान  के  लायुनिकोकरण  के  लिए  जापान से  सहयोग

 3357.  थी  शवोकान्त  दस  धर्सातहराज  बाडियर  :  बया  उस्योस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  आधुतिकीकरण  के  लिए  सरकार  की  जापान  से

 सहयोग  करने  की  कोई  योजना

 बदि  तो  जापान  की  उस  कम्पनी  का  गाम  क्या  है  जिसकी  सहायता  से  हेगी
 नियरिंग  कारपोरेशन  का  आधुनिकीकरण  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  आधुनिकोकरश  के  लिए  किन्हीं  अन्य  यंत्रों  पर  भी  बिचार  किया  गया  ओर

 यदि  दो  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्योरा  कया  है  ?

 धोथ्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  फाउंडरी

 फ्रोज  प्लांट  में  कुछ  विशेष  कार्यकलापों  में  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  उन्‍्तयन  प्राप्त  करने  हेतु

 हेवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  ई०  का  जापान  के  मेसर्स  हिटेबी  के  साथ  एक

 सहयोग  चल  रहा
 ह

 अन्य  विभिनन  क्षेत्रों  में  आधुनिकीकरण  एवं  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  के  एच०  ई०

 जापानी  कंपनियों  सहित  विभिन्‍न  विदेशी  कंपनियों  के  साथ  वि  वा  र-विमर्श  कर  रहा  आधुनिकीकरण

 में  मिली  भग्वः  भावाती  कम्पनी  सहायता  के  किसी  विशिष्ट  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया

 और  भारी  मशौनो  और  औणार  संयंत्र  तथा  फाउंड  री  फोर्ज  संयंत्र  जिनकी  परिधि

 में  सी०  एन०  सी०  बोरिय  मशीनी  उच्च  मूल्य  की  मिट्टी  हूटाने  के  उपकरणों

 कै  लिए  इत्यादि  जैसे  उत्पाद  आते  हैं  की  प्रौद्योगिकी  उन्‍्तयन  के  लिए  एच०  ई०  सी०  के

 प्रबन्धकों  के  पास  योजनाएं  हैं  ।

 बज  1985-86  में  बंजीकृत  कम्पनियों  की  शेयर  पंजी

 3358,  भरी  ई०  ध्रम्पपू  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1985-86  में  कितनी  कम्पनियां  पंजीकृत

 गई  पंजीकृत  कम्पतियों  की  कुस  श्षेयर  पूंजी  क्या  और

 1901-85  की  धुलना  में  शेकर-दूंजी में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?
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 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  वर्ष  1985-86

 के  प्रथम  10  महीनों  1985  1986)  की  अवधि  में  शेयरों  द्वारा  सीरित  2,413

 तई  कम्पनियों  को  कम्पनी  1956  के  अन्तगेंत  पंजीकृत  किया  गया  फरवरी-मार्च

 1986  का  ब्योरा  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इन  कम्पनियों  की  कुल  प्राधिक्रत  पूंजी  2806.5  करोड़  रु०

 1986  की  अवधि  में  पंजीकृत  नई  कम्पनियों  की  संख्या  ओर

 उनकी  प्राधिकृत  पूंजी  ग़तवर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  में  14.7  प्रतिशत  ओर  62.5  प्रतिशत  को

 अपेक्षा  अधिक

 कृष्णा  गोवाबरो  धोर  कावेरी  बेसिन  में  कुएं  को  खुदाई

 3359,  श्री  ई०  झ्रग्यपू  रेड्डी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आन््र  प्रदेश  में  कृषणा  और  गोदावरी  बेसिन  में  अब  तक  कितने  तेल  कुओं  की  थुदाई  की

 गई

 कितने  कुओं  में  सफलता  मिली  है  ओर  इन  कुओं  में  अनुमानतया  कितनी  मात्रा  में  ते

 या  गैस  निकालने  के  लिए  उपलब्ध  और

 तमिलनाडु  में  कावेरी  बेसिन  में  कितने  कुओं  में  सफलता  मिली  है  और  वहां  अनुमानतः
 कितने  तेल  और  गैस  के  भंडार  पाये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्र  शेखर  :  41

 13  कुओं  में  तेल/गैस  मिली  स्थानों  को  चिन्हाकित  करने  के  बाद  हो  खोजों  की
 साजा  का  पता  लग  सकेगा  ।

 अभी  तक  9  सफल  कुएं  छोदे  गये  हैं  तथा  नारी-मानम  में  परीक्षण  उत्पादन  आरम्भ  हो
 गया  अन्य  स्थानों  का  अनुमान  लगाने  का  काम  प्रगति  पर

 फरक्का  सुपर  ताप  विश्युत  केसा  के  लिये  इटलो  से  ऋण

 3360.  थी  डी०  बी०  पाठिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताले  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटली  ने  विश्व  बंक  के  साथ  चालू  फरकक्‍्का  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  वर्ष
 1984  में  सहवित्त  के  रूप  में  1400  लाख  डासर  का  ऋण  देते  के  प्रस्ताव  की  पेशकश की  थी ;
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 यदि  तो  क्या  ऋण  की  औपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  गई  भौर

 यदि  तो  ब्याज  की  दर  और  अदायगी  के  तरीके  के  बारे  में  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसस्त  :  फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-दो  का
 क्रियास्ययन  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  किया  जा  रहा  इस  परियोजना  की  लाथत

 :  की  सह-वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  इटली  ने  निम्नानुसार  प्रस्ताव  किया  है

 (1)  6  मिलियन  अमरीकी  डालर  का

 (1)  55  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  राशि  का  आसान  शर्तों  पर  तथा

 (iii)  ठेके  की  विदेशी  मुद्रा  का  शेष  भाग  निर्यात  ऋण  के  रूप  में  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कछ्ार  पेपर  सिल  के  लिए  बांसों  की  सप्लाई

 3361.  भी  सुदर्शाल  दास  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कछार  पेपर  मिल  के  लिए  निर्धारित  रायस्टी  पर  बांसों  की  दीधेकालिक  और

 निरंतर  सप्लाई  हेतु  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  असम  सरकार  और  नाथे  कछार  हिल
 जिला  परिषद  के  साथ  कोई  समझोता  किया  ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  एम०  :  और

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  ने  1980  में  असम  राज्य  में  दो  लुग्दी  और  कागज  मित्रों

 को  30  वर्षों  तक  बांस  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  असम  सरकार  और  नाथ  कछार  हिल  जिला  परिषद

 के  साथ  एक  समझौता  किया  रायल्टी  की  दर  निम्न  प्रकार  थी  :--

 पहले  10  वर्ष  :  30  रुपये  प्रति  मी०  टन

 अगले  10  वर्ष  40  रुपये  प्रति  मी०  टन

 अन्तिम  10  45  रुपये  प्रति  मी०  टन

 7  1985  को  उपर्युक्त  समझोते  को  एक  पूरक  समझौते  द्वारा  संशोधित  किया  गया

 था  जिसमें  आरक्षित  वन  के  लिए  30  वर्ष  और  वर्गरहित  राज्य  वन  के  लिए  10  प्रतिशत  प्टे
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 अवधि  निर्धारित  की  गई  समझौते  के  अनुसार  रायस्टी  की  दरों  का  निर्धारण  इस  प्रेकार  किया

 गया  है  :--

 दर  प्रति  मी०  टन

 वर्ग  रहित  राज्य  वन  से  वर्ष  रहित  राज्य  वन  और  आरक्षित

 मुली  बांस  के  लिए  बन  से  अन्य  प्रकार  के  बांसों

 के  लिए

 1  से  5  वर्ष

 6  से  10  वर्ष

 11  से  15  वर्ष  न

 16  से  20  वर्ष  न

 21  से  25  वर्ष  —

 26  से  30  वर्ष  न

 केरल  में  ढाक  सम्बन्धी  सेवाओं  में  श्रमुचित  विलस्ल

 3362.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  संयार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  डाक  सम्बन्धी  सेवाओं  में  क्नुचित  विलम्ब  होता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्येवाह्दी  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  निवास  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 धलिवासी  मारतोय  कम्पनी  द्वारा  सरकारो  क्षेत्र  की  यूमिटों  के  लिए  सलाहकार  सेवा

 3363,  प्रो०  रामक्ृष्ण  सोरे  है  ह

 ही  बेकर  सही
 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 श्री  बाई  ०एस  ०  महाजन
 |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  को  प्रबन्ध  सलाहकार
 सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  अनिवासी  भारतीय  कम्पनी  के  साथ  एक  समझौता  किया
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 यदि  तो  जिन  क्षेत्रों  के  लिए  सलाहकार  सेवा  उपलब्ध  कराई  जायेगी  उन  क्षेत्रों
 सहित  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अनिव।सी  भारतीय  कम्पनी  की  विशेषज्ञता  सरकारी  क्षेत्र  में  विद्यमान  विशेषज्ञता
 से  उत्तम  समझ्षी  जाती  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  ?

 प्रौद्यगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  ध्रुूणाचलम )  :

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 और  नहीं  ।  किन्तु  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हो  सकते  जहां  अनिवासी  भारतीय  कम्पनी
 की  विशेषशता  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  में  मौजूदा  विशेषज्ञता  स्रे  उत्तम  हो  सकती  प  रन्तु  उसे  प्रत्येक
 क्षेत्र  क आधार  पर  अलग-अलग  परशना

 उड़ीसा  के  लिये  मिदुटी  के  तेल  का  श्ाबंदन

 3364.  श्री  के०  प्रधानी  है
 /  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने

 शो  चिन्तामणि  जेना

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  के लिए  मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  के  वर्तमान  मार्गदर्शी  सिदांत्त
 क्‍या

 1985-86  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  की  कितनी  मात्रा  की  मांग
 की  गई  है  ओर  वर्ष  1985-86  में  उसे  कितनी  मात्रा  का  वास्तव  में  आवंटन  किया

 गया  है  |

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  यह  अनुरोध  किया  है  कि  जनसंख्या  के

 क्जिली  की  अनुपलब्धता  भावि  के  आध्वार  पर  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  किया  और

 क्‍या  सरकार  का  विधार  मिट्टी  के  तेल  का  अधिक  आवंटन  करने  के  उड़ीसा  सरकार  के

 अनरोध  पर  विचार  करने  का  है  जबकि  राज्य  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  आदिवासी  रहते  जो

 दूरवराज़  के  गांबों  में  अपनी  रोजमर्रा  की  जरूरतों  के  लिए  केवल  मिट्टो  के  तेल  पर  निर्भर  हैं  ?

 पेड्रोलियम  झौर  प्राकृु तक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  चंग्रशेलर  :  भर

 वंमान  नीति  के  अनुधार  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मिट्टी  के
 तेल  की  आवश्यकता  का  अनुमान

 चार  मह्दीनों  के  ब्लाक  के  आधार  पर  पिछले  वर्ष  को  तदनुरूपी  अवधि  में  आवंटित  मात्रा  में  5  प्रतिशत
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 की  व
 ड्ि  देकर  के  लगाया  जाता  तियमित्र  आबंटनों  के  अतिरिक्त  एल०  पी

 जी  ०|साफ्ट  कोक  की  कमी  आदि  जैसी  विशिष्ट  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  तदर्थ  आधार  पर

 रिक्त  आबंटन  भी  किये  जाते

 वर्ष  1985  के  दोरान  उड़ीसा  राज्य  को  106,630  मी०  टन  मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन  किया

 गया  इसके  अतिरिक्त  जनवरी  से  मार्च  1986  के  मद्दीनों  के
 लिए

 29,520  मी०  टन  का  आबंटन

 किया  गया

 नहीं  ।

 उड़ीसा  राज्य  को  उनकी  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  1986  के

 महीनों  के  गर्मी  के  ब्लाक  के  लिए  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  के  आवंटन  किया  गया  इसके

 रिक्त  1986  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  को  1,000  मी०  टन  का  तदर्थ  आधार  पर  आबंटन  भी

 किया  गया
 ह

 पयमन  से  बिजलो  पैदा  करने  के  लिये  संयंत्रों  की  स्थापना

 3365.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  की  कच्छ  के  जहां  इस  समय  पर्यावरण  प्रदूषण  को  दूर  करने  के

 लिए  पवन  से  बिजली  पैदा  की  जा  रही  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  पवन  से  बिजली  पैदा  करने  के  लिए

 संग्ंभों  की  स्थापना  करने  को  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ,  ,.  ऊर्जा  सन्त्रो  बसम्त  :  ओर  जो  प्रत्येक  550  किलोवाट  क्षमता  के

 दो  पवन  फार्म  पहले  से  ही  तमिलनाडु  के  तृतीकोरिन  और  गुजरात  के  ओखा  नामक  स्थानों  में  कार्य  कर

 रहे  प्रत्येक  550  किलोवाट  क्षमता  के  दो  अन्य  पवन  फार्मों  की  शीक्र  ही  उड़ीसा  के  पुरी  और

 महाराष्ट्र  के  देबगढ़  नामक  स्थानों  में  प्रारम्भ  होने  की  आशा  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान

 क्षाशा  की  जाती  है  ऐसी  बहुत  सी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  पवन  की  अन्य

 तकनीको  तत्वों  ओर  वित्तीय  स्लोतों  की  उपलब्ध्ता  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  ही  स्थानों  के  लिए
 अंधिम  निर्णय  किया  जाएगा  ।

 ईस्टन  कोल्फोल्ड्स  लि०  को  शंक  रपुर  खान  का  कार्यकरण

 3366.  डा०  कृपासिथु  भोई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि०  की  शंकरपुर  खान  बन्द  कर  दी  गई  और

 330
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 यदि तो उसके क्‍या कारण हैं और यह कोयला खान कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगी ? ऊर्जा मन्त्री बसस्त : खान-मुहानों को भूमिगत आग के कारण बन्द कर दिया गया उसके बाद स्थल का निरीक्षण किया गया कोयले का उत्पादन रानी निकाल देने ओर परिवहन सुविधाएं दुवारा उपलब्ध होने के वाद शुरू किया इसमें 2 वर्ष लग जाने की आशा उच्च स्थायालयों तथा उर्चतम न्यायालय में महिला स्थायाधोश 3367. प्रो० के० थो० थामस : कया विधि झौर न्याय मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं ? विधि झौर स्थाय मंत्रालय में राज्य मंत्री एच० धार० : उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित दस महिला न्यायाधीश आंध्र प्रदेश मुंबई । शा 5 5 कलकत्ता 3 दिल्ली 2, केरल १ ह राजस्थान 2 घे ड उसके कर उच्चतम न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है । गोदामों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद मण्डारण छादन 3368, श्री पो० प्रार० कुमारमंगलम : क्या पेट्रोलियम भौर प्रा स॒ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या आधिक दबाव को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पाद श्र हुए थे छादन में पर्याप्त कमी की जायेगी जैसा कि के इकोनामिक टाइम्स में पक गा यदि तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का ;«.. अतः न
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 है  उशफ्फफा्  इज क्या  पेट्रोलियम  में  एल्कोहल  के  प्रयोग  और  रसायनिक  प्रक्रिया  दोनों  से  )  जैसा
 कि  देश  में  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  किया  जाता  था  और  अमेरिका  में  इस  समय  किया  जा  रह्व
 कि  बावजूद  इस  स्थिति  में  आांशिक  रूप  से  सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  और

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  अर्थंध्यवस्था  को  सहायता  करने  के  अलावा  इससे  सोसे  की

 जिसके  कारण  भारी  प्रदूषण  होता  है  को  समाप्त  किया  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  शेखर  :
 1989-90  की  मांग  के  अनुसार  यह  छादन  घटकर  7  दिनों  तक  आ  जाने  की  सम्भावनगर

 देश  में  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  भण्डारण  क्षमता  की  पर्याप्तता  की  लगातार  पुनरीक्षा
 की  जाती  है  तथा  रकमों  के  उपलब्ध  होने  पर  भण्डारण  क्षमता  में  वृद्धि  की  जाती  है  या  वहां  जहां
 कार्यात्मक  रूप  से  आवश्यक  वृद्धि  की  जाएगी  ।

 और  दूसरे  विश्व  युद्ध  क ेदोरान  जब  देश  में  पेट्रोल  की  कमी  थी  तथा  धरेलू  मांग

 को  पूरा  करने  के लिए  इसका  आयात  करना  पड़ता  था  तब  भारत  में  अल्कोहल  को  पेट्रोल  में  मिलाकर

 प्रयोग  किया  जाता  इस  समय  देश  में  पेट्रोल  का  उत्पादन  अपनी  आवश्यकताओं  के  लिए  पर्याप्त

 इसके  अतिरिकत  इस  ओद्योगिक  कच्चे  माल  के  लिए  अल्कोहल  का  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग  इृष्टतम

 नहीं  समझा  गया  इसका  देश  में  ऊंचे  मूल्य  के रसायन  बनाने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  सकता  देश

 में  प्रयोग  किये  जाने  वृर्  दा
 आक्टेन  पेट्रोल  में  सोसे  का  अंश  अनुशे य  सीमा  में  है  और  इससे  प्रदूषण

 के  बहुत  अधिक  होपना  करने  रहीं  है  ।

 यदि  हां
 कर्नाटक  में  विद्युत  संयंत्र  के लिए  झ्रावश्यक  डीजल

 3369.  सनी
 ०  एस०  कृष्ण  प्ग्यर  :  कया  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :
 पहले

 क्‍्य  “0
 जिच  है  कि  कर्नाटक  में  उद्योग  ने  प्रतिवर्ष  250  करोड़  रपये  का  अतिरिक्त

 उत्पादन  करने  हेत”ऐ़े  नह  प्रेगावाट  का  केरद्रीयकृत  डीजल  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए
 परियोजना  आरम  है

 झोर  वि

 उकता  जा
 के  लिए  आवश्यक  डोजल  को  मात्रा  क्या  और

 क्या  स  का  संयंत्र  को  आवश्यक  डोजल  तत्काल  उपलब्ध  कराने  का  क्चार  है
 क्योंकि  कर्नाटक  में  *  UN  की  भारी  कमी  है  ?

 ३
 ८  eto  है

 पेट्रोलियफ  गेस  संज्ञालय  के  राज्य  संत्री  चस्र  शेखर  :  भौर

 (©)  कर्नाटक  राज्य  इंस्टूली  बोर्ड
 का

 येलनानका  में  120  मैगावाट  का  गैस  टर्बा  इन/डीजल  सैट  लगाने

 ०३३  कं
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 का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  के  लिए  पेट्रोलियम  इंधनों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  इस  प्रकार

 जमा  a  ४
 लगाया  सवा  हँ  ४ क््‌

 एल०एस०एच०एस  ०/एफ०  ओ०  _  103,240  मी०  टन  वर्ष

 एच०  एस०  डी०  --  6664  मी०  टन  वर्ष

 कर्नाटक  सरकार  को  हाल  ही  में  यह  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  इन  उत्पादों  पर  विदेशी

 मुद्रा  के खर्च  को  देखते  हुए  इनकी  सप्लाई  का  वचन  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 ]

 व्यायर  से  रेल  डाक  सेवा  कार्यालय  का  स्थानांतरण

 3370.  झो  बित्णु  सोदी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  व्यावर  से  रेल  डाक  सेवा  कार्यालय  स्थानांतरित  करने

 का  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  इस  कार्यालय  के  अचानक  स्थानांतरित  किये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  उक्त  कार्यालय  को  बहां  से  स्थानांतरित  किये  जाने  के  बारे  में  आम

 जनता  से  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  उस  ज्ञापत  का
 ब्यौरा

 क्या

 क्या  सरकार  ने  उस  पर  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रात  निवास  :

 ओऔ  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 और  ब्यावर  में  रेल  डाक  सेवा  एम०  जारी  रखने

 के  खरे  में  आ्यव्तिगद्ध  रूप  संसद  सदस्यों  और  संगठनों  से  प्रतियेदब  प्राप्त  हुए

 (2)  और  उपर्युक्त  )  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ते  ।
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 सातवीं  योजमा  के  दोरान  सोमेंट  उद्योग  का  भ्राधुनिकोकरण

 3371.  क्षुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  से  लिए  जाने  वाले  ऋण  से  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सीमेंट

 उद्योग  के  आधुनिकीकरण  का  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  और

 (q@)  इस  सम्बन्ध  में  गया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 झौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 सीमेंट  उशधोग  ने  आधुनिकीकरण  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  बनाया  है  जिसे  तेजी  से  लागू  किया  जा  रहा

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उत्पादन  प्रक्रियाओं  को  ऊर्जा  संरक्षण  के  उपाय  प्री-हीटर

 और  प्री-कैल्सिनेटर  जैसी  प्रौद्योगिकियों  को  प्रगामी  रूप  से  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण

 आन्तरिक  बिजलो  एकक  स्थापित  खनन  का  आधुनिकीकरण  आदि  सम्मिलित  इस

 उद्योग  द्वारा  मार्च  1985  तक  आधूनिकीकरण  पर  402.45  करोड़  रुपये  तथा  विस्तार  योजनाओं  पर

 333.16  करोड़  रुपये  की  राशि  क्षर्च  की  जा  चुकी  विश्व  बेक  से  सहायता  लेने  के  विषय  में

 नीय  है  कि  सीमेंट  उद्योग  के  वास्ते  विश्व  बैंक  से  2000  लाख  अमेरिकी  डालर  का  ऋण  लेने  के  लिए

 बातचीत  पूरी  हो  गई  इस  राशि  में
 से

 ।  650  लाख  अमेरिकी  डालरों  का  व्यय  नम  प्रक्रिया  को  शुष्क

 भ्रक्रिया  में  बदलने  के  उद्देश्य  से  छः  विशिष्ट  सीमेंट  संयंत्रों  के  वित्तीयन  के  लिए  होगा  और  शेष  राशि

 अन्य  विद्यमान  संयंत्रों  में  छोटे  पैमाने  पर  आधुनिको करण  तथा  पुनर्वास  कार्यों  आादि  पर  खर्च  की  जाएगी  ।

 समूची  परियोजना  योजना  के  दौरान  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 ]

 डाक  झोर  तार  विभाग  में  कर्मचारियों  को  कसी

 3372.  भ्री  राजकुमार  राय  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सच  है  कि  त्षंचार  मन्त्रालय  और  डाक  में  पदों  के  सूजन  के

 अनेक  मामले  वित्त  मन्त्रालय  के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  जिसके  कारण  दो  विभागों  में  महत्वपूर्ण  काम

 चलाने  के  लिए  कर्मचारियों  की  बहुत  कमी  हो  रही

 यदि  तो  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्‍या  कर्मचारी  यूनियन  के  कुछ  प्रतिनिधियों  को  यह  बताया  गया  था  कि  वित्त  मस्त्रालय

 की  ओर  से  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  है  ओर  जब  वे  संचार  मन्त्री  से  मिले  तो  उन्हें  बताया  बया

 कि  वित्त  मस्त्रालय  ने  प्रतिबन्त्र  लगाया  और

 824
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  है और  सरकारी  काम  करने  के  लिए
 पर्याप्त  कमंचारियों  की  भर्ती  के  लिए  मंजूरी  त  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मनत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  राम  मिवास  :

 नहीं  ।  पाबन्दी  आदेशों  में  ढोल  देकर  योजना  थ्र्च  के  अन्तर्गत  तई  परियोजनाओं  की

 संस्थापना  के  लिए  अपेक्षित  पदों  की  मंजूरी  दी  जा  रही

 से  पदों  के  सूजन  पर  सामान्य  रोक  लगी  हुई  परियोजनाओं  जैसे  महत्वपूर्ण
 मामलों  में  जहां  कार्य  की  तात्कालिकता  होती  संचार  मन्‍्त्रालय  प्रस्तावों  को  वित्त  मन्त्रालय  के

 मोदन  के  लिए  भेज  रहा

 स्थानिकसारी  जिलों  को  ह्लायोडीन  युक्त  मसमक  को  सप्लाई

 3373.  भरी  सेयद  शाहबुदह्दीन  :  क्या  उच्योग  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्थानिकमारी  जिलों  को  आयोडीन  युक्त  नमक  की  सप्लाई  ओर  जनता  में  इसका

 वितरण  करनते  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  की  गई  ओर

 ब  1985-86  के  दोरान  प्रत्येक  जिले  को  कितना  आयोडीनमुक्त  नमक  सप्लाई  किया

 गया  ?

 झोशोगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :  आयोडीगयुक्‍त
 नमक  का  व्यापार  मुक्त  होता  तथापि  अधिकांश  राज्य  सरकारें  विनिर्माण  केन्द्रों  स ेआयोडीन  युक्त
 नमक  को  उठाने  के  लिए  अपने  व्यापारियों  को  नामित  करती  आयोडीन  यूक्त  नमक  राज्य  सरकार

 प्राधिकरण  द्वारा तय  की  दरों  के  अनुसार  गैर-सरकारी  और  सरकारी  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेचा

 जाता  रेल  द्वारा  लाने-ले  जाने  में  सामास्य  तमक  की  अपेक्षा  आयोडीन  युक्त  ममक  को  प्राथमिकता

 दी  जाती  आयोडीन  युक्त  नमक  की  विनिर्माण  क्षमता  को  गलगण्ड  रोग  ओर  अन्य  आयोडीन  की

 कमी  से  होने  वाली  विक्ृतियों  का  सामना  करने  के  लिए  देश  की  पूरी  आबादी  के  उपयोग  हेतु  नमक  के

 आयोडीनकरण  की  नीति  के  एक  अंग  के  रूप  में  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अभ्युपाय  किए  गए
 13-1  2-198  5  तक  आयोडीन  यूक्‍त  नमक  बनाने  वाले  एककों  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  12.7  लाख
 मी०  टन  वाधिक  है  जबकि  रोग  से  अत्यधिक  प्रभावित  क्षेत्रों  की कुल  आवश्यकता  3.5  लाख  मी०  टन
 प्रति  वर्ष  है  ।

 वर्ष  1985  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  आपूर्ति  की  गई  आयोडीन

 भ्फ
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 भुक्‍त  नमक  की  मात्रा  निम्त  प्रकार  है  :--

 ट्नों

 विर्धारित  धाथिक  प्रापूर्त

 a.  «मणिपुर

 ओ

 6.0

 2...  बागालेंड  6.1  12.1

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  5.3  4.6

 4...  पश्चिम  बंगाल  59.8  32.2

 (5

 5.  सिक्किम  2.6  3.2

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  37.7  5.3

 7...  हिमाचल  प्रदेश  26.7  4.2

 8...  पंजाब  (3  24.0  3.1

 9...  हरियाणा  (  9.7  4.0

 10...  चंडीगढ़  3.5  1.5

 11...  उत्तर  श्रदेश  (9  $5.8  28.1

 12.  बिद्दार  (1  34.4  29.8

 13.  महाराष्ट्र  (  9.0  8.7

 14...  मध्य  प्रदेश  (4  43.7  9.2

 15...  गुजरात  (1  8.4  3.6

 16...  मिजोरम  4.0  3.7

 17.  असम
 न  45.4

 18.  आमनप्र  प्रदेश  +-  0.1



 2)  1907
 लिखित उ्क

 न््ा्जअअ  रजत  17.5  0.1
 दिल्ली  परियोजना की स्थापना

 तमिल  नाड  न  करेंगे

 ताखचेर  में  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना

 3374.  श्री  हरिहृर  सोरन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  हाल  में  सरकार  मैं  सातवों  योजना  के  दोरान  तालचेर  में  एक  सुपर  ताप  विद्युत
 परिकोजना  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  क ेकब  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा

 उकश  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  ओर

 उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  भगत्री  जसन्‍्त  :  से  केन्द्रीय  विशुत  प्राधिकरण  ने  तलचेर  सुपर
 ताप  विद्युत  केन्द्र  (29८  500  के  सम्बन्ध  में  तकतीकी-आर्थिक  स्वीकृत्ति  दे  दी  है  ।

 विद्युत  केन्द्र  और  अन्य  सुविधाओं  की  वर्तमान  अनुमानित  लागत  1068.34  करोड़  रुपये

 परियोजना  के  लिए  सातवीं  योजना  में  10  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  निवेश  सम्बन्धी

 निर्णय  वित्तीय  संसाधनों  को  सुनिश्चित  किए  जाने  सहित  आवश्यक  मिवेज्ञों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 मुख्य  संयंत्र  के उपस्कर  के  लिए  आडंर  देने  के  बाद  एक  500  मेक्बाठ  वाले  यूनिट  को  चालू
 करने  में  लगभग  5  वर्ष  का  समय  लगक़

 अिककनक  ००--म्>««  माकमनण-म+

 12.00  भध्याह्ु

 ]

 भी  बसुदेव  झाचार्य  :  मैं  आपका  ध्यान  एक  गम्भीर  समस्‍या  की  ओर

 दिलाता  चाहता

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  क्या  समस्या  है  ?

 थी  बयुदेव  प्ाचायय  :  एक  बहुत  गम्भीर  स्थिति  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  सातवें  बेड़े  के

 युद्ध  पोतों
 ने  कराची  के  पास  लंगर  डाल  दिये  हैं*"*
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 झध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  को  स्थगन  प्रस्ताव व  के  लिए  « लिए  नहीं  लिया  जा  सकता  सभा  में

 विदेश  नीति  पर  चर्चा  की  जानी

 भी  बसुदेव  भ्राचाये  :  यह  मामला  बहुत  अविलम्बनीय  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इस  पर  पूर्ण  चर्चा  करने  का  मौका  मैं  आपको  आठ  घण्टे

 की  चर्चा  की  अनुमति  दे  रहा  यदि  आप  उससे  संतुष्ट  नहीं  तो  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  भी

 मति  दे  मैं  उसकी  अनुमति  देने  में  नहीं  रकता  ।  मैं  आपके  सुझाव  पर  विचार  कर  सकता  इसमें

 कोई  बात  नहीं  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  मैं  आपका  ध्यान  एक  गम्भीर  समस्या  की  ओर

 एक  बार  फिर  आकर्षित  करता  यह  सभा  पंजाब  के  लोगों  की  व्यथा  की  ओर  ध्यान  देने  में  विफल

 रही  है  और  मुझे  आश्चय  है  कि  विपक्ष  चुप  बैठा  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  के  लिए  विपक्ष  में  मांग

 नहीं  की  आतंकवाद  के  खिलाफ  कोई  न  कोई  कार्यवाही  करनी  ही  प्रति  दिन  अनेकों  लोग
 मारे  जा  रहे  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  विपक्ष  द्वारा  कोई  मांग  नहीं  की  गई  पंजाब  और  देश

 के  अन्य  भागों  में  बढ़ते  हुए  आतंकवाद  की  हम  निन्‍्द्ा  करते  यह  बहुत  ही  खतरनाक  स्थिति  यह

 बहुत  ही  आश्चयं  की  बात  है  कि  विपक्ष  चुप  बैठा  हुआ  है  और  वहू  इस  पर  कार्यवाही  करने  की  मांग  नहीं
 कर  रहा  हम  आतंकवाद  तथा  देश-विरोधी  तत्वों  विरुद्ध  कायंवाही  किए  जाने  के  लिए  हर  रोज
 मांग  कर  रहे  किन्तु  सभा  में  इसकी  अनुमति  अब  तक  नहीं  दी  गई  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इस
 सम्बन्ध  में  चर्चा  की  अनुमति  दी  यह  बहुत  गम्भीर  स्थिति

 भो  बसुदेव  झाचायं  :  हम  चुप  नहीं  बेठे

 शी  बलधम्त  सिह  राभूबालिपा  :  हम  चुप  नहीं  बैठे  सरकार  पंजाब  समझौते  को

 क्यों  लागू  नहीं  कर  रही  है  ?  चंडीगढ़  पंजाब  को  क्यों  नहीं  सौंपा  गया  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  पंजाब  में  निर्दोष  लोग  मारे  जा  रहे  हैं  ।

 भरी  बलबम्त  सिंह  रासूबालिया  :  हम  उम्रवाद  की  निन्‍्दा  करते  हम  निर्दोष  लोगों  की  हत्या
 की  निन्‍्दा  करते  किन्तु  आप  आग  को  भड़का  रहे  आप  सम्प्रदायकवाद  को  समर्थन  दे  रहे
 पंजाब  समझौते  को  क्‍यों  लागू  नहीं  कर  रहे  आपने  यह  स्थिति  स्वयं  पैदा  की  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  इस  पर  अवश्य  ही  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।  लोग  मारे  जा

 रहे

 झरी  टी०  बशीर  :  एक  दिन  आपने  आश्वासन  दिया

 )
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 भी  बसुदेव  झ्ाज्ञायं  :  हम  भी  चर्चा  चाहते  हम  भी  आतंकवाद  की  मिन्‍दा  करतें

 प्रो०  के०  के०  तिधारी  :  आप  अब  भी  पंजाब  में  आतंकवाद  की  निन्‍दा  करने  के  लिए  तैयार  नहीं
 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कर  डिसकशन  कर  दें  ?

 )

 ]

 हरी  बसुदेव  स्‍्लाचायं  :  हम  आतंकवाद  की  निन्‍दा  करते  हैं

 भरी  हरि  कृष्ण  शास्त्री  :  आपको  स्वयं  महसूस  करना  चाहिए  कि  पंजाब  में  क्या  हो

 रहा  आप  कया  गलती  कर  रहे  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  क्या  आपको  उसकी  कोई  चिन्ता  नहीं

 है  ?  )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  विपक्ष  के  सदस्य  सभा  में  अनावश्यक  मामले  उठाते  रहते  विपक्ष

 के  एक  भी  नेता  ने  पंजाब  में  आतंकवाद  पर  चर्चा  करने  हेतु  मांग  नहीं  की  है  ओर  न  ही  उन्होंने  पंजाब  में

 आतंकवाद  की  निन्दा  की  )

 झध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  ज!इये  ।  अपने  स्थान  पर  बैठ

 भरी  असुदेव  प्ाचायं  :  हम  चुप  नहीं  हैंਂ  )

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  शांति  |  कृपया  बेठ

 भी  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  अध्यक्ष  पंजाब  में  रोज  हत्याएं  होती

 डकंतियां  पड़ती  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे  कई  जगह  कर्फ्यू  लगा  हुआ  पंजाब  की  हालत

 प्रतिदिन  खराब  होती  जा  रही  लाखों  लोग  प्रभावित  हो  रहे

 झभ्यक्ष  महोदय  :  बेठिए  आप  ।

 )
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 33५3८  nen  | aft हरीश राबत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति  पंजाब में हो  मआे  कमान  मन#ार>अभकम.

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बैठिए  ।

 )

 ु
 थी  हरीश  राबत  :  अध्यक्ष  जिस  प्रकार  की  स्थिति  पंजाब  में  हो  रही

 कोई  भी  सभ्य  समाज  उसको  ज्यादा  दिन  तक  चलने  नहीं  देगा  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बेठिए  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोश्य  :  भाप  फिर  बोल  रहे  आड्डेर-आडंर  ।

 )

 श्री  हरोदा  शाबत  :  रामूवालिया  पंजाब  के  अन्दर  किसकी  सरकार  है  ?

 भरी  नरेष्ा  चया  चतुर्थेदी  :  पहले  अपनी  सरकार  को

 ] छू

 श्री  बलन्त  सिंह  रासूवालिया  :  आप  आतंकवाद  का  अप्रत्यक्ष  रूप  से  समर्थन  कर  रहे  आप

 आग  की  भड़का  रहे  हैं*ਂ  हम  उग्रवाद  की  निन्‍्दा  करते  हम  आतंकवाद  कौ  निन्‍्दा

 करते  हम  हत्याओं  की  निन्‍दा  करते  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  यह  एक  राष्ट्रीय

 मसला  यह  राष्ट्रीय  समस्या  है  कित्तु  सरकार  आग  और  भड़का  रही  वह  उग्रवाद  को  समकेन

 दे  रही  रखिए  ।  मैं  इस  बात  को  रिकार्ड  कराना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  कई  नेताओं  के

 उग्रवादियों  के  साथ  सम्बन्ध  हैं
 होता  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  अपने  स्थान पर  बैठ  यह  ठीक  काफी हों  गया  अब

 शांति  रखिए  ।

 ]

 हरेक  मसले  का  हल  शांति  से  होना  मैं  जानता  हूं  और  देख  रहा  हूं  कि  दिल  में

 आग  लगती  जब  बहुत  अनर्थ  होता  गड़वड़  होती  है  तो
 आत्मा  भी  जलती  है  और  उसके  साथ  में

 देश  जलता  कोई  भी  इन्सान  बेक पुर  उसकी  जब  हत्या  होती  है  तो  इन्सानिवलत  रोती  है  तथा

 उसको  बनाने  वाला  भगवान  भी  रोता  है  क्योंकि  किसी  आदमी  को  किसी  की  जान  लेने  का  हक  नहीं

 एक  कायर  आदमी  किसो  की  जान  लेता  आपके  जज्बात  मैं  जानता  मैं  जानता  हूं  इस  टेरोरिज्म

 के  पीछे  एक  बहुत  बड़ी  साजिश  इसको  बेनकाब  करने

 के लिए इसका यहां डिसकशन होना इयक मैं चाहता हूं हम इस बात को समझें कि यह देश में किसी एक व्यवित विशेष के किसी 230
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 एक  स्टेट  के  लिए  या  किसी  एक  सूबे  की  बात  नहीं  यह  सारे  देश  पर  लागू  होती  है  और  जब  तक  देश

 है,तब  तक  हम  इसकी  आन-बान  और  शान  को  कोई  आंच  तहीं  आने  मैं  चाहता  हूं  कि  जो

 हमारी  प्रजातांत्रिक  प्रणाली  वह  कामयाब  हो  और  उसके  हिसाब  से  चुनी  हुई  सरकार  कामयाब

 हमारा  यह  सिद्धांत  इसके  साथ-साथ  चुनी  हुई  सरकारों  का  यह  कतंव्य  है  कि  उनकी  कतंव्यप
 यणता  कसौटी  पर  कसी  जब  वह  अपने  उद्देश्य  में  नाकामयाब  होती  उसके  लिए  भी  हमारे

 पास  विधान  आप  सुनते  जाइए  और  बीच  में  मत  बोलिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  देश  के  हित  समाज

 के  हित  आत्मा  के  हित  इन्सान  की  कांशियस  के  हित  हमें  इस  चीज  को  निपटना  है  ओर  सब

 को  मिलकर  निपटना  सारे  के  सारे  साथ  मिलें  ।  साथ-साथ  मिलो  ओर  सदा  मिलकर  काम  करो  और

 जो  कहीं  भी  त्रुटि  होती  है  उसको  ठीक  परसों  आपको  इस  पर  कम्पलीट  डिसकशन  अलाऊ

 21  तारीख  को  ।

 ]

 एकता  के  विरुद्ध  उग्रवाद  की  चुनौती  और  देश  में  इसके  परिणामों  के  बारे  में
 हम

 2।  तारीख

 को  प्री  चर्चा  करेंगे'**  ।

 झी  घसुदेव  धाचाय  :  लेकिन  छः  बजे  के  बाद  छः  बजे  से  पहले  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंगे  ।  उस  दिन  शुक्रवार  किन्तु  फिर  भी  जो  भी  दिन  हम  उस  पर

 चर्चा  करने  के  लिए  बैठेंगे  ।  हमें  इस  देश  के  भाग्य  की  चिन्ता  इसलिए  हम  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए

 बैठेंगे  ।  मेरा  कहने  का  तात्पयं  यही  आपको  कुछ  करना  हम  इस  मानव  प्रतिष्ठा  को  विपत्ति

 में  नहीं  पड़ने  हमें  मनुष्य  की  प्रतिष्ठा  बनाये  रखनी  है  और  मनुष्य  को  हस  साम्प्रदायिक  खतरे  से

 बचाया  जाना  मनृष्य  और  उसके  अन्त:करण  का  उस  समय  हनन  हो  जाता  है  जब  वह

 यिकता  की  बात  सोचने  लगता  मनृष्य  विवेकहीन  होता  वह  विश्वासघाती  होता  वह  सबसे

 खतरनाक  अपराधी  होता  है  ।

 12.13  स०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 दक्षिण  रेलवे  के  तेल्लोजेरी  शोर  माहे  स्टेशनों  के  बीच  हुई  हुंटना  के  बारे  में

 दिए  गए  वक्तव्य  में  शुद्धि  करने  बाला  विवरण

 परिबरहम  अंत्री  बंसी  लाल  )  :  मैं  दक्षिण  रेशबे  के  तेल्लीचेरी  और  माहे  स्टेशनों  के  बीच

 28  1986  को  हुई  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  के  सम्बन्ध  में  उनके  हारा  उसी  दिन  विह  गए
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 मार्क  198

 ne  ___ _खअन्‍ौ्ौ्ीन्‍जभ।/:भ:भ60!%ह| तन
 बंसो  लाल ]

 वक्‍तथ्य  में  शुद्धि  करमे  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पदल  पर

 रखता  हूं  ।
 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  ]

 नेबेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  नेवेली  का  वर्ण  1984-85  का  बाधिक

 प्रतिवेदन  शोर  उसकी  समीक्षा  तथा  एक  विवरण

 ऊर्जा  समत्री  बसंत  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  को  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्न
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--.

 नेवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  नेवेली  के  व  1984-85  5  के  काये
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  नेवेली  का  वर्ष  1984-85  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दशशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 प्रिस्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  226  प्रधिसलना  पेट्रोलियम धौर

 झावश्यक  वस्तु  श्रधिनियम  के  प्नन्तर्गत  प्रधिसलना

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गैस  मस्ख्ालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  चख  शेखर  :  मैं  आवश्यक

 वस्तु  1956  की  घारा  3  की  उपघारा  (6)  के  अन्तर्गत  पैराफिन  मोम  वितरण

 और  मूल्य  संशोधन  1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  4

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  478  में  प्रकाशित  हुआ
 सभा-पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संस्या  एल०  ]

 हिस्दुस्तान  टैलोप्रिन्टर्स  सत्रास  का  बर्णष  1984-85  का

 बाबिक  प्रतिबेदन  झोर  उसको  समोक्षा

 संचार  मम्जालय  के  राज्य  मत्त्री  तथा  गृह  मम्त्ालय  में  राज्य  सती  रास  लिथास

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--
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 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 हिन्दुस्तान  टेशीप्रिटर्स  लिमिटेड  मद्रास  के  ब्य  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  हारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटर्स  मद्रास  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा-परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  बेलिए  संख्या  एल०  टी
 ०--  2263/36]  ]

 भारतीय  निर्वाचन  झायोग  का  बर्ण  1985  का  तीसरा  बाधिक  प्रतिवेदन

 विधि  झौर  स्पाय  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्री  एच०  धार०  मैं  भारतीय

 ऋम  आयोग  के  वर्ष  1985  के  तीसरे  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सथा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 में  रखी  देलिए  संख्या
 एल

 ०

 कम्पनी  सचिव  झ्धिनियम  झौर  उच्चोग  धोौर  ध्धितियम

 के  ध्र्तर्गत  अधिसूचताएं

 झोशोणिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  एस०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  --

 (1)  कम्पनी  सचिव  1980  की  धारा  39  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  कंपनी

 सचिव  1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 जो

 30  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  710/2/  (1

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रश्यालय  में  रखी  देखिए  संस्या  एल०  टो०  —  ]

 (2)  उद्योग  और  1951  की  धारा  की  उपधारा

 (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  बंग्रेजी

 :--
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 एम०  धरूणाचलस  ]

 का०  आ०  930  जो  3]  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में

 न्‍ीसिक्न्स  ज्ज्कीँ  जननी

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसस  श्रीराम  शूगर्स  एण्ड  इण्डस्ट्रीज
 बोब्बिलो  का  प्र  बन्ध  ग्रहण  करने  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे
 में

 का०  आ०  जो  31  दिसम्बर  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मैसस  श्रीराम  शूगर्स  एण्ड  इण्डस्ट्रीज

 सीतानगरम्‌  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के

 बारे  में  है  ।

 )  का०आ०  जो  3।  1985  को  भारत के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  मंसर्स  कावेरी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविग  मिल्स

 पुदुकोट्ट  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के

 बारे  में

 का०  आ०  जो  9  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मैससं  श्री  दुर्गा  काटन  स्पिनिंग  एण्ड  बीविग  मिल्स

 कोननगर  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे

 में

 का०  आ०  24  जो  20  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुआ  था  तथा  जो  मैसर्स  प्रियलक्ष्मी  बड़ौदा  का  प्रबन्ध-प्रहण  करने

 की  अवधि  को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 प्रग्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल्०  ]

 पेट्रोफिल्स  कोझ्ापरेटिव  नई  दिल्‍लो  का  वर्ष  1984-85  का  बाधिक
 प्रतियेदन  तथा  उसको  समीक्षा

 रसायन  झोर  पेद्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्ार०  के०  जयचरा  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  पेद्रोफिल्स  कोआपरेटिव  नई  दिल्‍लो  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  अतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 (2)  पेट्रोफिल्स  कोआपरेटिव  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रधालय  में  रखे  देखिए  संश्या  एल०  226  7/86]

 म०  १०

 प्रनुसूचित  जातियों  तथा  ग्रनुसचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 जोया  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही-सारांश

 ]

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  मैं  उद्योग  मंत्रालय  उद्यम  विभाग  )--

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  और  हरिद्वार  में  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  और  उनके  नियोजन  के  बारे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  का  चौथा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  तथा

 समिति  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  प्रस्तुत  करता

 प्रबिलम्धनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  झोर  ध्यानाकर्षण

 बिल्ली  में  मेनिग्जाइटिस  महासारो  फंलने  से  उत्पस्त  चिस्ताजनक

 स्थिति  का  समाचार

 ]

 भरी  शान्तारास  नायक  :  मैं  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  का  ध्यान
 लम्बनोय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहु  इस
 सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य  दें  ;

 में  मेनिन्‍्जाइटिस  महामारी  फैल  जाने  के  जिसका  प्रभाव  बहुत
 बड़ो  संख्या  में  दयस्कों  तथा  बच्चों  दोनों  पर  पड़ा  से  उत्प्न  चिन्ताजनक  स्थिति  और  इस
 खतरे  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।/
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 लास्ताराम  तावबक  ]

 12.16  श्र०  १०

 महोदय  पीढासोन  हुए  ]

 परिवार  कल्याण  बिभाग  में  उप  मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  कुमार  )  :  दिल्‍ली  में  पिछले

 तोन  महीनों  के  दौरान  मेनिनजाइटिस  के  रोगियों  की  संख्या  में  उससे  पहले  के  महीनों  की  तुलना  में  वृद्धि

 हुई  198  5  के  महीने  के  दौरान  222  व्यक्ति  बीमार  हुए  और  33  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  ।

 1986  के  दोरान  350  व्यक्ति  बीमार  हुए  और  36  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो गई  और

 1986  के  दौरान  453  व्यक्ति  बीमार  हुए  जिसमें  से  44  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  15

 1986  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  स ेपता  चलता  है  कि  इन  रोग  से  236  लोग  बोमार  हुए  और  37  लोभों  की

 मृत्यु  हुई  ।

 मेमिनजाइटिस  एक  स्थानिकमारी  रोग  है  और  इस  रोग  से  लोग  वर्ष  भर  बीमार  होते  रहते  हैं  ।

 यह  रोग  मेम्बरेन  शोथ  के  कारण  होता  है  जो  मस्तिष्क  और  स्पाइनल  कार्ड  को  कवर  कर  लेता  यह
 शोथ  क्षयरोश  और  बैक्टीरिया  के  संक्रमण  से  हो  सकता  बैक्टीरिया  मेनिनजाइटिस  विभिन्‍न

 प्रकार  के  बैक्टो  रिया  से  होता  है  जिनमें  स ेएक  मेनिनगोकोकल  बैक्टीरिया  प्रायः  यह  मेनिनगोकोकल

 मेनिनजाइटिस  है  जिससे  ऋतु-परिवर्तन  के  समय  अधिक  व्यक्ति  बीमार  पड़ते  इससे  ज्यादातर

 बच्चे  और  युवा  व्यस्क  प्रभावित  होते  हैं  और  यदि  इस  रोग  का  तत्काल  इलाज  न  किया  जाए  तो  इससे

 मृत्यु  भी  हो  सकती  है  ।

 आमतौर  पर  मेनिनजा  इटिस  की  धटनाओं  पर  और  विशेषतोर  पर  मेलिनगोकोकल

 जाइटिस  के  सभी  रोगियों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  रोगियों  के  बारे  में  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय
 का  सारा  साल  साप्ताहिक  रिपोर्ट  भेजने  की  प्रणाली  अपनाई  गई  जब  कभी  भी  इस  रोग  की

 नाओं  में  असाधारण  वृद्धि  होती  है  तो  इस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  विशेषज्ञों

 और  अस्पतालों  प्रतिनिधियों  के  साथ  इसकी  घटनाओं  की  पुनरोक्षा  करता  निगरानी  रखने

 की  इस  प्रणालो  को  1985  से  मासिक  आधार  पर  रिपोर्ट  भेजने  की  प्रणाली  बना  दिया  गया

 इससे  मेनिनगोकोकल  मेनिनजाइटिस  के  फैलने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  पूर्व  सूचना  देने
 के  प्रयोजन  से  दिल्ली  के  विभिन्‍न  भागों  में  1935  से  इस  रोग  के  वाहकों  पर  अध्ययन  शुरू  किये
 गये  ध्ताथ  अस्पतालों  ओर  अन्य  एजेंसियों  को  एतिहाती  ओर  निवारक  उपायों  के  बारे  में  सूचित
 करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  भी  उठये  गये  एतिहात  के  एक  उपायों  के  रूप  में  डाक्ट  नसों  तथा
 अस्पताल  के  अन्य  कर्मचारियों  को  जो  लगातार  मेनिनगोकोकल  मेनिनजाइटिस  के  रोगियों  के  सम्पर्क
 में  रहते  हैं  और  जिन्हें  इस  रोग  के  लगने  का  अत्यधिक  खतरा  होता  वेक्सीम  से  सुरक्षा  प्रदान  की  जा

 रही  इस  प्रयोजन  के  लिए  वेक्सोनों  की  पर्याप्त  छ्राकें  उपलब्ध  मेनिनजाइटिस  के  रोगियों  के
 सम्पर्क  में  आने  वाले  माता-पिता  तथा  अन्य  नजदीकी  रिश्तेदारों  जैसे  व्यक्तियों  के  बचाव  के  लिए
 सल्फाडायाजीन  लेने  की  सलाह  दी  जाती  बेक्सीन  रोग-रोधी  शक्ति  विकसित  करने  में  ध्वमय  लेती
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 है  जबकि  सल्फाडायाजीन का  प्रभाव  तत्काल  हो  जाता
 अब नननन-++-+-न-मनननननम-ममम

 सेकथाम  के  लिए  सुझाए  गये  अन्य  उपायों  में  भीड़  भाड़  से बबना  तथा  रहने  के  कमरों  में  हवा
 बने-जाने  की  उचित  व्यवस्था  करना  शामिल  यदि  किसी  व्यक्ति  में  मेनिनजाइटिस  रोग  होगे  का
 सम्देह  हो  तो  रोगी

 के
 नाक  तथा  गले  के  आख्राव  से  बचने  के  लिए  ऐतिहात  बरतना

 आवश्यक

 मेनिनजाइटिस  के
 रोगियों  की  बढ़ती  हुई  संब्या  सभी  तरफ  चिन्ता  का  कारण  बनी  हुई

 इसलिए  इसके  कुछ  मुख्य  लक्षण  नोट  करना  आवश्यक  रोगियों  का  जमघट  नहीं  देखा  गया
 स्वस्थ  लोगों  में  रोग  लगने  की  दर  में  कोई  खास  बढ़ोंतरी  नहीं  हुई  इन  दो  बातों  से  पता

 चलता  है  कि  हस  रोग  की  ये  बढ़ी  हुई  घटनाएं  महामारी  का  रूप  नहीं

 अन्तत:ः  कुल  संख्या  तथा  दोनों  को  देखते  हुए  चालू  वर्ष  क ेदौरान  अब  तक  की  रोग-दर
 तथा  मृत्यु-दर  सम्बन्ध  के  इन्हीं  महीनों  की  रोग-दर  ओर  मृत्यु-दर  से  काफी  कम  रही  जहां  तक
 प्रतिशतता  का  सम्बन्ध  38.8  के  पहले  दो  महीनों  की  तुलना  में  1986  के  पहले  दो  महीनों  में
 पेनिनजाइटिस  के  रोगियों  में  38.8  प्रतिशत  की  कमी  हुई  वर्ष  प्रतिशल  के  पहले  दो  महानों  की

 मुत्युदर  में  ।  ८  85  के  पहले  दो  महीनों  की  मृत्यु  दर  की  अपेक्षा  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  की  कमी

 हुई  है  ।

 सरकार  इस  स्थिति  के  प्रति  सजग  है  और  हर  रोज  इस  स्थिति  को  मानीटर  करती
 दिल्‍ली  केਂ  सभी  सरकारी  तथा  सावंजनिक  अस्पतालों  को  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  तथा  उपलब्ध
 भौषधियों  का  पर्याप्त  भण्डार  रखने  के  लिए  कहा  गया  पिछले  वर्ष  हुई  घटनाओं  और  मौतों  के

 मुकाबले  इस  वर्ष  हुई  घटनाओं  और  मोतों  से  पता  चलता  है  कि  स्थिति  में  निश्चित  रुप  से  सुधार  हुआ
 है  और  यह  पता  चलता  है  कि  अधिक  से  अधिक  लोग  अब  ऐसे  रोगियों  को  देखभाल  भौर  उपचार  के

 लिए  अस्पताल  में  ला  रहे  मुस्वु-दर  पिछले  वर्ष  की  मृत्यु-दर  को  अपेक्षा  काफी  कम
 स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  यह  थधुनिश्चित  करने  पर  जोर  दे  रही  है  कि  मृश्यु-वर  में

 वास्तविक  कमी  आए  ओर  यह  रोग  आधे  न  फैले  ।  इस  उद्देश्य  की  फ्राप्ति  क ेलिए  जोरदार  प्रयत्न  किए
 जा  रहे

 श्री  झ्ञान्ता  राम  नायक  :  यह  दो  प्रकार  को  मेनिनजाइटिस  जिन्हें  तकनीकी  भाषा  में
 पायजेनिक  मेनिनजाइटिस  और  मेनोजोकोल  मेनिनजाइटिस  कहा  जाता  का  पिछले  3  या  4  महीने  से
 दिल्ली  में  प्रकोप  फैला  हुआ  है  ।  उपाध्यक्ष  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यहू  क्रम  अगले  कुछ  बर्धों  तक

 जारी  रहेगा  क्योंकि  पिछले  वर्ष  भी  भारी  महामारी  फैली  इसी  बजट  सत्र  में  दूसरे  सदन  में  एक
 ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  रज्ञा  गया  उससे  पहले  कुछ  स्थानीय  समाचारपन्नों  में  मुर्य  पृष्ठ  पर  यह
 समाचार  दिया  उसके  पश्चात्‌  एक  ध्यानाकषण  प्रस्ताव  रक्षा  गया  और  मानतीया  केन्द्रीय  मस्ती

 थीमती  किवकई  ने  उसका  उत्तर  दिया  था  और  यह  घटसाक्रम  इसी  प्रकार  चल  रहा
 स्थास्थ्य  मन्त्रालय  को  इल  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखना  मेरो  इण्छा  थी  कि  मानतीया  मत्भी

 ए
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 श्ञान्ता  राम

 महोदया  श्रीमती  किदवई  इस  सदन  में  उपस्थित  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  श्री  कृष्ण  कुमार  इस

 मामले  को  निपटाने  में  सक्षम  नहीं  हैं  ।  उन्हें  तथ्यों  की जानकारी  परन्तु  वह  इस  मामले  को  देख  रही
 थीं  और  उन्होंने  राज्य  सभा  में  भी  इस  विषय  पर  कुछ  वक्तव्य  दिए  इसलिए  मेरी  इच्छा  थी  कि

 माननीय  मन्त्री  महोदया  श्रीमती  कदवई  इस  सदन  में  उपस्थित  14  1985  को  उन्होंने
 राज्य  सभा  में  कहा  था  :

 1985  से  मेनिनजाइटिस  के  कारण  अस्पतालों  में  भर्ती  कराए  गए  मामलों

 की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  फरवरी  ओर  मार  में  भी  वृद्धि  की  प्रवृत्तियां  जारी  रही
 प्राप्त  जानकारो  के  अनुसार  1-1-1985  से  9-3-85  के  बीच  मेनिनजाइटिस  के  1652  मामले

 प्रकाश  में  आए  जिनमें  से  225  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  ताजा  जानकारी  के  अनुसार  10

 से  12  1985  के  बीच  241  मामले  में  से  18  व्यक्षितयों  की  मृत्यु  हो

 राज्य  सभा  में  यह  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  गए  अब  मन्त्रालय  और  वक्तव्य  दे  रहा  है  मैंने

 16-3-1986  6  के  जनसत्ता  में  एक  वक्‍तञ्य  पढ़ा  जिसमें  आंकड़ों  के  माध्यम  से  औचिध्य  प्रस्तुत  करने  का

 प्रयत्न  किया  गया  इसमें  बताया  गया  है  कि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  190  मोतें  हुईं  ।

 पिछले  वर्ष  जनवरी  से  मार्च  क ेबीच  1271  मामले  हुए  जबकि  इस  वंष  इनकी  संख्या  केवल  809

 इस  प्रकार  से  आंकड़े  को अदल-बदल  कर  एक  तस्वीर  प्रस्तुत  की  गई  है  ओर  यह  बताने  का  प्रयत्न  किया

 गया  है  कि  स्थिति  अब  बेहतर  है  ।

 आगे  मृत्यु  दर  का  भी  उल्लेख  किया  गया  1983  में  इस  बीमारी  के  कारण  होने  बाली

 मौतों  का  प्रतिशत  34.2  1984  में  यह  33.7  प्रतिशत  1985  में  यह  14  प्रसिशत  था  और

 1986  में  यह  10  प्रतिशत  रह  गया  1986  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  किन्तु  आंकड़ों  द्वारा

 यह  बताने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  गिरावट  की  प्रवृत्ति  जारी

 वास्तव  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  स्वागत  योग्य  किन्तु  यह  प्रतिशत  और  यह  आंकड़े  बीमारी

 की  गम्भी  रता  को  नहीं  दर्शाते  ओर  क्‍या  यह  बीमारी  इन  आंकड़ों  द्वारा  कम  होने  जा  रही  यह  बात

 भी  किसी  संस्था  द्वारा  कही  गई  पिछली  बार  कोई  वक्‍तव्य  भी  दिया  गया  जिसके  बारे  में  मैं

 चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  जवाब  यह  वक्तव्य  चिकित्सकों  की  किसी  संस्था  द्वारा  दिया

 उनका  कहना  है  कि  एक  बार  जब  यह  महामारी  आरम्भ  होती  है  तो  कम  से  कम  चार  वर्ष  तक  चलती

 क्‍या  यह  सच  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 जहां  तक  ओषधियों  का  सम्बन्ध  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  मन्त्रालय  इसके  इलाज  और

 इसकी  रोकथाम  के  लिए  वैक्‍्सीनों  सहित  आवश्यक  ओषधियों  का  आयात  करने  जा  रहा  है  ओर  उसने

 किया  भी  है  ।  किन्तु  हमें  इस  प्रकार  के  रोगों  के  इलाज  के  लिए  भोषधियों  का  आयात  करने  के  बारे  में

 एक  स्पष्ट  तीति  तैयार  क  रनो  इसीलिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  एक  विशिष्ट  मोति  तैयार

 998
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 की  बानी  चाहिए  !  ऐसा  पता  चलता  है  कि  पिछले  वर्ष  आवश्यक  वैक्‍्सीनों  की  26,000  खुराकों  और
 १4,000  खूराकों  की  दो  पृथक-पृथक  खेपों  का  आयात  किया  मैं  पूछता  हूं  कि  क्या  वैक्सीनों
 की  इन  खुराकों  को  अन्य  राज्यों  में  अस्पतालों  में  भी  वितरित  किया  गया  या  केवल  दिल्ली  में  ही
 वितरित  की  यह  खुराकें  इस  महामारी  के  इलाज  के  लिए  मंगवाई  गई  जो  दिल्ली  में  व्यापक
 रूप  से  फैली  हुई  है  और

 देश  के  शेष  भागों  में  भी  फैली  हुई  जहां  से  इस  रोग  से  होने  वाली  मौतों  की

 सूचना  मिल  रही  है  !

 एक  अम्य  प्रश्न  जो  मैं  मसत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  वह  यह  है  हालांकि  मैं  कोई  चिकित्सा
 विशेषज्ञ  नहीं  हूँ  --  क्या  हैदरावाद  के  एक  चिकित्सक  पी०  एस०  कृष्णा  मृत्ति  न ेयह  दावा  किया  है  कि
 इस  मामले  में  होम्पोपंथी  की  औषधियां  कारगर  साबित  हो  सकती  हैं  ?  कया  मन्त्रालय  द्वारा  इस  संबंध
 में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  क्‍या  होम्योपैथी  की  दवाएं  अन्य  दवाओं  से  अधिक  कारगर  साबित

 हो  सकती  हैं  ?  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  उसी  डाक्टर  के  एनसिफ्लेटिस
 जो  आन्भ्न  प्रदेश  में  फैल  रहा  को  भी  होम्योपैथी  की  दवाओं  से  काबू  पाया  यदि  ऐसी  बात  है
 वो  इसकी  जांच  की  जा  सकती

 एक  बात  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  आप  चाहे  जितनी  बढ़िया  औषधियों  का  आयात  कर

 जितनी  भी  बढ़िया  स्वास्थ्य  देखभाल  कर  जहां  तक  रोगियों  का  इलाज  करने  का  सम्बन्ध

 समय  रहते  किया  गया  इलाज  किसी  भी  अन्य  उपाय  से  अधिक  कारगर  होता  इसका  अथ  यह  हुआ
 कि  यदि  कोई  रोगी  अस्पताल  में  भर्ती  किया  जाता  है  ओर  उसका  समय  रहते  इलाज  नहीं  किया

 तो  मृत्यु  दर  में  वृद्धि  होगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  मामलों  को  कोई  जांच

 की  जिनमें  समय  पर  इलाज  नहीं  किया  गया  और  यदि  तो  उन  डाक्टरों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई
 की  गई  जिन्होंने  समय  पर  कारंवाई  नहीं  की  ?  पिछले  वर्ष  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  में  एक
 डाक्टर  की  मृत्यु  हो  गई  और  वह  भी  इसलिये  क्योंकि  गलत  निदान  के  कारण  समय  से  उपचार  नहीं
 किया  इस  प्रकार  डाक्टर  की  अस्पताल  में  मृत्यु  हो  इसलिये  यदि  इन  बातों  की  ओर  ध्यान

 नहीं  दिया  तो  प्रभावी  ढंग  से  इलाज  नहीं  किया  जा  हम  जानते  हैं  कि जब  भी  कोई

 आपतकाल  होता  है  तो  प्रत्येक  डाक्टर  सक्रिय  हो  जाता  किन्तु  कुछ  ऐसे  भी  डाक्टर  जो  रोषियों

 की  उपेक्षा  करते  इस  प्रकार  के  मामलों  में  यदि  आप  उनके  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  नहीं

 लय  में  उनके  विरद्ध  मुकदमा  नहीं  तो  इस  प्रकार  की  बातें  होती  रहेंगी  और  मृत्यु  दर  में  भी

 वृद्धि

 इसलिये  मैंने  यह  जो  थोड़े  से  प्रश्न  उठाये  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह

 कृपया  इनका  उत्तर

 श्री  चिस्तासणि  जेसा  :  हमारा  देश  इक्करीसवीं  शताब्दी  की  तैयारी  में

 लगा  है  ओर  हमारी  सरकार  “2000  ईसवी  तक  सभी  के  लिये  स्वास्थ्य  के  तारे  का  लक्ष्य  प्राप्त

 करने  के  लिये  कारंवाई  कर  रही  इस  बारे  में  मानतीय  मस्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्‍तब्य  में  बताया
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 .[  भी  जिन्ता  मणि  जैसा ]

 के  तौर  पर  रोगियों  क ेनाक  और  गले  से  निकलने  वाले  पदार्थों  के  सम्पर्क  से

 बचेंਂ

 क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  गन्दी  ग्रामीण  क्षेत्रों  ओर  भीड़-भाड़  बाले  क्षेत्रों  जहां  पर

 यह  रोग  व्यापक  पैमाने  पर  फैल  रहा  इस  बात  का  प्रचार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 निःसन्देंह  मन्‍्त्री  महोदय  कह  सकते  हैं  कि  दूरदशेन  और  समाचार-पत्रों  के  माध्यम  से

 वह  इसका  प्रचार  कर  रहे  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  गन्दी  बस्तियों  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  बाले

 कितसे  लोगों  के  पास  साधन  हैं  कि  बह  रेडियो  या  टेलीविजन  सेट  खरीद  सकें  या  कितने  लोग  नियमित

 रूप  से  समाचार-पत्र  पढ़ने  के  आदी  हैं  ?  क्‍या  मंत्रालय  ग्रामीण  लोगों  को  निवारक  उपायों  के  सम्बन्ध

 में  बताने  के  लिये  गन्दी  ग्रामीण  और  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  के  दल  भेजने  के  छरे

 में  विचार  कर  रहा  है  ?
 ह

 मन्‍्त्री  महोदय  में  बताया  कि  चालू  महीने  और  वर्ष  के  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  की

 तुलना  में  इस  बीमारी  के  मामलों  और  मृत्यु  दर  में  कमी  आई  निस्सन्देह  मन्‍्ज्रालय  के  लिये  यह  गर्व

 का  विषय  किन्तु  क्या  मैं  जान  सकता  है  कि  !  से  14  बर्ष  की  आयु  के  बच्चों  में  मेनिनजाइटिस  की

 घटनाएं  अधिक  होती  यदि  तो  बच्चों  के  माता-पिता  को  स्थिति  से  अवगत  कराया

 जाता  चाहिये  और  निबारक  और  उफ्चा  रात्मक  उपाय  किये  जाने  चाहिये  ।

 मैं  णह  सुझाव  दूंगा  कि  रोकथाम  सम्बन्धी  उपायों  के  प्रथार  और  बच्चों  के  अभिभावकों  और

 माता-पिता  के  बीच  निदान  का  कार्य  एकी कृत  बाल  कल्याण  और  विकास  सेवाओं  को  सौंपा  जाना

 मुझे  पता  चला  है  कि  यह  लघु  महामारी  बिल्लियों  द्वारा  घर-घर  फैल  रही  लगभग  सभी  घरों  में

 पालतू  बिल्सियां  होती  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  बीमारी  बिल्लियों  द्वारा

 फैजती  है  और  यदि  तो  इस  बारे  में  लोगों  को  -  शिक्षित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई

 की  गई  है  ताकि  वह  अपनी  बिल्लियों  को  अपने  घरों  से  बाहर  न  जाने  दें  और  इस  बीमारी  को  अन्य  घरों

 में  फैलमे  से  रोकें  ।

 मैं  यहू  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  यह  बीमारी  दूषित  विशेषकर  पेय  जल

 के  इस्तेमाल  से  फैलती  दिल्ली  में  पीने  का  पानी  दूषित  है  और  हम  अपने  घरों  और  संसद

 मन्त्रियों  और  अति  विशिष्ट  व्यक्तितयों  के  बंगलों  में  भी  प्रतिदिन  अनुभव  करते  अभी  हाल  ही  में

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  आदि  जैसे  बहुत  से  समाचार-पत्रों
 में

 छपा
 था

 जब  एक  आवमी  ने  पानी  के  लिए  नल

 खोला  तो  उसने  पाया  कि  उसके  गिलास  में  पानी  के  साथ  एक  छोटा-सा  सांप  भी  जिसकी  तस्वीर

 लगभग  सभी  समाचार-पत्रों  ने  प्रकाशित  की  मुझे  दिल्‍ली  में  दूषित  जल  का  पिछले  पांच  या  छ्ह्‌
 ब्यों  का  बड़ा  खराय  अनुभव  मैं  जल  के  दूषण  के  बारे  में  सम्बन्धित  अधिकारियों  को फोन  करता

 रहा  लेकित  कोई  भी  इसकी  परवाह  नहीं  यदि  हम  पानी  को  बाल्टी  को  आधे  घंटे  के  लिए

 तो  उसकी  तली  में  धूल  या  रेत  जम  कई  बार  जब  मैं  सुबह  नल  खोलता  तो  पानी

 240



 47  1907  अविलसम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 लाली  लिए  हुए  होता  ऐसा  क्‍यों  होता  है  ?  कोई  इसकी  परवाह  नहीं  करता  ।

 इसी  मुझे  कुछ  विशेषज्ञों  ने  बताया  है  कि  खाद्य  पदार्थों  में मिलावट  के  कारण  यह
 बीमारी  फैलती  आजकल  यह  आम  बात  हो  गई  गरीब  लोगों  को  बचाने  के  उद्देश्य  से  शुद्ध
 शाद्य  ओर  खाद्य  पदार्थ  तथा  शुद्ध  पेपजल  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  शीत  ओर  वसन्‍्त  ऋतुओं  में  इस  बीमारी  का  प्रकोप  अधिक  होता  है  ?  यदि  तो

 क्या  हस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसंधान  किया  गया  है  ?  क्या  कारण  है  कि  इन  ऋतुओं  में  यह  बीमारी  बड़े
 पैमाने  पर  दिखाई  देती  वर्ष  की  अन्य  ऋतुओं  में  भी  यह  बीमारी  अवश्य  दिलाई  देती  परन्तु
 बसम्त  और  शीत  ऋतुओं  में  यह  बड़े  पैमाने

 पर  दिखाई  देती  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसंधान
 किया  गया  है  ?

 विकसित  देशों  की  तुलना  में  तीसरे  विश्व  के  देशों  भौर  हमारे  देश  जेसे  विकासशील  देशों  में

 यहू  बीमारी  अधिक  फैलती  विकसित  देश  इसका  पूरो  तरह  से  उन्मूलन  करने  के  लिए  वेक्सीन  का

 इस्तेमाल  करते  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इन  बीमारियों  का  उन्मूलन  करते  के  लिये  हमारे  देश  में

 इस  तरह  की  वेक्सीन  बनाने  के  उद्देश्य  से  विदेशों  से कोई  जानकारी  प्राप्त  की  जायेगी  ?

 श्री  बलवस्त  सिह  रामबालिया  :  उपाध्यक्ष  यह  भयंकर  बीमारी  न  केवल

 राजघानी  में  अपितु  राजधानी  के  आसपास  के  सभी  क्षेत्रों  में  आम  जनता  में  आतंक  का  कारण  बन

 चुकी

 समाघार-पत्रों  में  प्रकाशित  आंकड़ों  के  अनुसार  राजधानी  के  सात  अस्पतालों  से  अब  तक  85

 लोगों  की  मौत  होने  और  ऐसे  809  मामलों  के  समाचार  प्राप्त  हुए  हो  सकता  है  कि  सरकार  को

 इन  आंकड़ों  की  जानकारी  गत  कुछ  सप्ताहों  के  दोरान  इस  भयंकर  बीमारी  से  25  बच्चों  की  मोत

 हुई  सभी  जानते  हैं  कि  सिर  दर्द  और  गले  में  दर्द  इस  रोग  के  लक्षण  हस  बीमारी  का

 प्रभाव  केवल  राजधानी  तक  सीमित  नहीं  समाचार  मिल  रहे  हैं  कि  यह  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान

 में  तथा  हरियाणा  के  शहरों  में  भी  फैल  रही  मैं  इस  बीमारी  के  फैलने  के  लिए  सीधे  सरकार  को

 दोषी  नहीं  ठहराता  हूं  ।  परन्तु  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि
 इस  बीमारी  के  कारणों  का  पता  भगाए

 जिससे  लोग  मर  रहे  यह  बीमारी  राजधानी  और  आसपास के
 क्षेत्रों  में  फैली

 क्या  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  स्वास्थ्य

 सुरक्षा  और  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  जैसी  बड़ी-बड़ी  बातें  असफल  रही  हैं  ?  हैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री

 महोदय  से  कुछ  ठोस  प्रश्न  वह  सभा  को  स्पष्ट  करें
 कि  इस  महामारी  के  क्या  का  रण

 इस  बीमारी  को  पड़ौसी  राज्यों  ओर  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  में  फैलने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या

 उपाय  किए  जा  रहे  इस  खतरे  से  निबटने  के  लिए  कितने  नये  स्वास्थ्य  केन्द्र  श्लोतरे  गए
 सरकार  ने  अन्तरंग  रोगियों  को  चिकित्सा  सहायता  देने  के  लिए  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाएं

 अस्पतालों  में  कितने  विशेषकर  गरीब  रोगियों  को  दाखिल  किया  गया  है  ?  और

 कितनी  धनराशि  की  सहायता  दी  गई  है  अर्थात्‌  इस  महामारी  का  सामना  करमे  ओर  इससे
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 निबटने  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  जन-जीवन  और

 जन-स्वास्थ्य  के  हित  में  इस  बीमारी  का  युद्ध  स्तर  पर  सामना  करने  हेतु  जागरूक  बने  ।

 श्री  एस  कृष्ण  कुसार  :  प्रारम्भ  मैं  सरकार  द्वारा  इस  विशेष  बीमारी  के  उपचार  और

 इलाज  के  लिए  आरम्भ  किए  जा  रहे  उपायों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  की  बेहतर  जामकारी  के

 लिए  संक्षेप  में  इसकी  कुछ  मुख्य  बातों  का  उल्लेख

 जिसे  स्थानिक  रोग  कहते  हैं  और  चिकित्सा  विज्ञान  सम्बन्धी  हमारी  वर्तमान
 जानकारी  के  अनुसार  तकनीकी  रूप  से  और  तके  की  दृष्टि  से  इसका  पूरी  तरह  से  उन्मूलन  करना  प्ंभव

 नहीं  चिकित्सा  विशेषज्ञों  क ेअनुसार  इस  बीमारी  का  10  से  15  वर्ष  का  दीघंवधि  चक्र  होता  है
 और  अल्पावधि  का  वाधिक  चक्र  भी  है  जिसमें  व्ष  के  शीत  और  वसंत  के  महीतों  के  दौरान  इसका
 प्रकोप  बढ़ता  जाता  है।यह  बीमारी  विभिन्‍न  किस्मों  के  रोगाणुओं  के  कारण  होती  हैं  और

 गोकफोकल  जो  एक  विशेष  बीमारी  है  और  जो  महामारी  अथवा  व्यापक  महामारी  की

 तरह  फैलती  एक  विशेष  प्रकार  के  बैक्टीरिया  से  होती  चिकित्सा  विशेषज्ञों  के

 सार  हमारी  जनसंख्या  के  दो  प्रतिशत  लोग  हर  समय  इस  बैक्टीरिया  को  अपने  गले  में  उपरि

 श्वासनली  में  वहन  किये  रहते  अतः  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  के  कारण  कुछ  बीमारियां  फैलेंगी

 तथा  यह  न  केवल  दिल्ली  अथवा  भारत  में  अपितु  संसार  के  प्रायः  सभी  देशों  में  स्थानिक  रूप  में

 मान  कुछ  ही  वर्ष  पहले  ब्राजील  में  महामारी  फैली  थी  और  विकसित  तथा  अविकसित  देशों  सहित
 संसार  के  विभिन्‍न  भागों  से  महामारी  के  फैलने  का  समाचार

 जहां  तक  इस  बीमारी  के  आरम्भ  होने  का  सम्बन्ध  इसे  पूरी  तरह  नहीं  रोका  जा

 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  लोगों  को  शिक्षित  करने  पर  ध्यान  दिया  जाए  ताकि  लक्षणों  का  तत्काल

 वश  चल  जाये  और  रोगी  को  अस्पताल  में  तत्काल  दाखिल  करने  और  प्रभावी  उपचार  करने  के  लिए
 अपेक्षित  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 |

 रोगी  को  अस्पताल  में  तत्काल  दाखिल  करना  और  उसका  तुरंत  उपचार  करना  इससे  होने  वा  ली
 मौतों  को  कम  करने  की  क्‌ंजी

 मेनिन्जाइटिस  के  आंकड़े  हमारे  पास  उपलब्ध  जैसाकि  भाननीय  श्री  शांताराम

 नायक  ने  सुझाव  दिया  इन  आंकड़ों  में  कोई  हेराफेरी  नहीं  की  गई  ये  आंकड़े  बिल्कुल सही
 गत  वर्ष  मंत्री  महोदया  मोहसिना  जी  ने  कुछ  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  वे  आंकड़े  उस  वर्ष  के  थे  ।

 गत  वर्ष  के  पहले  तीन  महीनों  के  दौरान  इस  बीमारी  में  वृद्धि  हुई  मैंने  इस  विवरण  में  उस  वर्ष  के

 आंकड़ों  की  तुलना  में  इस  वर्ष  के  आंकड़े  दिए  हैं  और  इन  आंकड़ों  से  स्पष्ट  होता  है  कि  इसमें  विश्चित

 रूप  से  कमी  आई  विशिष्ट  रूप  से  कहें  तो  वर्ष  1985  में  पहली  जनवरी  से  15  मार्च  की  अवेधि
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 eee के दोरान 2088 मामले हुए और इनमें से 261 मामलों में रोगियों की _॒_॒#॒#॒|॒£|॒&॒॒औ“  “  वर्ष

 के  दौरान  2088  मामले  हुए  और  इनमें
 से  घटकर  मामलों  में  रोगियों  की  मौत  हो  गई  इस  वर्ष  की

 उसी  अवधि  के  दोरान  ऐसे  मामले  2088  से  घटकर  हुई है  रह  गए  अथवा  इसमें  50  प्रतिशत  तक  की
 कमी  आई  मृत्यु  की

 दर  मंत्रालय  से  घटकर  कारगर  हुई  है  अर्थात्‌  60  प्रतिशत  की  कमी  आई  ऐसा
 इसलिए  हो  पाया  है  कि  इस  मंत्रालय  ने  प्रचार  के  कारगर  उपाय  किए  और  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  शिक्षा  भी
 दी  तथा  रोग  के  लक्षणों  के  सम्बन्ध  में  लोगों  में  भारी  जागरूकता  पाई  गई  और  बड़ी  संख्या  में  लोगों  ने
 तत्काल  अस्पताल  की  सुविधा  का  लाभ  उठाया

 सरकार  की  नीति  में  बारीकी  से  निगरानी  रखना  भी  शामिल  पिछले  महोने  में  ही  हमने
 पांच  उच्च  स्तरीय  बैठकों  का  आयोजन  किया  जिनमें  विश्व  स्वास्थ्य  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसंधान  परिषद  और  स्वास्थ्य  सेवा  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  था  ।  हमने  सभी  राज्यों

 को  सतर्क  कर  दिया  भारत  में  शहरों  के  प्रत्येक  अस्पताल  और  दिल्ली  के  आसपास के  क्षेत्रों  के

 अस्पतालों  को  सतक  कर  दिया  गया  है  तथा  अस्पतालों  और  ओऔषधालयों  को  पर्याप्त  दवाइयां  दी  गई

 कुछ  कर्म  जो  रोगियों  के  संपर्क  में  लगातार  भाते  मुख्यत या  नसों  और

 चिकित्सीय  कर्मचारियों  को  टीके  लगाये  गये  हम  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  इस  रोग  के  प्रभाव  के

 सम्बन्ध  में  विश्लेषण  कर  रहे  जैसाकि  माननीय  सदस्य  जानते  यह  बीमारी  मुख्यतया  भीड़  भाड़
 वाले  क्षेत्रों  में  दिखाई  देती  गन्दे  और  प्रदूषित  पानी  का  इस्तेमाल  इसका  कारण  नहीं  मानव  ही

 इस  बैक्टी  रिया  का  एकमात्र  आश्रयस्थल  विशेषकर  मानव  का  जब  कोई  व्यक्ति  छींकता

 तो  छोंक  के  साथ  यह  बीमारी  संक्रमित  हो  जाती  है  अथवा  वायु  के  माध्यम  से  उसके  निकट  संपक  में

 आने  पर  भी  इसका  संक्रमण  हो  जाता  आमतौर  पर  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  दिल्‍ली  में  बसन्त

 और  शीत  ऋतुओं  के  दौरान  मौसम  शुष्क  हो  जाता  है  जिससे  कि  नाक  में  इस  रोग  का  प्रतिरोध  करने

 वाली  श्लेष्मा  सूख  जाती  है  और  उस  समय  रोग  प्रतिरोधक  शक्ति  कम  हो  जाती  वसन्‍्त  और

 शीत  ऋतुओं  के  दौ  विशेषकर  भीड़-भाड़  वाले  स्थानों  में  जहां  आवास  ओर  सफाई  की  स्थिति  बहुत

 खराब  लोग  एक  दूसरे  के  पास  बिल्कुल  सिमट  जाते  हैं  ।

 इस  विभाग  ने  जितना  अधिक  संभव  इस  बीमारी  के  संबंध  में  जानकारी  देने  के

 लिए  आकाशवाणी  और  समाचार-पत्रों  जैसे  प्रचार  माध्यमों  का  प्रयोग  करने  की  कोशिश

 की  जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  केवल  गुजरात  ओर  महाराष्ट्र  से इस  वर्ष  हस  रोग  के  फंलने

 के  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  ।  श्री  नायक  के  इस  प्रश्न  के  संदर्भ  में  कि  क्या  राज्यों  में  वैक्सीन  भेजी  गई

 इसका  उत्तर  में  हमने  पश्चिम  उत्तर  हरियाणा  और  राजस्थान  में

 वैक्सीन  का  वितरण  किया  वैक्‍्सीन  उपलब्ध  हमारे  पास  पांच  लाख  खुराकें  हैं  और  जो  कोई

 भी  राज्य  उसे  यह  दी  जाएगी  ।  मंत्रालय  जनता  को  यह  आश्वासन  देना  चाहेगा  कि  यह  बीमारी

 महामारी  नहीं  इसके  लिए  सोच  समझकर  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गये  हैं  कि कब  इस  बीमारी  का

 उपचार  महामारी  के  रूप  में  किया  जाना  जब  किसी  बीमारी  को  महामारी  के  रूप  में  अधिसूचित

 किया  जाता  तो  हमें  स्कूलों  और  कालेजों  को  बन्द  कर  देगा  हमें  लोगों  के

 आने  जाने  पर  प्रतिबत्ध  लगाना  पड़ेगा  और  रोग  के  बतंमान  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  ऐसा  यदि

 किया जाता है तो उसे जकूरत से अधिक प्रतिक्तिया कहा जिसकी श्रावश्यकता गहीं फिर 343



 अविलम्बनीय  लोक  मंहत्त्व  क ेविधय  की  ओर  ध्यानाकषेण  14  1986

 एस०  कृष्ण  कुमार  ]

 यदि  किसी  वर्ग  के  लोगों  अथवा  कालोनी  ,  अथवा  कॉलेज  में  रोग  के  मामलों  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि
 दिखाई  देती  तो  यह  मंत्रालय  तत्काल  कार्यवाही  करेगा  और  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  उस  वर्ग

 विशेष  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इस  बीमारी  का  प्रतिरोधक  टीका  लगाया  वैक्‍्सीन  अस्पतालों  में

 उपलब्ध  यह  बाजार  में  उपलब्ध  उसी  सल्फाडाइजीन  नामक  एक  अन्य  गुणकारी
 ओषध  है  जो  सस्ती  तथा  बहुत  प्रभावी  है  जो  तब  तक  बचाव  करती  रहेगी  जब  तक  कि  उसका

 माल  किया  जाता  यह  औषध  सरकारी  अस्पतालों  सहित  सदढ  जगह  मिल  सकती  है  और  जो  कोई

 भी  नागरिक  मांगेगा  उसे  यह  औषध  मुफ्त  दो  मैं  माननीय  सदस्यों  ढारा  उठाए  गये  विशिष्ट

 मुद्दों  में  से  कुछ  मुद्दों  का  उत्तर  देकर  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करूंगा  ।  माननीय  सदस्य  श्री  बलवंत  सिंह

 रामूवालिया  द्वारा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  स्वास्थ्य  संस्थानों  के  रूप  में  आधारभूत  सुविधाओं  का

 विस्तार  करने  से  संबंधित  प्रश्न  औषधि  के  संवर्धक  और  उपचारात्मक  जैसे  विशाल  दायरों

 से  संबंधित  मेनिनजाइटिस  से  निबटने  के  लिए  विशेष  बजट  व्यवस्था  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  के  पास  इस  बीमारी  के  आरम्भ  होने  से  निबटने  तक  के  लिए  इस

 विभाग  के  सामान्य  बजट  के  अधीन  पूरी  वित्तोय  और  प्रशासनिक  शक्तियां  हैं  ।

 कुछ  दावे  किए  गये  हैं  कि  होम्योपैथी  की  कुछ  ओषध  प्रभावी  यह  श्री  शांताराम  नायक  द्वारा

 मांगी  गई  जानकारी  के  संदर्भ  में  परन्तु  यह  चिकित्सा  विज्ञान  की  दृष्टि  से  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  ।

 मंत्रालय  आम  जनता  को  यह  सलाह  देना  चाहेगा  कि  यह  एक  गंभीर  बीमारी  है  और  यदि  इस  पर  तुरंत  .

 ध्यान  नहीं  दिया  तो  मौत  ही  इसका  परिणाम  इस  संबंध  में  कोई  भी  १रीक्षण  नहीं
 किया  जाना  अन्तरंग  उपचार  करने  की  हिदायत  नहीं  दी  जाती  रोगी  का  जीवन  बचाने

 के  लिए  उसे  तत्काल  अस्पताल  में  दाखिल  करना  केवल  एकमात्र  रास्ता  इस  वर्ष  किसी  भी

 वाल  में  किसी  डाक्टर  द्वारा  समय  पर  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  बारे  में  किसी  भी  प्रकार  की  शिकायत

 मिली  यदि  कोई  शिकायत  है  तो  हम  यथासम्भव  सख्त  कार्यवाही  करेंगे  ।

 '  मेरे  पास  रोगियों  के  आंकड़े  नहीं  हैं  कि कौन  गरीब  कोन  मध्यवर्गीय  हैं  तथा  कौन  धनवान्‌
 हस  इस  प्रकार  के  आंकड़े  नहीं  रखते  ।

 क्री  झ्मल  वत्त  :  भविष्य  में  आपको  ऐसे  आंकड़े  रखने

 री  एस०  कृष्ण  कुसार  :  आपकी  राय  पर  गौर  किया  जायेगा  ।

 इस  बारे  में  मोटे  तौर  पर  कहा  जा  सकता  है  कि  इनमें  आधे  रोगी  बच्चे  होते  हैं  तथा  आधे

 युवा  वर्ग  के  होते  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बीमारी  के  प्रादु्भाव  को  रोकने  के  लिए  एकीकृत  शिशु  विकास

 योजना  को  प्रयोग  में  लाने  के  सुझाव  पर  विचार  किया  जायेगा  लेकिन  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  के
 माध्यम  से  हमने  पहले  ही  सभी  संस्थाभों  को  सचेत  कर  दिया  देश  में  7000  एकीकृत  शिक्षु  विकास

 डों  में  केवल  1,100  खब्ड  हम  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  तथा  यदि  एकीकृत

 शिशु  विकास  योजना  कार्यक्रमों  की  प्रशिक्षण  पाद्यचर्या  में  पहले  से  ही  यदि  गर्दनतोड़  बुखार
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 27  1907  अविलम्बनौय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यासाप॑ण॑

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  तो  हम  इसे  सम्मिलित  करने  का  प्रयास

 स्वास्थ्य  महा  निदेशालय  में  स्थापित  नियन्त्रण  कक्ष  के  माध्यम  से  हम  प्रतिदिन  बीमारी
 के  उपचार  पर  निगरानी  रख  रहे  आगामी  सप्ताहों  में  हम  यह  प्रचार  तथा
 शैक्षणिक  स्तर  पर  प्रचार  तेज  करने  जा  रहे  हैं  कि  रोगी  को  किस  प्रकार  अलग  रा  अन्य

 व्यक्तियों  की  बीमारी  से  क॑से  रक्षा  की  जाये  ।  रोग  के  लक्षण  क्‍या  हैं  तथा  उबत  रोग  के  उपचार  क्या

 हम  सरकार  की  ओर  से  सदन  को  विश्वास  दिल्लाते  हैं  कि  अपने  उपलब्ध

 प्रशासकीय  सम्पूर्ण  स्लोतों  को गतिशील  कर  हम  राजधानी  क्षेत्र  तथा  देश  में  मेनिनजाइटिस  को  पूर्णतः
 नियन्त्रित  रखने  में  कोई  कसर  नहीं  तथा  यह  भी  देखेंगे  कि  सामान्य  परिस्थितियों  में  सुधार

 हो  क्योंकि  इस  बीमारी  के  मामलों'को  सामान्य  पर्यावरणीय  स्थितियों  में  सामान्य  सुधार  जैसे

 जलपूर्ति  तथा  इलाकों  में  भीड़भाड़  में  जो  महानगरीय  क्षेत्रों  के  जीवन  के  अवगुण  द्वारा  दूर
 किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  इस  विषय  को  उठाने  तथा  संसद  के  माध्यम  से  जनता  का  ध्यान  इस

 ओर  आकर्षित  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हम  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाते  हैं  '

 ]

 भ्री  जयप्रकाश  प्रप्रवाल  :  अभी  भी  वहां  हालत  बहुत  खराब  इसकी  कहां

 दवाइयां  नहीं  हैं  ।

 भरी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  सदस्य  एकदम  गलत  कह  रहे  सलफाडाइजिन  ज॑

 इस  बीमारी  की  मुख्य  दवाई  दिल्‍ली  के  सभी  अस्पतालों  तथा  डिस्पेंसरियों  में  उपलब्ध  कोई  भी

 नागरिक  इस  दवा  को  प्राप्त  कर  सकता  उपचार  केबल  अस्पतालों  में  अन्यथा  यह  खतरनाक

 बीमारी  हम  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पूर्णतया  तंयार  हैं  और  हमें  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 कि  दवाई  उपलब्ध  नहीं  है  या  किसी  रोगी  का  उपचार  नहीं  किया  जा  रहा  हम  सदन  को  पुनः

 आशएवस्त  करना  चाहते  हैं  कि  मेनिनजा  हटिस  पूर्णतया  नियन्त्रण  में  )  यदि  कोई  विशेष

 शिकायत  होगी  तो  हम  इसकी  जांच

 झी  जयप्रकाधा  ध्रग्रवाल  :  आपके  डाक्टर्स  आपको  थोड़े  ही  बताएंगे  कि  वहां  दवाएं  नहीं

 मैं  आपको  बताता  हूं  ।  आप  जयप्रकाश  अस्पताल  में  जाकर  मालूम  कीजिए  कि  वहां  दवाएं  नहीं

 ]

 भरी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  वे  विशेष  शिकायत  कर  सकते  हैं  और  हम  इसकी  जांच
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 निवम  377  के  अधीन  मामसे  18  1986
 हप्छढझ्ः

 एस०  कृष्ण

 हम  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहते  हैं  कि जनता  को  भयभीत  होने  की  कोई  आवश्यकता
 नहीं  स्थिति  नियंत्रण  में

 12.59  भ०  १७०

 नियस  377  के  झथीन  मासले

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  377  के  अधीन  मामलोंਂ  पर  चर्चा  की

 एक  यूरोपोय  प्राथिक  पत्रिका  में  प्रकाशित  मानचित्र  जिसमें  जम्मू  प्रोर  कश्मोर

 भौर  मारत  के  कुछ  प्रन््य  भागों  को  भारत  के  राज्य  क्षेत्र  से बाहर  दिल्लाया

 गया  त्रूटि  सुधार  को  झ्रावश्यकता

 थी  बलवस्त  सिह  रामूवालिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  आपके

 माध्यम  से  14  86  को  देनिक  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  समाचार  कि  केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  एक  प्रमुख  यरोपियन  आर्थिक  पत्रिका  के  वितरण  की  ओर  दिलामा  चाहता  हूं  जिस  पत्रिका  में

 भारतवर्ष  का  एक  नक्शा  अंकित  किया  गया  है  और  बड़े  अफसोस  की  बात  है  कि  हस  नवे  में  जम्मू
 कश्मीर  का  भू-भाग  नहीं  दिखाया  भारतवर्ष  का  पूर्वी  भू-भाम  जिसमें  सिजो

 अरुणाचल  ओर  बंगाल  के  भी  अमेकों  हिस्से  इस  नक्शे  में  नहीं  आश्चर्य
 :  को  बात  है  कि  इस  पत्रिका  को  वित्त  मन्त्रालय  के  पुस्तकालय  द्वारा  बांदा  जा  रहा  है  ओर  देश  की

 विभिन्‍न  संस्थाओं  तथा  व्यक्तियों  के  पास  यह  पत्रिका  आज  उपलब्ध  यद्यपि  सभी  विदेशों  पत्रिकाएं

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  होने  के  बाद  हो  देश  में  बांदी  जा  सकती  किन्तु  इस  मामले  में  मेरी  समझ  में

 नहीं  भा  रहा  कि  प्रशासन  की  कुशलता  कहां  गई  ;  अतः  मेरा  आग्रह  है  कि  सरकार  इस  मामले  में  बरती

 गई  लापरवाही  ओर  उसके  कारण  जो  हालात  पैदा  हुए  उनसे  सदन  को  सूचित  करे  और  दुरंत  इस
 नक्शे  को  ठीक
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 1.00  भ०  Fo

 ]

 पटना  विश्वविद्यालय  को  केश्वीय  विश्वविद्यालय  धोषित  करते  की  ग्रावश्यकता

 शी  सौ०  पी०  ठाकुर  :  पटना  विश्वविद्यालय  देश  के  पुराने  विश्वविद्यालयों  में  से
 एक  बिहार  की  कमजोर  वित्तीय  हालत  के  विश्वविद्यालय  का  स्तर  गिर  गया  बिहार  में
 कम  से  कम  एक  विश्वविद्यालय  ऐसा  होना  चाहिए  जो  कि  उच्च  स्तर  को  बनाये  रसे  तथा  विशिष्टता
 का  केन्द्र  इस  संस्थान  का  यदि  पूर्ण  विकास  किया  जाए  तो  यह  अन्य  संस्थानों  को  भी  प्रेरणा

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हस  संस्थान  को  केल्द्रीय  विश्वविद्यालय  बनाया  जाना

 चाहिए  और  इस  विश्वविद्यालय  में  व्यवहारिक  भौतिकी  कम्प्यूटर  का  उन्तत  विभाग  शुरू  किया
 जाना

 केरल  में  सटटनलेरी  पुल  के  हथान  पर  गये  पुल  का  निर्माण  करने  की  क्‍ह्रावश्यकुता

 प्रो०  के०  थी०  थामस  :  मट्टनवेरी--ड्यल्यू  ढ्ीप  पुल  कोब्रीन  को  केरल  के

 शेष  भाग  से  जोड़ने  क ेलिए  एक  महत्वपूर्ण  कड़ी  इस  पुल  की  गारंटी  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी
 सलिए  एक  नये  पुल  का  शीघ्र  ही  निर्माण  किया  जाना  मैं  माननीय  परिवहन  मन्त्री  से  आग्रह

 करता  हूं  कि  वे  कोचीन  बन्दरयाह  अधिकारियों  तथा  केरल  सरकार  को  इस  पुल  के  निर्माण  के  लिए
 निदेश  दें  ।

 योजना  स्‍ग्लायोग  के  पास  विचाराधीन  पड़ी  सोन  नहर  के  भ्राधुतिकी करण  की  योजना

 को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  की  प्रावश्यकता

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  नियम  377  के  अधीन  मैं  केसद्रीय  सिंचाई  मस्त्री  का  ध्याव

 बिहार  सोन  नहर  प्रणाली  की  दयनीय  हालत  के  बारे  में  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  यहं  देश  की  सबसे

 :  पुरानी  धिचाई  प्रणालियों  में  से एक  यह  प्रणाली  लगभग  120  वर्ष  पूर्व  शुरू  इससे  बिहार  में

 अत्यधिक  उपजाऊ  भूमि  तथा  भोजपुर  जिले  में  लगभग  50  हजार  एकड़  भूमि  पर  सिंचाई  हीती

 कई  वर्षों  स ेअति  कमजोर  रख-रक्षाव  के  का  रण  तथा  मध्य  प्रदेश  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  नई  सिंचाई
 नाओं  के  लागू  होने  के  कारण  सोन  नदी  ने  बिहार  में  सोन  नहर  प्रणाली  को  काफी  कमजोर  कर  दिया

 है  तथा  इसकी  क्षमता  कम  कर  दी  जो  क्षेत्र  बिहार  के  अन्य  भ्ण्डारण  माने  जाते  थे  तथा  जो  एक
 शताब्दी  से  अधिक  सभय  से  सोन  नहर  प्रणाली  पर  निर्भर  रेगिस्तान  में  बदलते  जा  रहे

 जन  प्रतिनिधियों  के  सतत  प्रयास  के  बाद  गत  वर्ष  विश्व  बैंक  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 गहर  के  बाधुनिकीकरण  के  लिए  1,200  करोड़  रुपये की  एक  योजना  छुरू  की  इस  मामले

 347



 नियम  377  के  अधीन  भामले  18  1986
 -  नीति  उक्‍ई्स्‍पपतनतस्‍>तत+त+त3..........,

 के०  के०  *

 में  सभी  प्रारम्भिक  जांच-पड़ताल  पूरी  हो  चुकी  है  तथा  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के

 बीच  वार्तालाप  के  कई  दोर  चल  चुके

 मुझे  बताया  गया  है  कि  अब  यह  योजना  आयोग  के  पास  उनके  अनुमोदन  के  लिए
 लम्बित  पड़ी

 इस  योजना  के  महत्व  को  फम  नहीं  आंका  जा  सकता  है  क्‍योंकि  यह  बिहार  में  सबसे  पुरानी
 सिंचाई  प्रणाली  है  तथा  राज्य  में  एक  बड़े  पिछड़े  इलाके  के  किसानों  को  लाभ  पहुंचाती

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  योजना  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  की  और  शीघ्र  ही  इसकी  मंजूरी

 सुनिश्चित  करने  की  जोरदार  अपील  करता

 पश्चिम  बंगाल  में  हल्विया  में  पेट्रो-ससायन  परियोजना  को  स्वीकृति  देने
 को  क्‍्रावश्यकता

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  एक  अत्यधिक  चिन्ता  का  विषय  है  कि  पश्चिमी  बंगाल
 में  हल्दिया  में  पेट्रो-केमिकल्स  परियोजना  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक

 स्वीकृति  नहीं  दी  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  उत्पादन-मिश्रण  में  परिवर्तत  करने  या  पश्चिमी  बंगाल

 औद्योगिक  विकास  निगम  से  आशय  पत्र  के  नये  संयुक्त  क्षेत्र  कम्पनी  को  हस्तांतरण  करने  के  प्रति  केन्द्रीय
 को  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के

 उपबन्ध  के  आधार  पर  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगपतियों  को  इस  परियोजना  में  शामिल  होने  की  स्वीकृति

 नहीं  यह  महत्वपूर्ण  है कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  परियोजना  स्थापित  करने  से  इन्कार

 कर  दिया  है  तथा  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  राज्य  सरकार  के  साथ  शामिल  होने  से  भी  इन्कार  कर

 दिया  है  तथा  साथ  ही  जब  राज्य  सरकार  के  निजी  क्षेत्र  के  साथ  अनुबन्ध  कर  लिया  हो  तो  वह
 योजना  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  कर  रही

 केन्द्रीय  सरकार  को  टालमटोल  की  नीति  छोड़नी  चाहिए  जिससे  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि

 हो  होगी  तथा  इस  प्रकार  यह  पश्चिमी  बंगाल  को  एक  प्रमुख  औद्योगिक  परिणेजना  के  लाभ  से  वंचित

 कर  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  उक्त  परियोजना  के  लिए  शीघ्र  ही  आवश्यक  मंजू री  प्रदान
 करे

 ~

 काशी  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  को  बोबारा  बशास्‍्ता
 प्रतापगढ़

 चलाने

 की  भ्रावश्यकता

 भी  राम  प्यारे  सुमस  :  उपाध्यक्ष  मैं  निवम  377  के  अधीन  इस

 +  248



 27  1907
 नियम  377  के  अधीन  मामले

 Snr  मा»  कारक  ०-००  लवारमा  हु

 पूर्ण  विषय  की  तरफ  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  :  -..

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वांचल  में  स्थित
 देवरिया

 प्रतापगढ़  के  लोग  लाखों  की  संख्या  में  बम्बई  में  रहते  हैं  जहां  पर  उनमें  से  काफी  लोग  बस  गए
 हैं  अथवा  व्यापार  करते  उन्हें  बम्बई  जाने  के  लिए  कमिश्नरी  मुख्यालय  होने  के  बावजूद  भी
 बाद  से  कोई  भी  ट्रेन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  गोरखपुर  से  बम्बई  जाने  के  लिए  ट्रेन  लखनऊ  होकर
 जाती  है  और  बनारस  से  भी

 दो  ट्रेनें  महानगरी  एक्सप्रेस  व  काशी  एक्सप्रेस  इलाहाबाद  होकर  बम्बई
 जाती  इस  प्रकार  से  लखनऊ  व  इलाहाबाद  के  बीच  में  स्थित  करीब  10  जिलों
 के  लोग  पूरी  तरह  से  बम्बई  जाने  हेतु  रेलवे

 से  वंचित  रह  जाते  उन्हें  बनारस  अथवा
 इलाहाबाद  जाकर  बम्बई  के  लिए  ट्रेन  पकड़नी  पड़तो  जिससे  काफी  परेशानी  होती  करीब  20
 लाख  लोगों  को  यह  असुविधा  होती  जिससे  असंतोष  थ्याप्त  इसलिए  मेरी  भारत  सरकार  से  यह्‌
 मांग  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  वासियों  की  भयंकर  समस्या  को  देखते  हुए  काशी  एक्सप्रेस  को  उपरोक्त

 बना
 इलाहाबाद  रूट  से  प्राथमिकता  देकर  बम्बई  तक  चलाने  की  स्वीकृति  प्रदान  करने  की  कृपा  करें

 और  इसी  रूट  से  बनारस  तक  वापसी  में  भी  चलाई  जाए  तथा  अकबरपुर  जंकशन  से  यात्रियों  की  भारी
 संख्या  को  देखते  हुए  सभी  ट्रेनों  में  कम  से  कम  बर्थ  प्रथम  श्रेणी  तथा  8  बर्थ  द्वितीय  श्रेणी  की  आरक्षित
 करने  हेतु  आदेश  निर्गंत  करने  की  कृपा

 (  भ्रमुवाद  ]

 राजस्थान  में  केरोय  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने  को  भ्रावश्यकता

 भी  शांति  घारीबाल  :  राजस्थान  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  एक  बहुत  पिछड़ा  राज्य

 राजस्थान  में  बड़े  उद्योगों  क ेविकास  की  बहुत  आवश्यकता  राज्य  सरकार  राजस्थान  में  बहुत  पहले
 से  ही  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  निवेश  की  अपर्याप्तता  की  वकालत  कर  रही  केन्द्रीय  सावंजनिक

 क्षेत्र  द्वारा  राजस्थान  में  लगाया  गया  पूंजी  निवेश  बहुत  कम  यह  पूरे  देश  में  इस  प्रकार  के  पूंजी  निवेश

 का  1.90  प्रतिशत  है  ।

 देश  में  भारत  इलेक्ट्रानिक  लिमिटेड  द्वारा  दो  अतिरिक्त  एकक  और  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स
 लिमिटेड  द्वारा  एक  एक  स्थापित  किये  गये  भारत  इलेक्ट्रानिक  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध

 निदेशक  द्वारा  यह  संकेत  दिया  गया  है  कि उनकी  औद्योगिक  संस्थान  प्रतिरक्षा  के  हलेक्ट्रानिक  उपकरणों
 के  उत्पादन  के  लिए  दो  या  तीन  एकक  स्थापित  करने  की  योजना  राज्य  सरकार  ने  भारत

 निक्स  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  को  सामान्य  दर  पर  विद्युत
 मकान  आदि  उपलब्ध  कराने  के  झ्रतिरिकत  सभी  प्रकार  की  सम्भव  सहायता  और  पधहयोग  का

 सन  दिया  भारत  सरकार  द्वारा  सभी  सम्बद्ध  बातों  पर  विचार  करने  के  उपरान्त  निएच्षय  किया

 कया  कि  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  भौर  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  एकक  राजस्थान

 के  अतिरिक्त  दूसरे  स्थानों  पर  स्थापित  की  जाएं  ।
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 ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 जश्ञाति  धारीवाल

 अब  हाजी रा  बीजापुर  गैस  पाइप  लाइनें  भी  राजस्थान  के  आरपार  बिछाई  जा  रहा  में

 सरकार  से  राजस्थान  में  उद्योग  खोलने  का  अनुरोध  करता  हुं  क्योंकि  राज्य  में  हाजीरा  गैस  पाइप  लाइन

 के  मार्ग  में अनेक  औद्योगीकरण  के  लिए  बहुत  ही  उपयुकत

 मैं  इस  महत्यपूर्ण  विषय  पर  सहानुभूतिपूर्वंक  ध्यान  देने  और  समर्थन  की  प्रतीक्षा  करूंगा  ।

 1.07  भ०  प०

 ठेका  श्रम  धो र  संशोधन  प्रध्यावेश  के

 निर  नुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 तथा '
 ठेका  असम  झोर  संशोधन  विधेयक

 ]!

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  12  और  13  पर  साथ-साथ  चर्चा

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  न्+  अनुपस्थित

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  अनुपस्थित

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  न  अनुपस्थित

 श्री  रामाअ्य  प्रसाद  सह  +-  अनुपस्थित

 डा०  ए०  के०  पटेल  न  अनुपस्थित

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  —  अनुपस्थित

 श्री  भट्टम  श्री राम  मू्ति  अनुपस्थित

 श्री  एम०  रघधुमा  रेड्डी  न
 अनुपस्थित

 सद  संख्या  12  पर  विया  गया  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  किया  अब  मैं
 तीय  मन्त्री  जी  को  विधेयक  अस्तुत  करने  के  लिए  बुलाता
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 4]  1907  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के
 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक ——
 ee  Sa Se कक 1970

 अम  ममजालय  के  राज्य  मन्त्री  पो०  ए०  संगमा  )  ग  मै  प्रस्ताव  करता
 हैं  :--

 ठेका  श्रम  और  में  संशोधन  करने
 वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 माननीय  समसस्‍्यों  को  ज्ञात  है  कि  राष्ट्रपति  ने  ठेका  श्रम  अधिनियम  ,  और
 का  संशोधन  करने  के  लिए  28  पुर:स्थापित  को  एक  अध्यादेश  जारी  किया  वर्धमान

 विधेयक  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  पुर:स्थापित  किया  गया

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है--ठेका  श्रम  भर  अधिनियम  उप
 और  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  :  947  के  अधीन  किसी  संस्थापना  के  मामले  में  एक  ही  सरकार  उप

 यूकत  सरकार  होनी  यह  हमें  एक  समान  औद्योगिक  सम्बन्धों  का  सम्बन्धी  नीति  तँयार  करने

 और  निरीक्षण  सम्बन्धी  अभिकरणों  की  बहुलता  को  कम  करने  जो  कि  प्रशासनिक  रूप  में  बांछनी य

 नहीं  सहायता  मिलेगी  ।

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पहले  ही  पारित  को  परित  किया  जा  चुका

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  को  सभा  में  चर्चा  के  लिए  प्रस्तुत  करता

 उप्राध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :--

 '  कि  ठेका  श्रम  ओर  विधेयक को  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 भरी  के०  राम  चर  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  सरकार  में  ठेका  श्रम

 ओर  संशोधन  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का

 प्रयोजन  यह  है  कि  थे  पहले  से  ही  एक  अध्यादेश  जारी  कर  चुकी  हैं  और  उस  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  के

 लिए  अब  यह  संशोधित  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया

 जहां  तक  अध्यादेश  के  जारो  किये  जाने  का  सम्बन्ध  है  मैं  सरकार  से  ओर  माननीय  मन्‍्त्री

 महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  इसको  जारी  करने  की  इतनी  अधिक  आवश्यकता  क्या  थी  क्योंकि

 नियम  जाएं  में  यह  अपेक्षित  है  कि  एक  अध्यादेश  तभी  जारी  किया  जा  सकता  जबकि  ऐसे  हालात

 पैदा हो जाएं कि शीघ्र ही कार्यवाही करने की आवश्यकता जब तक इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न व हों कि शी क्ष कार्यवाही की आवश्यता एक अध्यादेश जारी नहीं किया सकता है ।



 ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  86

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 के०  राम  जम्त्र  रेड्डी ]

 भ०  प०

 बक्कस  पुरुषोत्तमन  पोढासीन

 नि:सन्देह,  एक  अध्यादेश  जारी  करने  की  सरकार  की  शक्ति  है  परन्तु  यह  एक  बहुत  विशेष

 सामान्य  शक्ति  इसका  उपयोग  बहुत  कम  किया  जाना  संसद  की  शक्तियों  को  उपेक्षित

 करके  अध्यादेश  जारी  नहीं  किया  जाना  यद्यपि  अध्यादेश  का  जारी  किया  जाना  अवैध  न  भी

 हो  तथापि  एक  अध्यादेश  का  जारी  किया  जाना  भी  पूर्ण  रूप  से  नैतिक  और  वतंमान  परिस्थितियों  में

 उपयुक्त  नहीं  है  ।

 मैंने  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  और  उसके  उद्देश्य  और  कारणों  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  किया

 कड़ी  भी  इस  अध्यादेश  को  जारी  करने  की  आवश्यकता  ओर  इसके  महत्व  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 मान  लीजिए  की  अध्यादेश  जारी  न  किया  गया  तो  क्‍या  हो  जाता  ?  ऐसी  कया  सम्भाव्यता

 थी  जिसे  सरकार  इस  अध्यादेश  को  जारी  कर  सामना  करना  चाहती  थी  ?  वो  इन  बातों  पर  चुप्पी
 साधे  हुए  इन  परिस्थितियों  में  अध्यादेश  का  जारी  करना  अथवा  इसका  प्रचालन  न्यायोचित  नहीं

 हो  सकता  ।

 अब  हमें  अध्यादेश  को  जारी  किए  जाने  से  सम्बन्धित  परिस्थितियों  की  ओर  ध्यान  देता

 चाहिये  |  जनवरी  माह  के  अन्तिम  सप्ताह  में  अखबारों  में  इस  बात  का  संकेत  दिया  गया  कि  संसद  के

 फरवरी  के  दूसरे  सप्ताह  के  अन्त  में  समवेत  होने  की  संभावना  अगले  दिन  सरकार  ने  जल्दी  में  एक
 वक्तव्य  दिया  कि  संसद  का  सत्र  नहीं  बुलाया  गया  तब  यह  अध्यादेश  28  1986  को

 जारी  किया  सत्र  बुलाए  जाने  के  लिए  सम्मन  1-2-1986  को  जारी  किए  गए  इसका
 लब  यह  हुआ  कि  अध्यादेश  सत्र  बुलाने  क ेलिए  सम्मन  जारी  किये  जामे  से  ही  दो  या  तीन  दिन  पहले
 जारी  किया  गया  था  ।  मैं  इस  प्रकार  की  अत्यावश्यकता  को  जानना  चाहूंगा  ।  क्या  आकाश  दूट
 पड़ता  अध्यादेश  जारी  न  किया  जाता  ?

 सामान्य  परिस्थितियों  में  उन्हें  संसद  की  अवहेलना  नहीं  करनी  इस  सरकार

 को  सिफ्फ  सत्र  के  बुलाने  क ेलिए  सम्मन  जारी  करने  के  दो  या  तीन  दिन  पहले  अध्यादेश  जारी  करने  की

 क्या  आवश्यकता  थी  ?  उन्होंने  इस  बारे  में  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  इससे  सरकार  की  संसद  के

 प्रति  लापरवाही  प्रदर्शित  होती  वे  इसे  इसका  पूरा  सम्मान  नहीं  दे  रहे  वे  लघु  परिपय  को

 कर  संसद  की  अवहेलना  पर  तुले

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  इस  संशोधन  की  +भी  आवश्यकता

 उद्देश्य  और  धारणा  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  दो  अधिनियम  एक  1947  का  औद्योगिक
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक
 को  रे

 विवाद  अधिनियम  ओर  दूसरा  1970  का  ठेका  श्रम  और  अधिनियम  ।  इन
 दोनों  अधिनियमों  में  उपयुवत  सरकार  की  व्याद्या  की  गई  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  1947  के

 अनुसार  उपपुक्त  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  है  और  ठेका  श्रम  और  अधिनियम
 1970  के  अनुसार  राज्य  सरकार  ही  उपयुक्त  सरकार  हस  संशोधन  से  वे  राज्य  सरकार

 को  शक्ति  अपने  अधिकार  में  लेना  चाहते  हैं  ताकि  राज्य  सरकार  इस  अधिनियम  को  लागू  न  कर

 दोनों  अधिनियम  बिल्कुल  अलग-अलग  दोनों  अधिनियमों  का  सीमा  एक  दम  भिन्‍न

 आप  दोनों  को  एक  साथ  नहीं  जोड़  सकते  |  इसलिए  ,  सरकार  को  इस  अध्यादेश  को  लाने  की

 श्यकता  कहां  थी  ?  जब  ये  दोनों  चीजें  एकदम  भिन्‍न  हैं  तो  सरकार  को  समक्ष  प्राधिकरण  या  उपयूक्त
 सरकार  की  व्याख्या  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  यहां  185  श्रधिनियम  क्या  सरकार  समेकित

 विधान  लाना  चाहती  है  ?  आप  यह  नहीं  कर  यहां  ऐसे  बहुत  से  अधिनियम  हैं  जिनके  अन्तर्गत

 काभगारों  आदि  के  अधिकार  सुरक्षित  नहीं  सरकार  कामगारों  के  कल्याण  के  लिए  कोई

 गंभीर  कदम  नहीं  उठा  रही  जब  इत  प्रकार  की  स्थिति  है  और  बहुत  से  अधिनियम  पहले  से  मौजूद
 हैं  तो आपको  समेकित  विधान  लाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  का  मार्ग  क्यों  अपनाया  गया  ?  सरकार  ने

 जल्दबाजी  में  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 जब  आप  इस  पहलू  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सुरिन्दर  सिंह  बताम  केर्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 ओऔर  केन्द्रीय  सरकार  के  फैसले  के  साथ  विचार  करते  स्वोज्च  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  कामगारों

 को  महीने  के  उपरान्त  उनके  काये  ***

 समापति  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाधक्त  इस  विधेयक  के  लिए  केबल

 एक  धंटे  का  समय  आवंटित  किया  गया  है  और  आपके  दल  ने  दो  सदस्यों  के  नाम  दिए  कृपया  अब

 अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 क्रो  के०  रामचख  रेड्डी  :  इस  फँसले  से  सर्वोच्च  न्यायालय  इस  निर्णय  पर  पहुंचा  कि  सभी  लोगों

 को  छः  माह  की  सेवा  के  उपरान्त  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  दिया  जाना  सर्वोज्य

 न्यायालय  का  बहू  निर्णय  कुछ  लोगों  के  निहित  हितों  में  बाधक  रहा  कुछ  लोग  जो  इससे  प्रभावित

 हुए  और  शायद  सरकार

 है

 के  निहित  स्वार्थ  के  आगे  शुक  गई  है  और  वह  जल्दबाओ  में  निहित

 स्वार्थों  को  सहायता  देने  केकलिए  उल्टा  विधेयक  लाई  सरकार  इन  वर्षों  में  कया  करती  रही  ?

 सोलह  वर्ष  बोत  गए  और  उन्होंने  यह  कभी  नहीं  सोचा  कि  1947  के  अधिनियम  और  1970

 के  अधिनियभ  में  उल्लिखित  विभेदक  शर्ते  एक  दूसरे  के  बिरुद्ध  क्या  ऐसा  कोई  दृष्टांत  हैं  जहां  कि

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  में  परस्पर  विरोध  हुआ  हो  ?  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  कभी  नहीं

 हज  कि  केरद्रीय  सरकार  ने  इस  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करवे  की  कोशिश  की  हो  और  राज्य  सरकार
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 विनियमन  ओर  संशोधन  विधेयक

 के०  रामचन्द्र  रेडडो  ]

 उसमें  रकावट  बन  गई  हो  अथवा  राज्य  सरकार  ने  इसके  प्रवत्तन  को  रोकने  की  कोशिश  की  क्या

 इस  अधिनियम  को  लागू  करने  के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  और  किसी  राज्य  सरकार  के  बीच  विरोध

 होने  का  कोई  दृष्टांत  है  ?  यदि  ऐसी  परिस्थितियां  तो  मन्त्रालय  को  यह  बताने  के  लिए  सामने

 आना  चाहिए  था  कि  राज्य  सरकार  ने  एक  ऐसे  अधिनियम  के  क्रियान्वयन  में  रुकावट  डाली  है  जो

 श्रमिकों  के  हिंत  में  है  ।

 समापति  सहोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  के०  रामचरद्  रेड्डी  :  यह  एक  ऐसा  अधिनियम  है  जिसमें  श्रमिकों  क ेअधिकार  छीने  जा  रहे
 रेलवे  में  20  लाख  कामगार  हैं  और  सात  लाख  ठके  पर  काम  कर  रहे  कोयला  खानों  में  सात

 लाख  कामगार  हैं  और  एक  लाख  ठेके  पर  काम  कर  रहे  जिन  ठेकेदारों  ने  इन  कामगारों  को  काम  पर

 लगाया  हुआ  वे  उन्हें  उनकी  मजूरी  ठोक  से  नहीं  देते  । उनकी  सेवाएं  नियमित  नहीं  की  गई  हैं  और

 उन्हें  कोई  उपदान  आदि  नहीं  दिया  जाता

 समापति  महोदय  :  कृपया  अब  अपने  वकतथ्य  को  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  के०  रामचत्त्र  आप  जल्दबाजी  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 समापति  महोदय  :  मैं  विवश  हूं  ।  इस  विधेयक  के  लिए  केवल  एक  घंटा  नियत  किया  गग्रा

 भी  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  : जब  मैं  इस  वाद-विवाद  को  शुरू  कर  रहा  तो  आपको  मुझे  पर्याप्त

 समय  अवश्य  देना  यदि  आप  केवल  विधेयक  को  पारित  करने  के  इच्छुक  तो  आप  ऐसा  कर

 सकते  किन्तु  यदि  आप  कुछ  चर्चा  करना  चाहते  तो  आपको  कुछ  समय  देना  होगा  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  क॑०  रामचन्त्र  रेड्डी  :  कामगारों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  किया  जाना  इस  विधेयक  में
 ”

 राज्य  सरकारों  की  शक्तियां  छीन  ली  गई  हैं  और  सभो  शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथों  में  केन्द्रित

 कर  दी  गई  1970  से  सरकार  ने  कामगारों  के  लिए  कुछ  नहीं

 हि

 या  यदि  सरकार  निहित
 स्वार्थों  के  कहने  पर  कोई  कार्थवाही  नहीं  तो  कम  चारियों  की  नयां  निरन्तर  बनी  रहेंग्री  ।

 इसीलिए  मंत्रो  महोदय  से  मरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करें  और  इस  विधेयक  को

 बापस  ले  लें  तथा  तत्पश्चात  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करें  ताकि  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  हों
 सके  ।

 की  सोना  रथ  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 नीय  मन्त्री  जी  ने  इस  संशोधन  की  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  ठीक  ही  कहा  है  और  इससे  समान

 गिक
 सम्बन्धों  संबंधी-नीति  की  व्यवस्था  होगी  और  निरीक्षणकर्ता  एजेंसियों  की  बहुलता  में  कमी  होगी  ।

 सरकार  ने  इस  अधिनियम  के  अधीन  कुछ  कार्यवासियां
 की  हैं  और  इस  अधिनियम  का  उल्लंघन  करमे

 वाले  कुछ  व्यक्तियों  पर  मुकदमें  चलाए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  व्यक्ति  दोषी  भी  पाये  गए  हैं  ।  यह

 संशोधन  आवश्यक  है  क्योंकि  यह्‌  ठेका  श्रम  और  अधिनियम  और  ओऔद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  के  बीच  के  अन्तराल  को  पूरा  इससे  औद्योगिक  नीति  में  बहुत  सहायता

 मिलेगी  ।  दूसरी  ओर  मेरे  विद्वान  साथी  ने  अध्यादेश  के  प्रख्यापन  के  बारे  विधेयक  के  बारे  में  तथा

 उसके  बाद  इस  विधेयक  की  उपयोगिता  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  अध्यादेश

 विधि धि  सम्मत  नहीं  है  क्योंकि  इसे  सभा  को  बुलाए  जाने  से  कुछ  पहले  ही  प्रख्यापित  किया  गया  था  और

 उनके  अनुसार  जनवरी  1985  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णण  के  कारण  इस  अध्यादेश

 को  प्रख्यापिर  करने  की  आवश्यकता  यदि  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  ओर  समुचित

 ध्यान  देती  तो  इसमें  क्या  हानि  यदि  उनके  अनुसार  यह  सही  है  कि  यह  विधेयक  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  के  कः  रण  यह  लाया  गया  तो  इसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  बल्कि  उन्हें  तो  इसके

 लिए  श्रम  मन्‍्त्री  की  प्रशंशा  करनी  चाहिए

 कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  और  यह  अधिनियम  दोनों  एक  समान

 लीग  होते  इन्हे  लागू  करने  वाले  अभिकरण  भले  ही  विभिन्‍न  दृष्टिकोण  व्यक्त  यह  अधिनियम

 ठेंका  मंजूरी  व्यवस्था  को  पूरी  तरह  समाप्त  करने  के  लिए  नहीं  बल्कि  यह  तो  केवल  ठेका  मंजूरी

 व्येवेस्थों  को  विनियमित  करने  और  उसे  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  यदि  ठेका  मजूरी  का  उन्मूलन

 करें  दिया  तो  अधिक  अच्छा  होता  ।  किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  राज्य  सरकारें  कार्य  करती  हैं  और  अन्य  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  कार्य  करती

 सामास्य  क्षेत्रों  में  पयंवेक्षी  अथवा  निरीक्षणकर्ता  अभिकरण  दो  प्रकार  के  दुष्टिकोण  व्यक्त  कर  सकते

 इसलिए  इसे  क्रियात्वित  करना  कठिन  है  और  इसीलिए  इस  विधेयक  को  अब  लाया  जाना  उचित

 मैं  माननोय  मंत्री  जी  से  एक  बात  वे  यह  देखें  कि इस  विधेयक  को  शीघ्र  पूर्ण  रुप  से

 क्रियान्वित  किया  जाए  ।

 निर्माण  उद्योग  देश  में  बहुत  महत्वपूर्ण  हो
 गया  निर्माण  उद्योग  मे  श्रमिकों  की ओर  उचित

 धंवान  देना  क्योंकि  श्रमिकों  के  लिए  बनाये  गये  कानूनों  का  अनेक  आर  उल्लंबन  किया  जाता

 इन  कानूनों  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  जाना  उदाहरणाघं  दिल्‍ली  में

 ही  नेहरू  प्लेस  में  कन्‍्टीनेस्टल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  नाम  का  एक  संगठन  17.3.1983  को  मैंने

 माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछा  था  कि  क्या  यह  सही  है  कि  उड़ीसा  के  श्रमिकों  के  ठेकेदारों  के  लाइसेंसों  का

 इस  बर्ण  नवीकरण  नहीं  किया  गया  है  और  फिर  भी  उन्हें  श्रमिकों  की  भर्ती  करने  दी  जा  रही  है  और
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 श्रमिकों  को  देश  में  तथा  विदेशों  में  काम  पर  लगाने  दिया  जा  रहा  इसका  मुझे  यह  उत्तर  दिया  गया

 था  कि  उड़ीसा  दृण्डस्ट्रियल  इन्फ्रास्ट्क्चर  डिवेलपमेंट  भुवनेश्वर  ही  ऐसा  एकमात्र  संगठन

 है  जिसे  लाइसेंस  दिया  गया  और  किसी  को  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  अपने  एक  पिछले  प्रश्न  में

 मैंने  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  था  कि  उड़ीसा  में  तथाकथित  ठेकेदार  दिल्ली  की

 इस  सबकल्टीनेस्टल  कन्सट्रक्शन  कम्पनी  तथा  कुछ  अन्य  कम्पनियों  के  उप-अभिकर्ता  हैं  और  उन्होंने
 विदेशों  में  भेजने  के  लिए  श्रमिक  भर्ती  किये  ह ैऔर  हालांकि  उत्तर  के  अनुसार  कन्सट्रक्शन  कम्पनी  किसी

 प्रकार  की  राशि  लेने  की  हकदार  नहीं  फिर  भी  उसने  इन  श्रमिकों  से  5000  रुपये  से  5000  रुपये

 लक  ऐंठ  केवल  एजेंसी  ही  पन्द्रह  सौ  रुपये  तक  की  राशि  लेने  की  हकदार  श्रम  विभाग  को  इस
 बात  का  धन्यवाद  कि  पुलिस  स्टेशन  में  दो  शिकायतें  दर्ज  कर  दी  गई  ये  मामले  चल  रहे  हालांकि
 हमें  इन  मामलों  से  सम्बन्धित  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  करार  में  हन  निर्माण  कम्पनियों  अथवा  एजेंसियों  द्वारा  जो  कि  मजदूरों  को  विदेशों  में  भेजने  के  लिए
 प्राधिक्रत  उप-अभधिकर्ताओं  के  माध्यम  से  मजदूरों  की  भर्ती  करने  की  व्यवस्था  कब  तक  समाप्त  कर
 दी  जायेगी  और  उन्हें  उप-अभिकर्ताओं  के  माध्यम  से  भर्ती  क्यों  करने  दी  जा  रही  मेरे  पास  इस  संबंध
 में  संगत  पत्र  और  जानकारियां  मैंने  पूर्ववर्ती  श्रम  मंत्री  को  भी  इस  मामले  से  अवगत  कराया  था  और

 उन्होंने  इसके  लिए  सभा  में  मुझे  बधाई  दी  इस  कनन्‍्टीनेन्टल  कन्सट्रक्शन  कारपोरेशन  प्राहवेट
 लिमिटेड  का  लाइसेंस  रद  क्‍यों  नहीं  कर  दिया  जाता  ?  एक  प्रश्न  यह  भी  दिल्‍ली  की  यह  कन्टीनेन्टल

 कन्स्ट्रकशन  कारपोरेशन  और  अन्य  कम्पनियां  भी  मजदूरों  से  अपने  अनधिकृत  ठेकेदारों  के  माध्यम  से
 भारी  रकमें  वसूल  कर  रही  केवल  यहो  वे  इन  मजदूरों  से कुछ  समय  भारत  में  भी  काम
 वाते  हैं  और  काम  पूरा  करा  लेने  के  बाद  हो  वे  उन्हें  विदेश  भेजने  का  वायदा  करते  हैं  ।  एक  अन्य

 घिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जब  उन्हें  विदेश  भेज  दिया  जाता  तो  भारत  में  इन  कम्पनियों  के

 माध्यम  से  उनको  जो  मजूरी  प्राप्त  होती  उसमें  से  10  प्रतिशत  राशि  की  कटौती  कर  दी  जाती  है
 और  कम्पनियों  अशवा  अभिकरणों  द्वारा  यह  राशि  उप-ठेकेदारों  को  दे  दी  जाती  महोदय  मैं  आपके
 माध्यम  मन्त्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  स्टेट  बेंक  तथा  अन्य  बैंकों  में  इस
 नेन्टल  कन्स्ट्रक्शन  कम्पनी  के  खातों  को  जब्त  कर  लिया  जाये  और  विदेशों  में  भेजे  गये  मजदूरों  की

 मजूरी  में  से  जो  10  से  15  प्रतिशत  तक  की  गैर-कानूनी  कटोती  की  गई  उसकी  वसूली  की  जाये
 तथा  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  काययंबाहियां  करने  के  साथ-साथ  कटौती  की  यह  राशि  इन  मजदूरों  को  दे  दी

 इस  समय  उड़ोसा  के  पासपोर्टधा री  ऐसे  500  श्रमिक  हैं  जो  इन  कम्पनियों  अबवा  एजेंसियों  के
 अधीन  काम  कर  चुके  हैं  सौर  जिन्हें  विदेश  नहीं  भेजा  गया  तथा  बहुत  तंग  किया  गया  जिन  मजद्बूरों
 को  अपने  पासपोर्ट  प्राप्त  हो  चुके  उन्हें  प्राथमिफता

 के
 आधार  पर  विदेश  भेजा  जाना  चाहिए  और

 इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  ही  जांच  की  जानी  माननीय  मन्‍्त्री  जी  को  इन  मजदूरों  की  रक्षा  करनी
 चाहिए  |  जब  तक  इन  मजदूरों  को  विदेश  न  भेज  दिया  इन  निर्माण  कम्पनियों  द्वारा कत  जिस

 रा  किसी  भी
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 व्यक्ति  को  विदेश  भेजे  जाने  पर  रोक  लगा  दी  कन्टीनेन्टल"कन्सट्र्शन  कम्पनी  तथा  अल कन्टीनेन्टल  कम्पनी  तथा  अन्य
 कम्पनियां  बदले  की  भावना  एक  व्यक्ति  द्वारा  सिफारिश  किये  जाने  पंर  ही  कुछ  ध्यक्तियों  को  विदेश
 भेज  रही  इस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  पुलिस  स्टेशन  में  शिकायत  दर्ज  की  गई  है  उससे  147  पासपोर्ट  जब्त
 करके  लौटा  दिये  गये  इस  सम्बन्ध  में  तूघना  तो  कम  से  कम  दर्ज  करानी  इस  बात  की  बहुत
 संभावना  है  कि  उसे  मुकदमे  पर  कुछ  धनराशि  श्वर्च  करती  होगी  और  अपने  इस  थाटे  को  पूरा  करने  के
 लिये  बहू  और  अधिक  धनराशि  ऐंठकर  मजदूरों  को  भेजने  के  लिए  प्रेरित  हुआ  हो  ।  मेरे  पास  बहुत  से
 दस्तावेज  ये  पूर्ववर्ती  श्रम  मन्त्री  को  पहले  ही  दिये  जा  चुके  इसकी  जांच  की  जानी

 कड़ी  कार्यवाही  की  उन्होंने  आप्रवास  अधिनियम  के  अधीन  कर  अपवंचन  करने  के

 अलावा  मजदूरों  को  तंग  करने  और  उनका  शोषण  करने  जैसे  बहुत  से  अपराध  भी  किये  मेरे  पास

 कम  से  कम  ऐसी  16  कम्पनियों  अथवा  एजेंसियों  की  सूची  है  जो  यह  कार्य  कर  रही  उनके  विष्ड्ध

 कंडो  कार्यवाही  की  जानी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराई  जानी  मैं  इस  सभा

 में  मजदूरों  के  पक्ष  का  समर्थन  करने  के  fog लिए  बोल  रहा  हूं  ।  संसद  सदस्यों  को  दिये  जाने  वाले  एक  लेटर

 पैड  पर  जालसाजी  से  लिखित  एक  पत्र  उड़ीसा  के  एक  समाचारपत्र  -  में  प्रकाशित  किया  गया

 था  किस्तु  बाद  में  इस  समाचार  पत्र  ने  इसका  खण्डन  कर  यह  मेरा  अपना  मामला  नहीं  बल्कि

 यह  तो  सभा  का  मामला  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  और  तो  और  संसद  सदस्यों  को  जो

 कार  को  मामलों  की  जानकारी  देते  हैं  और  जो  सभा  में  इस  इस  इस  पैसा

 बनाने  वाले  भ्रष्टाधार  आदि  के  बारे  में  बोल  रहे  किस  प्रकार  ये  इन  लोगों  द्वारा  नहीं  छोड़ा

 जाता  ।  वे  संसद  सदस्यों  को  शभिन्दा  करना  भाहते  जनता  की  दृष्टि  में  उनके  सम्मान  को  कम  करना

 चाहते  मेरा  विचार  है  कि  पीठासीन  अधिकारी  को  सदस्यों  को  इस  स्थिति  से  बचाना  चाहिए  औरं

 उनके  विरुद्ध  कायंवाही  करनी  अन्यथा  इस  सभा  में  किसी  भी  सदस्य  के  लिए  भ्रष्टाचार  के

 विरुद्ध  बोलना  बहुत  कठिन  ही  जायेगा  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  वह  पत्र  क्‍या  जिसका  आप  उल्लेख  कर  रहे

 शी  सोमनाथ  रथ  :  मैं  इसे  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहता  मैंने  अद  तक  इसे  इसलिए  नहीं
 रखा  क्योंकि  मैंने  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए  पीठासीन  अधिकारी  की  अनुमति  नहीं  ली  है  ।

 अन्यथा  मैं  इसे  रख  चुका  मैं  इसे  बाद  में  मैं  इसे  मन्त्री  महोदय  को  दिल्लाऊंगा  |

 मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से  अनुमति  लूंगा  ओर  सभी  दस्तावेजों  को  सभा  के  समक्ष  रखंगा  ।  इनसे

 यह  पता  चलेगा  कि  इन  मजदूरों  से  किस  प्रकार  करोड़ों  रुपये  ऐंठें  गये  ये  दस्तावेज  श्रम  मन्त्री  को
 दिये  जा  चुके  इनकी  प्रतिया  मेरे  पास  उन्होंने  मात्र  सूचना  दर्ज  कर  दी  एक
 व्यक्ति  से  1 47  पासपोर्ट  जब्त  किये  गये  अब  इसी  व्यक्ति  को  सभी  निर्माण  कम्पनियों  तथा  अन्य
 कम्पनियों  द्वारा  मजदूरों  को  बाहर  भेजने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।  इसलिये  श्रम  मन्त्री  से
 मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मामले  में  कड़ो  कार्यवाही
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 ]

 श्री  के०  एन०  प्रधान  :  सभापति  मंत्री  जी  द्वारा  जो  संशोधन  विधेयक
 लाया  गया  है  में  उसका  समर्थन  करता  अगर  यह  कहा  जाय  कि  यह  बहुत  इन्नोसेंट  अमेंडमेंट
 उस  पर  कोई  नाक  भों  सिकोड़ने  की  आवश्यकता  नहीं  है  तो  गलत  नहीं  जहां  तक  इस  आपत्ति

 की  बात  है  कि  सेशन  से  पहले  आ्िनेंस  के  द्वारा  कोई  चीज  लागू  न  की  यह  कहना  उचित  नहीं  है  ।

 शभोरिजिनल  लेजिस्लेशन  में  तो  इस  बात  का  ज्यादा  ध्यान  रखा  जाना  जरूरी  लेकिन  जहां  तक

 संशोधन  की  बात  है  यह  इस  बात  को  जाहिर  करता  है  कि  कोई  गलती  कोई  कन्फ्यूजन  था  उसको

 ठीक  किया  जा  रहा  है  और  उसको  जितनी  जल्दी  ठीक  किया  जाय  उतना  ही  अच्छा  होता  इसमें  भी

 केवल  इतना  ही  किया  गया  है  कि  जहां  जहां  इंडस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स  ऐक्ट  लागू  होगा  उसके  लिए

 प्रिएट  गवनेमेंट  सेंट्रल  गवर्नमेंट  शेष  के  लिए  स्टेट  गवर्न॑मेंट  एप्रोंप्रिएट  गवर्नमेंट  रहेगी  ।

 यह  जो  ओरिजिनल  ऐवट  है  यह  1970  में  लागू  यह  सही  है  कि  कुछ  उस  पर  काम  भी

 हुआ  लेकिन  इतना  बड़ा  यह  देश  इसमें  कान्ट्रैक्ट  लेबर  जिन  बेचारों  के  कोई  अधिकार  नहीं
 जिनके  कोई  वेतनमान  नहीं  जिनको  महंगाई  भत्ता  नहीं  जिनकी  क्रोई  सविस  कंडीशंस  नहीं

 ओवरटाइम  नहीं  पेंशन  नहीं  ग्रेच्यूइटी  नहीं  ले  आफ  नहीं  ऐसे
 क्लास  आफ  वर्क  क ेलिए  जितनी  तेजी  के  साथ  इसको  लागू  किया  जाना  था  उतनी  तेजी  से  वह  नहीं

 हुआ  ।  गवनेमेंट  सेक्टर  पब्लिक  सेक्टर  प्राइवेट  सेक्टर  सब  जगह  यह  कान्ट्रेक्ट  लेबर  मौजूद

 है  जिनको  कभी  भी  बाहर  किया  जा  सकता  कभी  भी  सड़क  पर  निकाला  जा  सकता

 पन्द्रह-पन्द्रह  और  बीस-बीस  साल  काम  करने  के  बाद  में  ऐसी  स्टेज  पर  ये  बाहर  किए  जाते  हैं  जब  इनका

 कोई  पुरसा-हाल  नहीं  होता  ।

 भोपाल  में  अभी  दो  साल  पहले  के०  के  ०  ड्राइसेल  फैक्ट्री  बन्द  की  जो  रेगुलर  मजदूर  थे

 उनको  तो  कम्पेन्सेशन  भी  ग्रेच्युइटी  भी  लेकिन  जो  कान्ट्रैक्ट  लेबर  थे  उनको  बगैर  कुछ
 दिए  बिना  किप्ती  सहारे  के  सीधे  सड़क  पर  फेंक  दिया  बल्कि  वहां  पर  एक्स्ट्रा  प्रोडक्शन  का  जो

 नोटिस  दिया  था  उसमें  भी  वहां  स्ट्रेन्च  जो  रेगूलर  थी  हालांकि  उससे  दुगुनी  स्ट्रेन्थ  आधे  लोग  कांट्रैक्ट
 :  लेबर  की  तरह  से  काम  कर  रहे  हैं  मगर  उसमें  भी  उनका  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  गया  |  बीस  बीस  साल

 तक  उन्होंने  काम  किया  है|

 1983  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने एक  रिट  पेटीशन  पर  यह  फैसला  दिया  था  कि  सभी  राज्य  कान्ट्रेक्ट
 लेबर  ऐडवाहज़री  बोर्ड  बनाएं  और  यह  फूड  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  लिए  दिया  गया  था  कि  वहां
 पर  जितने  भी  इनके  पद  पेरिनियल  हैं  उनको  परमानेन्ट  किया  जाना  रेगुलर  किया  जाना

 लेकिन  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  चाहे  हमारा  सेंटर  का  लेबर

 डिपार्टमेंट  हो  चाहे  राज्यों  के  लेबर  डिपार्टमेंट  यह  खुद  एक  मिसाल  है  कि  83  से  लेकर  86  हो
 तीन  वर्षो  में  हम  केवल  एक  फूड  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  में  कितने  पेरिनियल  जाब्स  हैं  उनके

 लिए  कमेटी  बनाकर  तय  नहीं  कर  पाए  ओर  उसको  लागू  नहीं  कर  पाये  ।
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  भ्रम
 तथा  संशोधन  विधेयक

 जहां  जहां  यह  कोशिश  की  गई  कि  ठेका  प्रथा  समाप्त  हो  तो  कोशिश  यह  की  गई  कि  वह
 वल  है  कि  न  रहेगा  बांस  न  बजेगी  न  मरीज  रहेगा  न  मर्ज  उन्होंने  मजदूरों  को  ही
 लना  शरू  कर  तो  यह  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  ठेका  प्रथा  समाप्त  करने  का  मतलब  है  कि

 मजदूरों  को  स्थायी  किया  जाना  उनको  रेगुलर  किया  जाना  उनको  सड़क  पर  नहीं
 कर  देना

 इसी  प्रकार  से  एक  बड़ा  अच्छा  सुझाव  तामिलनाडु  की  ठेका  श्रम  सलाहकार  समिति  ने  दिया  था

 कि  इस  कानून  जो  दसवों  धारा  है  उसका  संशोधन  करके  जहां  पर  बारहमासी  किस्म  के  काये  हों

 बहां  पर  ठेका  प्रथा  समाप्त  करनी  लेकिन  यह  भी  नहीं  लेबर  लाज  में  यदि  कोई  भी

 ऐसा  संशोधन  आयेगा  तो  यह  पूरा  सदन  उसका  स्वागत  करेगा  ।  ओज  तो  यह  जंगल  हो  गया  है  कानूनों
 का  और  कोई  भी  ऐसा  कानून  नहीं  है  जिसमें  कि  संशोधन  की  आवश्यकता  न  पिछले  वर्ष  जो  हमारे

 श्रम  मन्त्री  श्री  टी०  उनके  सफेद  बालों  से  तो  जरूर  ऐसा  लगता  था  कि  वे  बुजुर्ग  हैं  लेकिन

 जिस  ढंग  से  उन्होंने  श्रम  मन्त्रालय  में  काम  किया  है  वह  उल्लेखनीय  है  ।  उन्होंने  जवानों  की  तरह  से

 काम  मन  और  मरितिष्क  से  जवानों  की  तरह  से  ही  उन्होंने  काम  उन्होंने  इस

 बात  का  वायदा  किया  था  कि  जितने  भी  लेबर  कानून  हैं  उनकी  समोक्षा  की  जायेगी  ओर  एक  व्यापक

 लेजिस्लेशन  लाया  जायेगा  क्योंकि  आज  कई  कानून  तो  ऐसे  हैं  जिनमें  कन्ट्राडिकशन्स  उनमें

 भाषायें  भी  अलग  अलग  ऐसी  हालत  में  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  जिस  स्टेज  में  हम  पहुंच  गए

 इक्कीसवीं  शताब्दी  में  हम  प्रवेश  करना  चाहते  हैं  तो आज  जिस  प्रकार  के  लेबर  लाज  बने  हुए  हैं  जिनमें

 कन्ट्राडिक्शन्स  परिभाषाओं  में  अन्तर  उन  कानूनों  को  ठीक  किया

 अन्त  में  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  हमारे  वर्तमान  श्रम  मम्त्री  जी काफी  नौजवान  हैं  और  हम  आशा

 करते  हैं  कि  पहले  के  श्रम  मन्‍्त्री  श्री  टी०  अंजैया  से  भी
 अधिक  तेजी

 से
 काम  करके  वे  इस  बात  को

 करेंगे  कि  वे  मजदूरों  की  ज्यादा  भलाई  करना  चाहते  मजदूरों  के  हितों  को  रक्षा  करना

 चाहते

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  हृदय  से  समर्थन  करता

 ]

 कहो  आज  बन  रियान  :  सभापति  यह  संशोधन  जो  सदन  के

 अमक्ष  इसमें  ठेका  श्रम  और  में  संशोधन  करने  में  आपेक्षा  की  गई
 अधिनियम  में  किया  जाने  वाला  वर्तमान  संशोधन  बहुत  छोटा  यह  इस  बात  की  व्यास्या  करता

 है  कि  श्रमिक  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  कौन-सी  पहले  यह  उपबन्ध  था

 कि  ठेका  श्रमिकों  कौर  ठेकेदारों  के  बीच  उठे  विवादों  में  हस्तक्षेप  करने  और  उन्हें  निपटाने  के  लिए  वही
 es  em

 बंगला  में  दिये  बये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 ठैका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 बाज  बन  रियान  ]

 राज्य  सरकार  सरकारਂ  होगी  जिस  राज्य  में  वह  एकक  कार्य  कर  रहा  किन्तु  अब  इस

 संशोधन  के  परिणाम  स्वरूप  राज्य  सरकार  को  कारावई  करने  की  शक्ति  से  वंचित  किया  जा  रहा  है

 और  इस  सम्बन्ध  में  सभी  शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ली  जा  रही  यह  सच  है  कि

 वास्तविकता  में  प्रत्येक  राज्य  में  भारतीय  खाध्व  निग  भारत  हैवी  इले  भारतीय  नौवहन

 एन०बी०सी०सी०  आदि  जैसे  विभिन्न  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिष्ठानों  में  ठेका  श्रमिक  काफी  लम्बे  समय

 से  काये  कर  रहे  अब  सरकार  को  अचानक  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  क्‍यों

 महसूस  हुई  ?  मूल  अधिनियम  1970  से  प्रवृत्त  किन्तु  1970  से  1985  तक  इन  15  वर्षों  के

 दौरान  सरकार  ने  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  अनुभव  नहीं  की  ।  यह  आवश्यकता

 अब  क्‍यों  महसूस  की  जा  रही  है  ?  पिछले  एक  या  दो  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  स्थित

 बनंपुर  इस्पात  दुर्गापुर  इस्पात  और  उवरक  मेट्रो  रेलवे  आदि  जंसे  प्रतिष्ठानों  जहां
 ठेका  श्रमिक  काम  कर  रहे  थे  कुछ  श्रमिक  समस्‍यायें  उत्पन्न  हो  गई  इन  मामलों  में  पश्चिम  बंगाल

 के  श्रम  आयुक्त  ने  हस्तक्षेप  किया  और  श्रमिकों  के  लिए  संतोषजनक  हल  खोज  निकाला  ।  राज्य  सरकार

 में  श्रमिकों  को  नियमित  किंपे  जाने  की  व्यवस्था  की  और  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  कि  श्रमिकों  को

 उनकी  बकाया  राशि  अदा  की

 इसके  मैं  अन्य  राज्यों  की  कुछ  और  घटनाओं  का  उल्लेख  लगभग  दो  वर्ष

 पूर्व  आसाम  आयल  डिविजन  के  अन्तगंत  का  कर  रहे  ठेका  श्रमिकों  न ेअपनी  बकाया  राशि  के  भुगतान
 के  लिए  आन्दोलन  किया  ।  उन्हें  केन्द्रीय  और  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा  बेरहमी  से  पीटा  गया  और
 उनका  भगतान  किए  बिना  उन्हें  भगा  दिया  हरियाणा  में  पानीपत  उवेंरक  निगम  में
 ठेका  श्रमिकों  और  ठेकेदारों  क ेबीच  विवाद  की  एक  और  घटना  हुई  ।  श्रमिकों  ने  अपने  न्यायोचित  देयों

 की  मांग  की  थी  उन्हें  भी  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा  पीट  कर  घर  भगा  दिया  गया  ।

 पिछले  10  या  ।  5  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  श्रम  कानूनों  और  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रमिक  विवादों  के  मामलों  में  निर्णयों  की  एकरूपता  के  बारे  में  कोई

 परवाह  नहीं  की  जबकि  केन्द्र  और  लगभग  अधिकांश  राज्यों  में  कांग्रेस  की सरकार  वह  इसके  प्रति

 अब  क्‍यों  अचानक  चिन्तित  हो  उठे  क्योंकि  वह  यह  देख  रहे  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  की  वामपन्थी

 सरकार  श्रमिकों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मामलों  का  निपटारा  कर  रही  वह  श्रमिकों  का

 पक्ष  ले  रही  किन्तु  अन्य  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  ठेकेदारों  का

 साथ  ले  रही  है  और  केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  सहायता  से  श्रसिकों  को  भुगतान  किए  बिना

 मार  पीट  करके  भगा  रही
 !

 इसलिए  मुझे  दुःख  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  यह  संशोधन  देश  के  लाखों  ठेका  अ्रमिकों

 के  हितों  की  रक्षा  के  उद्देश्य  से नहीं  किया  जा  दूसरी  ओर  यह  विधेयक  केवल  ठेकेदारों  के  ह्वितों
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  असम
 और  संशोधन  विधेयक

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  लाया  गया  मुझे  मालूम  है  कि  उन  यूनिटों  और  जहां  पर
 ठेका  श्रमिक  नियोजित  किए  जाते  हैं  के  अधिकारी  ठेकेदारों  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  श्रमिकों  को  धोखा
 देते  हैं  और  स्वयं  पैसा  बनाते  उन्हें  उनकी  मजदूरी  दिलाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया
 इस  प्रकार  के  बहुत  से  यूनिट  घाटे  पर  चल  रहे  इ५  प्रकार  ठेकेदारों  और  अधिकारियों  की  सांठ-गांठ
 से  सरकार  को  घाटा  हो  रहा  उद्योगों  को  नुकसान  हो  रहा  है  और  श्रमिकों  को  उनके  न्यायोचित  हक
 से  वंचित  किया  जा  रहा  मैं  इस  विधेयक  का  इसके  वर्तमान  रूप  में  पूरी  तरह  से  समर्थन  नहीं

 मुझे  प्रसन्‍नता  होगी  यदि  अद्धे-सरकारी  और  निजी  संस्थानों  में  ठेकेदारों

 के  आधीत  काम  करने  वाले  लाखों  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा
 के  लिए  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत

 करती  मुझे  वास्तव  में  प्रसन्‍नता  हुई  होती  यदि  सरकार  ने  इन  सभी  निर्धन  श्रमिकों  के  अधिकारों

 ओऔर  हितों  की  रक्षा  करने  का  प्रयत्न  किया  होता  ।  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  ऐसा  करेंगी  ?

 उनकी  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  मैं  जानता  हूँ  कि  यह  सरकार  केवल  मुट्ठी  भर  लोगों  के  हितों
 की  रक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्य  करती  हमने  प्रायः  यह  आरोप  लगाया  महोदय  ठेका

 श्रमिक  अधिनियम  काफी  समय  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्रवृत्त  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह

 संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  वास्तविक  उद्देश्य  और  प्रयोजन  क्या  मैं  चाहता  हुं  कि  जब  मन्त्री  महोदय

 उत्तर  दें  तो  वह  यह  बताएं  कि  किन-किन  राज्यों  में  राज्य  सरकार  के  हस्तक्षेप  करने  से  उद्योग  या  श्रमिकों

 के  हितों  को  नुकसान  हुआ  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  विगत  में  श्रमिक  विवादों  का  हल  श्लोजने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  के  हस्तक्षेप  से  यदि  उद्योग  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  या  श्रमिकों  के  हितों  को

 सान  नहीं  पहुंचा  तो  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  को  आवश्यकता  भी  क्‍या

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  »।ने  वाले  दिनों  में  ठेका  श्रमि-ं  के  ट्वितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक

 व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  तब  हम  अवश्य  अपनी  पार्टी  का  दुष्टिकोण  प्रस्तुत  करेंगे  ओर

 उसका  समर्थन  करेंगे  ।

 महो  इसके  साथ  मैं  अपनी  बात  प्तमाप्त  करता

 ]

 भी  मूल  चग्द  डागा  :  सभापति  मैं  संगमा  साहब  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  थे

 बड़ी  मेहनत  के  बाद  इस  बिल  को  मेरा  ख्याल  इस  बिल  को  लाने  में  उनको  प्तीना  आया

 आप  मेहरबानी  करके  यह  बतलाइए  कि  इस  बिल  के  नीचे  कितने  आदम्ियों
 को

 आज  तक  सजा

 दी  गई  अब  तक  जितने  भो  लेबर-लॉज  सरकार  द्वारा  लाए  गए  बे  सब  अममारी  में  रखे  हुए

 लेबर-लॉज  पास  करने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  इन्सपैक्टर  का  राज  कायम  कर  देगा  और  कुछ  नहीं

 इस  लेबर-लॉज  को  आप  तो
 आपको  मालूम  होगा  कि  आपने  क्या-क्या  कानून  बनाए  कितने

 सुम्दर  कानून  बनाए  संगमा  साहब  तो  बड़ी  स्पष्ट  बात  कहने  वाले  व्यक्ति  इसमें  कहा  यया  है

 कि  ठेकेदार  लोगों  को  कंसे
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 ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम
 ढँ  विनियम  और  संशोधन  विधेयक

 भूल  चन्द  डागा  ]

 ]

 प्रत्येक  संस्थान  जहां  पर  सामान्यतः  बीस  या  अधिक  श्रमिक  ठेके  पर  काम  करते
 उनके  6  वर्ष  से  छोटे  बच्चों  के  लिए  उचित  आकार  के  दो  कमरे  उपलब्ध  कराए

 इन  में  से एक  कमरा  बच्चों  के  खेलने  के  लिए  प्रयोग  किया  जाएगा  और  दूसरा  कमरा

 बच्चों  के  सोने  के  लिए  ।

 ठेकेदार  खेलने  के  कमरे  में  पर्याप्त  खिलोने  और  शयन  कक्ष  में  पर्याप्त  चारपाईयां  और

 बिस्तर  उपलब्ध  कराएगा  ?

 क्या  कर्नाटक  या  केरल  में  ऐसा  है  ?

 ||

 ये  कान्ट्रेक्टर  कौन  होते;हैं  ।  यह  खून  चुसने  वाले  लोग  होते  भ्रम  करने  वाले  लोगों  का  शोषण

 करने  वाले  लोग  होते  आपने  कानून  बना  मुझे  एक  बात  यह  बताइए  कि  यह  क्या  कानून  है
 कि  20  आदमी  तब  कानून  लागू  होगा  ।  एक  आदमी  का  खून  भी  जो  लेता  वह  हत्या  पाप  है

 और  अपराध  एक  गांव  में  कुआं  खुदवाने  के  लिए  एक  काश्तकार  ने  5  आदमी  को  लगा  दिया  और

 कहा  कि  हम  तुम्हें  200  रुपये  देंगे  ।  उन्होंने  10  दिन  लक  कुआं  खोदा  लेकिन  उप्तमें  पत्थर  निकल  आया

 ओर  कुआं  आगे  नहीं  खुद  सका  ।  तो  200  रुपये  उनको  नहीं  दिये  गये  बल्कि  उनको  थाने  में  बुलाया  और

 उनसे  कहा  गया  कि  मूर्श्  तुमने  जो  कान्‍्ट्रेंक्ट  किया  उसको  पूरा  नहीं  किया  ओर  तुम्हें  कुआं  खोदना

 पड़ेगा  ।  तो  इस  तरह  की  बातें  होती  हैं  ओर  उनपर  आपका  कानून  लागू  नहीं  होता

 आप  संविधान  की  आटिकल  42  और  43  को  देखें  ।  वे  क्या  कहती  मैं  पढ़  देता  हूं  मु

 छ्

 42.  काम  की  न्यायसंगत  और  मानबोचित  दक्षाओं  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रसूति

 सहायता  के  लिए  उपबन्ध  करेगा  ।

 43.  राज्य  उपयुक्त  विधान  या  आधिक  संगठन  द्वारा  या  किसी  अन्य
 रीति

 से  कृषि  उद्योग

 के  या  अन्य  किसी  प्रकार  के  सभी  करमकारों  को  निर्वाह  शिष्ट  जीवन

 स्तर  और  अवकाश  का  सम्पूर्ण  उपभोग  सुनिश्चित  करने  वाली  काम  को  दशाएं  तथा

 सामाजिक  और  सांस्कृतिक  अवसर  प्राप्त  कराने  का  प्रयास  करेगा  और  विशेष  कर'*
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 27  1907  ऐैका  श्रम  और  संशोक्षत  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम
 और  संशोधन  विधेयक

 शनि  जप
 ]

 मैं  कर्नाटक  की  ही  बात  नहीं  सारे  देश  में  ये  ठेकेदार  आदमियों  का  खून  चूस
 लेते  हैं  और  आप  यह  देखें  कि  घर  में

 जो
 नोकर  उनकी  क्या  दशा  होती  आपने  कब  उनके  लिए

 कानून  बनाया  घर  का  मालिक  उस  नौकर  का  शोषण  करता  धनवान  लोग  पैसा  कमाते  हैं  लेकिन
 उनको  नहीं  देते  और  इस  तरह  से  एक  आदमी  दूसरे  आदमी  का  खून  चूसता  है  ।**:(ब्यकयान)  हम  तो
 गम  के  आंसू  पीले  हमारे  मिनिस्टर  साहब  संगमा  साहब  आप  यह  बताइए  कि  इस  कानून  के
 सेक्शन  24,  25  और  26  में  आपने  किन-किन  को  सजाएं  पिछले  यह  का  रिकार्ड  आप  देखकर
 बताइए  कि  कितने  आदमियों  को  सजाएं  दीं  और  तीन  साल  में  किन-किन  को  जेल  भेजा  ।  इसमें  3  भंब्स

 सिम्पुल  इस्प्रिजममेंट  धौर  फाइम  कितने  ठेकेदारों
 कों
 आपने  सजा  दी  ओर  आपकी  जो  पब्लिक

 सेक्टर  अन्डरटेकिग्स  उनमें  से  कितनों  का  चालान  किया  ।  एफ०  सी०  आई०  के  चेयरमैन  का  चालान
 किया  ।  फूड  का  रपोरेशन  आफ  इस्डिण्य  कितना  शोषण  मजदूरों  का  करता  वह  कहता  है  कि  इतती

 बोरियां  डालनी  पड़ेगीं  और  तब  इतना  मिलेगा  क्या  आप  यह  बताएंगे  कि  हमने  इस-इन  पब्लिक

 अन्डरटेकिग्स  का  चालान  किया  |  संगमा  साहब  इतना  ही  कह  देंगे  कि  हम  तो  थोड़े  दिन  हुए  मिनिस्टर

 बने  इस  कांट्रेलट  लेबर  का  मतलब  यही  है  कि  कांट्रेक्टर  कहता  है  कि  मैं  तेरा  खून  तेरा

 शोषण  इस  वर्ग  को  अबोलिश  कर  देना  हटा  देना

 आपका  बीस  मेम्बरों  का  बोर्ड  आप  बताइये  कि  हसकी  बेंठक  कब  यह  बोर्ड  कब  बैठा  ?

 आपके  इंस्पेक्टर  कहां-कहां  गये  ?  संगमा  साहब  हमने  देखा  है  कि  जो  आपके  इंस्पेक्टर  काम  करते

 इंस्पेक्टर  के  धर  पर  महीने  के  महोने  चंदा  पहुंच  जाता  रह  इंस्पेक्टर  राज

 श्रीमन्‌  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  आप  इस  कानून  को  देखें  ।  जब  तक  आप  एक  कस्प्रीहेंसिव

 लेजिस्लेशन  नहीं  लायेंगे  तब  तक  इस  कानून  का  कोई  फायदा  नहीं  लेबर  लाज  के  अन्दर  मैंने  जब

 इस  कानून  को  पढ़ा  ।  आपका  यह  एक्ट  सन्‌  का  में  बना  था---मैं  आपका  ध्यान  इसकी  कुछ  क्लाजिज

 की  तरफ  दिलाता  हूं  :--

 [  प्रभुधाद ]

 यहां  आपने  कहा  किसी  भी  संस्थान  को  जहां  पर  बीस  या  अधिक  अभिक  काम

 करते

 आदमी  तक  तो  कोई  कांट्रेक्ट  पर  लेबर  रख  सकता

 20  लेबर  होने  के  बाद  आप  इस  कानून  को  लागू
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 १

 मूल  चन्‍्द

 मैं  आपका  ध्यान  धारा  3  की  ओर  आकर्षित  करता  इसमें  कहा  गया  है  कि

 जल्द  से  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  का  गठन  करेगी  जिसमें  20  सदस्य  होंगे-*  17  से  अधिक

 नहीं  *“और  दो

 ]

 आपका  इतना  बड़ा  बोर्ड  यह  कब  बे>ता  क्या  बातें  करता  है  ?

 आप  इंस्पैक्टर  की  अनुमति  से  ही  मुकदमा  दायर  कर  सकते  हैं  या शिकायत  कर  सकते  हैं  ।

 हम  उनको  सजा  क्या  देते  है  ?  तीन  महीने  की  सजा  हो  सकृती  है  ।  एक  इसमें  यह  लिखा  है  कि

 कोई  आदमी  जो  लेबर  है  वह  खुद  मुकदमा  नहीं  कर  सकता  है  ।

 ]

 श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  वह  थाने  में  रिपोर्ट  दर्ज  नहीं  करा  सकते  ?

 यह  कया  कानून  है  ?  संगमा  आपके  डिपार्टमेंट  ने आपको  कह  दिया  और  आप  इसे  यहां
 ले  आए  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 श्री  राज  कुमार  राय  :  तव  तो  यह  सबसे  बड़ी  विषमता

 ]

 झी  मूल  चम्द  डागा  :  यह  बात  तो  यही  मैं  कहना  भाहता हूं  ।  ठीक  उपाध्यक्ष  महोदय  ने
 घंटी  बजा  दी  है  यह  कहने  के  लिए  कि  समाप्त  करो  ।  मैं  आपसे  यह  कहता  हूं  कि  एक  कम्प्रीहेंसिद
 लेजिस्लेशन  लाने  की  बात  खाली  इससे  काम  नहीं  चलेगा  कि  हमने  ठंडे  पानी  का  इंतजाम  कर
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 दिया  या  ठंडा  पानी  पिला  मैं  अपने  राजस्थान  के  अन्दर  हालत  देखता  जो  लोग  कांट्रेक्टर
 होते  हैं  य ेपोलिटिशियंस  के  दोस्त  होते

 इसमें  लिखा

 भी  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निरीक्षक  की  शिकायत  या  उसकी
 लिखित  अनुमति  के  बिता  किसी  भी  शिकायत  पर  विचार  नहीं  करेगा  और  कोई  भी
 न्यायालय

 ]

 इसमें  यह  हालत  आप  मेहरबानी  करके  बसाइये  कि  इसमें  किस  को  सजा  दी  गयी  ।  आप
 नागालैण्ड  के  लिए  ही  नहीं  सारे  हिन्दुस्तान  क ेलिए  कानून  बनाइये  और  एक  कम्प्रीहेंसिव  लेजिस्लेशन
 लाइये  ।  ब्योरोक्रेसी  को आप  समझा  दें  कि  यह  अपने  पास  रसे  ।

 ]

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  आपको  यह  प्रति  दे  सकता  हूं  ।

 थी  ए०  चाल्स  :  मैं  ठेकाश्रम  और  संशोधन

 यक  1986  का  समर्थन  करता  हूं  । यह  1970  के  मूल  अधिनियम  में  आने  वाले  शब्द  सरकार
 से  सम्बन्धित  विषमता  को  दूर  करने  के  सीमित  प्रयोजन  से  प्रस्तुत  किया  गया  मूल  अधिनियम  में

 आयी  सरकारਂ  शब्दों  की  परिभाषा  1947  के  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  आई

 परिभाषा  से  भिन्‍न  है  और  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन  में  कुछ  कठिनाई  उत्पन्न  हुई  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  वर्तमान  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  यश्षपि  मैं  उपयुँक्त  उल्लिखित  मौजूदा
 नाई  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्तमान  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  कितु  मैं  ठेका  श्रम  प्रणाली  का  कड़ा
 विरोध  करता  हूं  जिसकी  कि  मूल  अधिनियम  में  परिकल्पना  की  गई  यह  केवल  विचोलियों  का  ही
 समर्थन  करता  है  जो  मजदूरों  के  खून  पसीने  की  कमाई  श्वाते  यह  प्रणाली  हमारे  देश  जैसे  सभ्य  देश

 में  नहीं  होनी  चाहिए  और  यदि  हम  ध्यानपूर्वक  इस  अधिनियम  का  अध्ययन  करें  तो  पता  अलेगा  कि
 1970  के  अधिनियम  में  यदि  किसी  के  हितों  की  रक्षा  की  गई  है  तो  वह  विचौलियों  के  न  कि  श्रमिकों

 के  हितों  की  रक्षा  की  गई  है  जिनके  लिए  1970  का  अधिनियम  पारित  किया  गया  मैं  मंत्री

 महोदय  तथा  इस  सदन  का  ध्यान  इस  अधिनियम  के  एक  या  दो  ख्ण्डों
 की ओर  आकषित  करता

 धारा  2  (a)  में  व्यवस्था  है  कि  :

 जब  एक  कामगर  को  किसी  संस्थान  में  अथवा  उसके  कार्य  के  लिए  भाड़े  पर  नियक्त  किया
 जाता  है  तो  उसे  ठेका  श्रमिक  के  रूप  में  नियोजित  माना
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 ठैका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 निश्नुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 ओर  संशोधन  विधेयक

 ___  र  ॒_[_क्‍क्‍  अपमानजनक

 [  ञ्ी  ए०  चाल्से  ]

 परਂ  शब्द  अत्यन्त  अपमानजनक  है  ।  हम  वाहन  किराए  पर  लेते  वैनिक  इस्तेमाल

 की  बहुत  सी  वस्तुएं  बतेन  आदि  किराए  पर  लेते  कितु  यह  कहना  कि  किसी  व्यक्ति  को  किराए  पर

 लिया  गया  यह  उसका  अपमान  हम  केवल  किसी  व्यक्ति  को  काम  करने  के  लिए  रखते

 प्रकार  यह  आधुनिक  विचारधारा  के  विरुद्ध  ठेका  श्रमिक  और  अधिनियम

 का  सीर्षक  भी  गुमराह  करते  वाला  मैंने  1970  के  ठेका  श्रमिक  और

 अधिनियम  के  उपबन्धों  को  पढ़ा  इस  अधिनियम  में  जो  कुछ  दिया  गया  उससे  ठेकेवारों  के  हित

 को  संरक्षण  मिलता

 2.00  भ०  प०

 खण्ड  10  पर  आते  हुए  जो  ठेका  श्रमिकों  को  नियोजित  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने सेਂ
 सम्बन्धित  मैं  उप-खण्ड  और  पढ़ता  उप-खण्ड  में  उल्लेख  है

 प्रकार  का  कार्यਂ  उप-खण्ड  में  उल्लिखित  क्या  वह  नियमित  कमंकारों  के  माध्यम  से  मामूली
 तौर  से  किया  जाता  है  ओर  उप-खण्ड  में  उल्लिख्ित  क्‍या  प्रचुर  संख्या  में  कर्मकारों  को

 नियोजित  करना  पर्याप्त  आश्ययं  की  बात  है  कि  इन  सभी  मामलों  में  यह  अधिनियम  लगगू  नहीं

 होता  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्टीकरण  दिया  जाता  यदि  कोई  प्रश्न  उठता  है  कि  क्या  कोई  कार्य

 अध्ववा  प्रक्रिया  वर्षानुवर्ष  प्रकार  का  तो  उसके  सम्बन्ध  में  उपयुक्‍त  सरकार  का  निर्णय  अन्तिम  होगा

 यह  अधिनियम  ऐसे  कार्य  पर  लागू  होता  है  जो  नियमित  कमंकारों  को  नियोजित  करके  नियमित

 आधार  पर  किया  जाता  मैं  आग्रह  करूगा  कि  लोगों  को  भर्ती  करते  समय  भर्ती  से  संबंधित

 सामान्य  नियमों  का  पालन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  आरम्भ  से  ही  उनके  हिंत  का  समुचित  संरक्षण

 किया  जा  सके  और  ऐसे  मामलों  में  ठेका  श्रमिकों  को  नियोजित  न  करना  पड़े  ।

 ऐसे  अनेक  उदाहरण  हैं  जहां  श्रमिकों  को  नियोजित  करने  में  उनके  हित  का  अनादर  करतेः

 हुए  ठेकेदारों  द्वारा  बहुत  कदाचार  किया  जाता  मैं  इस  इस  सम्दन्ध  में  भारतीय  खाद्य

 भारतीय  नौवहन  निगम  और  भारतीय  भांडागार  नियम  का  उल्लेख  करूंगा  और  समय  सीमित

 के  कारण  मैं  इन  सभी  विषयों  के  बारे  में  विस्तारपूर्वक  नहीं  परन्तु  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान
 अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  इससे  सम्बन्धित  एक  विशेष  मामले  की  ओर  आकर्षित  करूंगा  ।  लगभग  पांच  कर्षेः

 पहले  तिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  पर  एक  ठेकेदार  को  माल  की  दुलाई  का  ठेका  विया  गया  उसने  उस  कार्म
 के  लिए  90  श्रमिक  नियोजित  तीन  वर्ष  की  अवधि  पूरी  होने  के  बाद  वह  ठेका.किसी  अस्य
 ठेकेदार  को  दे  दिया  गया  ।  इस  बीच  उन  90  श्रमिकों  न ेअपनी  सहकारी  समिति  बनाई  और

 उस  ठेके  के  लिए  आवेदग  किया  ।  परन्तु  उक्त  समिति  को  वह  ठेका  न  देकर  बम्बई  की  मेसस  क्लीनवेल

 को  दे  दिया  गया  ओर  इससे  बहुत  सी  कठिनाइमां  उत्पन्न  इस  नई  फर्म  ते  उन  कर्मकारों  को

 नियोजित  करने  से  इंकार  कर  दिया  जो  गत  तीन  वर्षों  से  कार्य  करते  आ  रहे  हैं  और  फर्म  ने  इस  बाठ
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 27  1907  ठेका  अ्रम्म  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 मिरमुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक
 फ  उऊअऊ्अ्अआझउझञ

 पर  जोर  दिया  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  श्रमिक  के  रूप  में  नियुक्ति  पाने  के  लिए  3000  से  5000  गफ्ये
 देने  यह  मामला  श्र  न्यायालय  में  पहुंचा  ।  उसके  बाद  उसे  उच्च  न्यायालय  में  ले  जाया
 उच्च  न्यायालय  ने  सुस्पष्ट  निर्देश  दिया  है  कि  कर्मकारों  के  दावे  को  मान्यता  दी  जानी  उस

 निर्णय  के  ठेकेदार  ने  श्रमिकों  के  उस  समूह  को  नियोजित  करने  से  इंकार  कर  दिया  और  अब

 वह  सारा  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  नागर  विमानन  मन्त्रीजी  को

 उनसे  जो  उत्तर  मिला  वह  यह  है  क्योंकि  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  विचाराधीन  वह

 कुछ  नहीं  कर  यह  खेद  की  बात  है  कि  तीन  वर्षों  से  कार्य  करते  आये  कर्मकारों  को  अपनी

 सामान्य  शिकायतों  को  दूर  करन  हेतु  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़  रहा  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  मन्त्री  महोदय  और  इस  सभा  को  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  कर्मकारों  के  सामान्य  हितों

 की  सुरद्षा  उनके  न्यूनतम  वेतन  की  सुरक्षा  उनकी  भविष्य  उनकी  नोकरी  की  सुरक्षा
 के  लिए  विभिन्‍न  विधान  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  आदि  ।  इस  1970  के  अधिनियम  को  लाकर

 उन  सभी  विधानों  को  केवल  यह  देखने  के  लिए  निष्क्रिय  कर  दिया  जाता  है  कि  ये  सभी  लाभ  ले  लिये

 संक्षिप्त  में  यह  ऐसा  मामला  है  और  इस  सारे  मामले  को  समाप्त  करने  के  लिए  1970  का

 अधिनियम  पारित  किया  गया

 अध्याय  5  में  ठेका  श्रमिकों  फे  कल्याण  और  स्वास्थ्य  के  बारे  में  विचार  किया  गया  भैरे

 अभिन्न  श्री  डागा  जी  ने  उन  सभी  विषयों  को  विस्तार  से  स्पष्ट  किया  है  और  इसलिए  मैं  उमके  बारे  में

 लहीं  परन्तु  ये  सभी  लाभ  देने  की  पूरी  जिम्मेदारी  ठेकेदार  को  सोंपी  गई  है  और  आप  सोच

 सकते  हैं  कि  इससे  क्ंकारों  के  हित  की  सुरक्षा  किस  प्रकार  होने  वाली  है  ।

 छण्ड  2  में  फिर  बताया  गया  है  कि  :

 प्रश्येक  कर्मकार  को  मजदूरी  का  संदाय  करने  के  लिए  उत्तरदामी  होगा  ।”

 ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  जिससे  कि  न्यूनतम  बेवन  अधिनियम  उस  पर  लागू  हो  ।  ऐसा

 कुछ  नहीं  उन्हें  ठेकेदार  की  दया  पर  छोड़  दिया  जाता

 फिर  घारा  26  और  27  बहुत  ही  अवास्‍्तविक  श्री  डागा  जी  ने  हन  सभी  बातों  का  उल्लेख

 किया  करममकारों  को  अपनो  शिकायतों  को  लेकर  न्यायालय  में  जाने  की  अनुभति  नहीं  है  ।  या  तो

 निरोक्षक  मुकदमा  दर्ज  करें  अथवा  कर्मकारों  को  निरीक्षक  की  पूर्व  अनुमति  लेनी  यदि  वे  तीन

 महीने  के  भीतर  मुकदमा  दर्ज  नहीं  करते  तो  बह  मामला  व्यपगत  हो  जाता  है  ओर  इसलिए  वे  न्यायालय

 में  कोई  याचिका  दर्ज  नहीं  कर  सकते  ।

 इस  अंधिनियमभ  के  खण्ड  32  में  विभाग  में  नियुक्त  अस्य  विभिन्‍न  व्यक्तियों  को असाधारण

 सुरक्षा  प्रदान  की
 गई
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 ठैका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 बिरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 ओर  संशोधन  विधेयक

 ए०  चार्स्स  |

 भी  अभियोजन  या  अन्य  विधिक  किसी  भी  ऐसी  बात  के  बारे

 जो इस  अधिनियम  या  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियम  या  +ए  गए  किसी  आदेश  के

 सरण  में  सदभावना  पूर्वक  कीं  गई  हो  ><  x  >८  »<८,  किसी  रजिस्ट्रीकर्ता
 ज्ञापन  अधिकारी  या  किसी  अन्य  सरकारी  सेवक  या  केन्द्रीय  बोर्ड  या  राज्य  बोर्ड

 के  किसी  सदस्य  के  विरुद्ध  न  होगी  1”

 2.44  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  कमंकारों  के  हितों  को  कोई  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  की  जाती  है  परन्तु
 ठेकेदारों  के  हित  की  सुरक्षा  की  जाती  है  तथा  निरीक्षक  और  अधिकारियों  के  हित  पर  ध्यान  दिया

 जाता  है  जो  ठेकेदारों  से  भी  अपना-अपना  हिस्सा  प्राप्त  कर  लेते  अतः  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  इस  अधिनियम  के  समूचे  उपबन्धों  को  देखें  कि  इनमें  स ेकोई  भी  उपबन्ध  कर्मकारों  के

 हित  की  सुरक्षा  नहीं  करता  और  वह  कमंकारों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधान

 झाएं  क्योंकि  सरकार  उनके  प्रति  वचनबद्ध  बजट  में  गरीबी  दूर  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  अधिक

 ओर  दिया  गया  है  ।  सरकार  उन्हें  निर्धनता  रेखा  के  ऊपर  लाना  और  गरीब  लोगों  वास्तव  जीवन

 देना  चाहती  अतः  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  कमंकारों  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  नया  विधान  लाया

 इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  यह  उन  विसंगतियों  को  दूर
 करके  लाया  गया  है  जिनका  मैंने  पहले  ही  निवेदन  किया  था  कि  ये  विसंगतियां  दूर  की  जानी

 श्री  थम्पत  थासस  :  ठेका  श्रमिक  और

 यक  को  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  नियन्त्रण  के  अधीन  लामे  के  लिए
 लाया  गया  है  क्योंकि  कुछ  बातों  में  राज्य  सरकार  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  विरोध  है  ।  में  मानता

 हूं  कि इस  विसंगति  को  दू  *  किया  जाना  है  और  जो  संगठन  केन्द्र  के  अधीन  हैं  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 लियमित  करना  जब  ठेका  प्रणाली  समाप्त  की  ठो  केन्द्रीय  सरकार  को  उसे  अमल  में

 लाना

 मेरे  मित्र  कुछ  बातों  के  बारे  में  विस्तार  से  ठेका  प्रणाली  की  वास्तविक  व्यवस्था  के  बारे  में  कह

 रहे  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ठेका  प्रणाली  को  बिल्कुल  अथवा  कम  से  कम  सरकारी

 क्षेत्र  क ेउन  उपक्रमों  में  समाप्त  क्यों  नहीं  करती  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  भारतीय  खाद्य  निगम  सीधे

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियन्त्रण  में  है  और  यह  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  उन्होंने  देश  भर  में  गोदाम



 54  1907  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनूमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 ओर  संशोधन  विधेयक

 बनाए  हैं  और  ये  गोदाम  स्थायी  निर्माण  हैं  तथा  उनके  कार्य  के लिए  कमंकार  आवश्यक  यह  कोई
 स्थायी  उपाय  नहीं  यह  स्थायी  व्यवस्था  यदि  भारतीय  खाद्य  निगम  में  कोई  ठेका  श्रमिक  नहीं

 तो  आप  किसे  भुगतान  कर  रदे  उनके  पास  और  भी  कर्मचारी  होंगे  जो माल  चढ़ाने  और  उतारने

 का  कार्य  कर  रहे  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  करेगी  और  उन्हें  स्थायी  बनाने  पर  चार

 करेगी  ?  ठेका  प्रणाली  समाप्त  करने  का  यहू  एक  उपाय  क्या  आप  कृपया  भारतीय  खाद्य  निगम

 में  ठेका  प्रणाली  समाप्त  मैं  सरकारी  क्षेत्र  के  उप्क्रमों  की  स्थिति  बताने  के  लिए  भारतीय  खाद्य

 निगम  का  उदाहरण  दे  रहा  हूं  और  किस  प्रकार  ठ6का  प्रणाली  स ेआम  जनता  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित

 उसका  उल्लेख  कर  रहा  भारतीय  थाद्य  तिगम  के  देश  भर  में  फैले  गोदामों  में  हुजा रो ंभमिक  कार्य

 करते  हैं  जिनकी  कमंचारी  कहलाने  की  कोई  पात्रता  नहीं  उनके  नाम  कहीं  भी  रिकार्ड  में  नहीं
 वे  किसी  न्यूनतम  वेतन  के  हकदार  नहीं  हैं  वे  किसी  सांविधिक  वेतन  और  सांविधिक  लाभ  के  हकदार

 नहीं  सरकार  जो  संरक्षण  प्रदान  कर  रही  है  वे  उनमें  से  किसी  के  हकदार  नहीं  वे  उन

 लियों  की  दया  पर  रहते  हैं  जो  ठंका  लेते  उन्हें  ठेकेदारों  से  दिहाड़ी  दर  पर  मजदूरी  मिलती

 जब  वे  काम  करते  तो  वे  किसी  न  किसी  उपाय  से  कुछ  पैसा  प्राप्त  करते  उनके  स्थान  पर  एवजी

 लोग  काम  कर  रहे  हैं  और  ठेकेदार  धन  कमाता  सरकार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  ठेका

 प्रणाली  समाप्त  करके  उन्हें  विभाग  में  नियमित  वयों  नहीं  करती  ?

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जब  आप  इस  विधेयक  को  सभा  में  रश्  रहे  हैं

 तो  आपकी  अपनी  सरकार  श्रम  विभाग  ने  कया  किया  यही  समय  है  कि  आप  इस  विषय  पर  अमल

 मद्रास  ओर  पिशाखापत्तनम  में  भारतीय  खाद्य  निगम  में  कामगार  जो  दिहाड़ी  पर

 काम  कर  रहा  है  और  विभागीय  कर्मचारियों  के  रूप  में  खपने  की  मांग  को  लेकर  निरंतर  संध्ं  करता

 आया  उनकी  छंटनी  की  जा  रही  है  ।  उनको  संख्या  7000  तक  सभी  स्थानों  में  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रम  द्वारा  7000  कामगरों  की  सेवाएं  समाप्त  की  जा  रही  यदि  आप  सही  मायने  में  यह

 संशोधन  लाना  चाहते  तो  विधेयक  पारित  करने  से  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  कामगारों  को

 विभागीय  कर्मचारियों  के  रूप  में  वापिस  लिया  आप  अपनी  सदाशयता  प्रदर्शित  यह्‌

 आपका  अपना  विभागीय  उपक्रम  है  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम

 रेलबे  का  उदाहरण  यह  एक  स्थायी  निकाय  यहां  निर्माण  कार्य  भिरंतर  रूप  से

 चलता  रहता  है  और  लोग  नियमित  रूप  से  कार्य  कर  रहे  आप  उन्हें  क्या  वेतन  दे  रहे  हैं  ओर  उन्हें

 कौन  नियोजित  करता  काये  को  विभागीय  रूप  से  और  सीधे  करने  की  बजाय  आप  ठेकेदार  नियुक्त
 करते  हैं  ओर  ठेकेदार  रेलवे  के  लिए  लोगों  की  व्ण्वस्था  कर  रहे  रेलवे  में  लाखों  लोग  ठेका  प्रणाली

 पर  कार्य  कर  रहे  यहू  एक  अन्य  सरकारी  उपक्रम  यवि  आप  वास्तव  में  देश  में  ठ5का  प्रणाली

 समाप्त  करना  चाहते  तो  सबसे  पहले  आप  स्वयं  करके

 आइये  अच्छा  काम  हुम  ही  प्रारम्भ  आप  इस  विभाग  में  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 सेंत  है  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त  कर

 शई१



 ठैका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 मिरनूमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  उत्सादन  )  संशोधन  विधेयक

 थम्पन  थामस  ]

 यदि  आप  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  पत्तनों  के  विषय  में  विश्लेषण  करें  तो  पाएंगे  कि  वहां  के
 काज  का  अजीब  तरीका  वहां  बिचोलिये  मनुष्यों  की  सप्लाई  करके  आजीविका  अजेंन  कर  रहे
 इस  देश  में  मनुष्यों  की  क्‍या  प्रतिष्ठा  एक  आदमी  जो  दूसरे  आदमी  को  सप्लाई  करता  है  कमीशन

 पाता  कितनी  बुरी  बात  है  ?  इन  बातों  को  मैं  किस  प्रकार  स्पष्ट  करू  ?  इसे  क्‍या  कहा  जाये  ?

 मैं  इस  बात  को  किसी  अन्य  प्रकार  से  नहीं  कहना  चाहता  किन्तु  आदमियों  का  व्यापार  करने  बाला

 व्यक्ति  लाभ  कमाता  यदि  आप  मनुष्यों  को  उचित  सम्मान  देते  हैं  तो  इस  प्रकार  के  सम्मान  को  बन्द

 कोजिए  |  सरकार  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  और  उसके  स्वामित्व  वाले  पत्तनों  में  बिचोलिये  और  ठकेदार

 हैं  और  वे  लोग  मजदूरों  की  सप्लाई  करके  धन  कमाते  हैं  और  आप  इसे  बिना  किसी  हिंचक  के  श्रमिक

 पूर्ति  भ्रणालीਂ  कहते  पत्तनों  में  इस  श्रमिक  पूति  प्रणाणी  को  लोग  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  थौर

 यदि  मैं  100  मजदूर  सप्लाई  कर  सकूं  तो  मुझे  अच्छा  पैसा  मिल  सकता  न  कोई  काम  क रना

 आप  मनुष्यों  को  कया  सम्मान  दे  रहे  यदि  आप  मानव  का  वास्तव  में  सम्मान  करना  चाहते  हैं  और

 यदि  अ।प  लोगों  में  अच्छी  भावना  उत्पन्न  करना  चाहते  हैं  तो  आप  इस  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दीजिए
 तथा  पत्तनों  और  अन्य  क्षेत्रों  में  ठेकेदारी  प्रणाली  को  बन्द  कर  हालांकि  डाक  श्रमिक  बोर्ड

 अधिनियम  बन  गया  है  और  उन्होंने  कमंचारियों  को  विनियमित  किया  है  तथा  उनका  विभागीकरण  कर

 दिया  परन्तु  मंगलौर  जैसे  अधिकतर  पत्तनों  में  ठेकेदार  ही  श्रमिकों  की  पूर्ति  करते  वहां  सभी

 प्रकार  के  श्रमिकों  की  पूर्ति  की  जाती  उनमें  से  केवल  कुछ  को  ही  स्थायी  किया  जाता  यह  उसका

 दूसरा  पहलू

 मैं  आपके  ध्यान  में  एक  और  मामला  लाता  हूं  जिस  पर  मेरे  मित्र  श्री  सोमनाथ  रथ  भी  अपने

 भाषण  में  प्रकाश  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  सनाहकार  समिति  से  सम्बद्ध  होने  के  कारण  मुझे
 इसका  पता  चला  इस  देश  में  ऐसे  कुछ  लोग  भी  हैं  जो  लोगों  को  विदेशों  में  भेजकर  उनका  शोषण

 करते  वह  भी  एक  प्रकार  की  ठेका  प्रणाली  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ऐसी  अनेक  जाली  कम्पनियां

 बन  रही  हैं  जो  लोगों  को  भर्ती  करके  उन्हें  विदेशों  में  भेजते  हैं  और  उन्हें  विदेश  भेजने  पर  यदि  इस  देश

 के  कानून  के  अनुसार  विदेशी  नियोक्‍्ता  उन्हें  अदायगी  करता  है  तो  उन्हें  बहू  राशि  जमा  करानी  पड़ती

 इन  लोगों  को  उनको  भर्ती  करने  वालों  द्वारा  ही  भेजा  जाना  परन्तु  होता  क्‍या  है  ?

 भार  की  तलाश  में  जाने  वाला  गरीब  आदमी  अपनी  अपने  अपनी  पत्मी  की

 सम्पत्ति  तथा  अन्य  सभी  चीजें  बेचकर  थीसा  प्राप्त  करने  के  लिए  धन  देता  है  और  उन्हें  निर्माण  कार्य

 के  लिए  भेज  दिया  जाता  वहां  उन्हें  प्रताड़ित  किया  जाता  है  और  अमानवीय  व्यवहार  का  साभना

 करना  पड़ता  वहां  उनकी  रक्षा  कौन  करता  है  ?  आपने  यहां  ऐसी  कम्पनियों  जो  कि  जाली  हैं

 पंजीकृत  किया  हुआ  जो  लोगों  को  भर्ती  करके  विदेश  भेज  रहे  आप  उन्हें  बिनियमित  कैसे  कर

 सकते  हैं  ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  आप  वास्तव  में  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त  करता  चाहते  हैं  और  शौनों
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 1907  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  भ्रम
 और  संशोधन  विधेयक

 को  वास्तविक  सम्मान  प्रदान  करना  चाहते  हैं  तो सरकारी  कानूनों  को  कड़ाई  से  लागू  इसे  राज्य
 सरकारों  और  अन्य  संगठनों  की  निगरानी  पर  छोड़ने  का  प्रयत्न  न  सरकार  को  इस  प्रणा  को
 रोकने  के  लिए  काफी  कठोर  कदम  उठाना

 शी  भोचललभ  पाणिप्रही  :  मैं  ठेका  श्रम  और

 संशोधन  1986  का  समर्थन  करता  यह  केवल  तीन  खंडों  वाला  छोटा  सा  विधेयक

 परन्तु  आफार  में  छोटा  होने  पर  भी  विधेयक  सारे  देश  में  एक  समान  श्रम  नीति  बनाने  और  बेहतर
 आँध्योगिक  सम्वर्ध  स्थापित  करने  के  लिए  भी  अत्यधिक  महृत्यपूर्ण  जान  पड़ता  है  ।

 यह  विधेषक  जनवरी  में  प्रब्यापित  अध्यादेश  का  स्थान  सेने  के  लिए  हमारे  समक्ष  इस

 किश्ेयक्त  का  विष्य  सरकारਂ  की  परिभाषा  है  ओर  आज  हम  इस  सभा  में  इस  पर  चर्चा  कर  रहे
 सरकारਂ  शब्द  के  विषय  में  भिन्‍्त-भिरन  विधानों  में  अलग-अलग  परिभाषाएं  दी  गई  हैं  जतः

 इस  परिभाषा  के  विषय  में  समानता  लाने  की  आवश्यकता  महसूस  की  गई  है  ।

 औद्योगिक  विवाद  1947  में  सरकारਂ  की  परिभाषा  दी  गई  है  और  केल्लीय

 सश्कार  को  सरकारਂ  माना  गया  १२न्तु  उत्तरवर्ती  अर्थात  ठेका  श्रम

 और  अधिनियम  1970  में  एक  अलग  परिभाषा  की  गई  उसमें  राज्य  सरकार  को

 सरकारਂ  माना  गया  अतः  इससे  इस  क्षेत्र  में  एक  दुविधापूर्ण  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  और

 उच्चे  लाग  करने  के  मामले  में  कठिनाई  होती  है  जिसे  कि  दूर  करता  पड़ेगा  ।  इस  विधेयक  में  ऐसा

 कुछ-नहीं  होना  चाहिए  जिससे  विरोध  की  गुंजाइश  हो  ।

 इस  पर  बोलते  हुए  मुझे  यह  ध्यान  में  आया  है  कि  सरकार  ने  दोनों
 अधिनियमों  की  परिभाषाओं

 में  इस  प्रकार  का  अन्तर  किस  प्रकार  आने  हमारे  यहां  विधि  और  श्रम  मंत्रालय  दोनों  ही  इन

 मंत्रालयों  में  अत्यषिक  सक्षम  और  इस  कार्य  की  बेहतर  जानकारी  रखने  वाले  अधिकारी  मौजूद  हैं

 और  विशेषकर  यह  अधिनियम  काफी  समय  बाद  लामा  गया  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  1947

 में  अधिनियभित  किया  गया  था  और  यह  अधिनियम  जिसमें  हम  संशोधन  कर  रहे  हैं  वह  काफी

 समय  पश्चात  1970  में  आया  जब  उन्होंने  1970  में  ठेका  श्रम  और

 अधिनियम  का  मसौदा  तैयार  किया  तब  एक  समान  परिभाषा  के  प्रयत्न  क्यों  नहीं  किये  कम

 से  कम  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से यह  निवेदन  करूंगा  कि  वह  अपने  मंत्रालय  को  ऐसे  सभी  उपबस्धों  में

 जिनमें  विभिन्‍्त  श्रम  कानूनों  में  भिन्‍न-भिन्‍न  परिभाषाएं  मोजूद  हैं  उत
 पर  अब  नये  सिरे  से  ध्यान

 क्या  हमें  इस  ओर  ध्यान  दिलाने  के  लिए  सदेव  न्यायपालिका  पर  निर्भर  रहना  क्‍या  उच्चतम

 न्यायालय  अथवा  उच्य  न्यप्यालय  को  ही  इस  पर  टिप्पणी  करनी  चाहिए  भौर  तत्पश्यात  वह  संशोधनों

 के  रूप  में  संसद  के  समक्ष  आनी  जहां  तक  इस  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  इसमें  आपत्ति  की  कोई

 बात  नहीं  यह  स्वागत  योग्य  है  कि  सरकार  ने  इस  संशोधनकारी  विधेयक  में  एक  समान  श्रम  नीति

 तैयार की  है  और  निरीक्षण  एजेंसिमों  की  बहुतायतता  को  भी  कम  करने  को  कहा  मया

 ४ਂ
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 निरनुमोदन  के  बारे  भें  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 श्रीबल्लम  पाणिप्रही

 इस  अधिनियम  का  मुख्य  उद्देश्य  ठेका  श्रम  को  विनियमित  करने  और  उसका  उत्सादन  करने  के

 रूप  में  दोहरा  जैसा  कि  मैं  विपक्ष  क ेभाननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुन  रहा  इस  विधेयक  का

 एकमात्र  उद्देश्य  ठेका  श्रम  को  पूर्ण  रूपेण  समाप्त  करने  का  नहों  यदि  यह  प्रणाली  पूरी  तरह  से  समाप्त

 हो/जाती  है  तो  अच्छा  ही  कांग्रेस  दल  सभी  प्रकार  के  शोषणों  से  मुक्ति  दिलाने  और  हमारे  देश  में

 विद्यमान  मध्यस्थ  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रतिबद्ध  चाहे  वह  कोई  भी  क्षेत्र  क्यों  न

 अब  यह  समय  की  बात  है  कि  हम  इसे  कितना  शीघ्र  कर  सकते  साथ  ही  हमें  यह  भी  नहीं  भूलना

 चाहिए  कि  स्थिति  ऐसी  है  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  हमें  ठेका  श्रम  प्रणाली  को  ऐसे  ही  नहीं  छोड़  देना

 जहां  कहीं  भी  स्थायी  प्रकार  का  काये  हो  हमें  इस  ठेका  श्रम  प्रणाली  को  जारी  नहीं  रहने  देना  चाहिए  ।

 मेरे  मित्रों  ने  भारतीय  खाद्य  रेलवे  का  भी  हवाला  दिया  है  जहां  यह  प्रणाली  चालू  है  और  बे

 वह  काये  कर  रहे  हैं  जिसे  श्रमिक  स्थायी  आधार  पर  कर  सकते  उन्हें  नियमित  किया  जाना

 वहां  इस  ठेका  श्रम  प्रणाली  के  जारी  रखने  का  कोई  ओऔचित्य  नहीं  यह  ठेका  श्रम  प्रणाली  अथवा

 ठेकेदारी  कोई  सम्माननीय  प्रणाली  नहीं  हम  जानते  हैं  कि  अधिकतर  ठेकेदार  शोषण  करते

 कुछ  अच्छे  लोग  भी  परन्तु  उनमें  से  अधिकतर  लोग  लालची  हैं  और  श्रमिकों  का  अधिक  से  अधिक

 शोषण  करते  हमारे  माननीय  श्रम  मन्त्री  जो  कि  युवा  और  उत्साहदी  हैं  श्रमिक  वर्ग  के  जहां  तक

 उनके  हितों  का  सम्बन्ध  है  संरक्षक  एक  दिन  जब  हम  गुवाहाटी  में  साथ  ही  थे  कुछ  माननीय  सदस्य

 भी  वहां  तो  उन्हें  भारतीय  खाद्य  निगम  के  श्रमिकों  की  दशा  देखकर  अत्यधिक  दुख  हुआ  |  वे  लोग

 कई  दशकों  से  हमेशा  यहीं  काम  करते  आ  रहे  हैं  परन्तु  उन  श्रमिकों  की  सेवाएं  नियमित  नहीं  की  गई

 वे  अभी  भी  ठेका  श्रमिक  हैं  और  उनकी  हालत  दयनीय  संक्षिप्त  कभी  कभी  उनकी  स्थिति

 गुलामों  अथवा  बंधुआ  मजदूरों  से  भी
 बदतर  होती  इस  क्षेत्र  मे ंसुधार  की  काफी  सम्भावनाएं  हैं  ।

 इसके  लिए  कानून  श्रम  मंत्रालय  इस  पर  कार्य  कर.रहा  है  कि  हम  सभी  सम्भावित  तरीकों  से  और

 कार्यकलापों  के  सभी  क्षेत्रों  में  इस  ठेका  श्रम  प्रणाली  को  शी  घ्रता  से  किस  प्रकार  समाप्त  कर  सकते

 मैं  जानता  हूं  कि  इस  ठेका  प्रणाली  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  करना  सम्भव  नहीं  है  परन्तु  श्रमिकों  के  कार्य

 और  रहन-सहन  की  स्थितियों  को
 अवश्य  सुधारना  हमारे  देश  में  अच्छे  और  प्रगतिशील  कानून

 परन्तु  उन्हें  उचित  प्रकार  से  कार्यान्वित  करने  की  इच्छा  शक्ति  की  कमी  मैं  माननीय  मन्त्री

 जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  अपने  मंत्रालय  को  यह  निदेश  दें  कि  बह  इन  कानूनों  को  सही  भावना

 से  कार्यान्वित

 इस  देश  में  सरकार  सबसे  बड़ी  नियोजक  है  ओर  इसे  न  केवल  सबसे  बड़ा  नियोजक

 होना  चाहिए  व  सबसे  अच्छा  नियोजक  भी  होना  विभिन्‍त  सरकारी  उपक्रमों  में  चार  लाख

 कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ।

 अन्त  मैं  एक  वागय  से  अपनी  बात  समाप्त  करता  सुरेना  सिह  बनाम  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
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 विभाग  के  ऐतिहासिक  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्णय  किया  था  कि  6  महीने  की  सेवा  के

 पश्चात  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाना  मेरा  मही  निवेदन

 हमें  हमेशा  उच्चतम  न्यायालय  पर  ही  निर्भर  नहीं  रहना  राजनीतिक  प्रणाली  को  न्यायपालिका

 से  अग्रणी  होना  अतः  इस  ऐतिहासिक  फैसले  का  ठीक  से  अध्ययन  किया  जाये  ओर  तदनुसार
 उचित  कार्यवाही  की  जाये  ।

 ]

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  उपाध्यक्ष  इस  बिल  में  जो  संशोधन  है  वह्‌

 एक  साधारण  संशोधन  है  कि  प्रापर  एथारिटी  कौन  स्टेट  गवननेमेंट  के  स्थान  पर  सेन्ट्रल  मबनेमेंट

 को  रखा  गया  यह  ठोक  ही  है  ।  लेकिन  यह  एक  ऐसा  मौका  है  कि  हम  कान्ट्रैक्ट  लेबर  के  विषय  में

 विस्तार  से  चर्चा  कर  सकते  मेरा  ऐसा  अनुभव  है  कि  अपने  देश  में  कान्‍्ट्रेक्ट  लेबर  बाण्डेड  लेबर  का

 दूसरा  नाम  मेरे  पास  रोज  50-60  मजदूर  आते  हैं  जोफ  उत्तर  बिहार  से  दिल्ली  नौकरी  को  छोज

 में  आये  हुए  व ेखासकर  कांस्ट्रक्शन  इण्डस्ट्री  में  लगे  हुये  मकान  बनाने  के  उद्योग  में  लगे  हुये

 वे  कान्‍्ट्रैक्ट  लेबर  हैं  ओर  उनके  साथ  इतना  बुरा  सुलूक  होता  है  जिस  पर  आपको  विश्वास  ही  नहीं

 आयेगा  ।  इन  लोगों  को  रोजाना  14  से  16  घंटे  काम  करना  पढ़ता  एक  महीने  के  बाद  रमेश  का

 नाम  बदल  कर  सुरेश  हो  जाता  है  ओर  परवछिया  का  नाम  बदल  कर  सतवतिया  हो  जाता  कहीं

 कोई  भी  रिकार्ड  नहीं  रहता  ह ैऔर  न  उनको  कोई  पूछने  वाला  ही  कोई  भी  ऐसा  कानून  नहीं  है

 जोकि  हम  बिल्डिंग  कान्ट्रैकटर्स  को  पकड़  कांस्ट्रकशन  दृण्डस्ट्री  भें  जो  बड़े  बड़े  प्रमोटर्स  ओर

 कान्ट्रैक्ट्स  लगे  हुए  ये  करोड़पति  ही  नहीं  अरबपति  इन्होंने  जिन  मजदूरों  को  रश्या  हुआ  है  उनको

 ये  जिस  बुरी  तरह  हे  एक्सप्लायट  करते  हैं  उनको  आप  सोच  भी  नहीं  सकते  हमारे  और  आपके

 चाहने  के  बावजूद  मुझे  डर  है  कि  इस  देश  में  कांट्रैक्ट  लेबर  पूरी  तरह  से  समाप्त  नहीं

 रोध  यह  है  कि  कांट्रैक्ट  लेबर  समाप्त  भले  ही  न  हो  लेकिन  कांट्रेक्ट  लेबर  को  न्याय  उन्हें  प्राबिडेंट

 फंड  उन्हें  ग्रैच्युटी  मिले  तथा  अन्य  बेलफेयर  मेजर्स  का  लाभ  उनको  उनके  लिये  खाने  की

 व्यवस्था  होमी  चाहिए  ।  मैंने  देखा  है  कि  कांट्रेक्ट  लेबर  जो  कांस्ट्रक्शन  इण्डस्ट्री  मे ंलगा  हुआ  है  उसके

 साथ  जानवरों  जंसा  बर्ताव  किया  जाता  उनको  15-20  मिनट  या  आधा  घंटा  भी  खाने  की  छूट्टी

 महीं  दी  जाती  ये  मजदूर  केवल  बिहार  के  ही  नहीं  हैं  जिनके  साथ  ऐसा  बर्ताव  हो  रहा  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  और  राजस्थान  के  मजदूरों  की  भी  बुरी  हालत  हो  रहो  इसलिये  आवश्यकता  इस  बात  की  है

 कि  कांट्रैक्ट  लेबर  में  जो  भी  लेबर  लगा  हुआ  है  उनकी  हालत  को  सुधारा

 पक  नई  चीज  दिल्‍ली  और  उसके  आस-पास  हो  रही  है  जिसके  बारे  में  आपको  और

 मन्त्री  जी  को  भी  पता  लेकिन  इससे  पहले  मैं  एक  बात  ओर  कह  दूं  कि  इस  सिससिल्ले  में  मैंने

 जब  भी  कभी  मन्त्री  जी  का  ध्यान  किसी  समस्या  की  ओर  आकर्षित  किया  है  तो  उन्होंने  तुरन्त  उस  पर

 ऐक्शन  लिया  है  ।  इसके  लिए  मैं  उतको  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  ऐक्शेन  लिया  बल्कि  आउट  आफ  दि
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक
 अल ललन  नल  लललीलललल कक  आज

 गोरी  शंकर  राजहंस ]

 वे  जो  मजदूर  हमारे  पास  आते  ये  जिनको  न्याय  नहीं  मिलता  था  या  किसी  का  पैसा  बाकी  होता
 था  तो  उनको  उन्होंने  एम्पलायस  से  न्याय  दिलवाया  ।  इस  बात  के  लिये  मैं  जरूर  मन्त्री  जी  की  तारीफ

 करूंगा  ।  जेसाकि  मैंने  अभी  कहा  यहां  दिल्ली  और  दिल्‍ली  के  आस-पास  एक  नया  शुरू  हुआ

 कुछ  लोग  एक  एजेंसी  बना  लेते  हैं  ।  जैसे  मिल-मालिकों  कारखानेदारों  को  या  दूसरे  लोगों  को

 सेक्योरिटी  गा  स  की  जरूरत  होती  एक-एक  मिल  मालिक  को  पचास-प्रचास  सिक्‍योरिटी  गार्डस
 की  जरूरत  होती  है  अलग-अलग  फैक्टरीज  में  रखने  के  लिये  ।  वे  किसी  बेनामी  एजेंसी  से  एक

 रिटी  गार्ड  स  की  एजेंसी  बना  लेते  जिसमें  गार्ड  स  की  भरती  होती  है  और  उन्हें  सौ-दो  सौ  रुपये

 ख्वाह  दी  जाती  है|  मेरा  ख्याल  है  कि  मानतीय  मंत्री  जी  को  इसका  प्रता  महीने-दो  महीने  बाद

 उनको  हटा  दिया  जाता  दूर  देहात  से लोग  काम  करने  के  लिए  आते  उनको  जो  भी  तनख्वाह  दी

 वे  तैयार  हो  हटा  देने  क ेबाद  कहा  जाता  है  कि  तीन-चार  महीने  बाद  तुम्हें  रक्ष

 लिया  ।  जो  ज्यादा  जिद  करता  उसे  कहा  जाता  है  कि  तुम्हारे  खिलाफ  चोरी  का  इल्जाम  है
 और  तुम्हारे  लिए  एक  ही  उपाय  है  कि  तुम  नौकरी  छोड़  कर  चले  जाओ  ।  देहाती  आदमी  को  ज्ञान  कुछ
 नहीं  होता  नौकरी  छोड़कर  भाग  जाता  इस  तरह  की  एजेंसी  फरीदाबाद

 में  बहुत  सी  चल  रही  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  होगा  कि  वे  उनके  साथ  न्याय

 ..  मैं  भापको  यह  कभी  नहीं  कहूंगा  कि  कान्ट्रैक्ट  लेबर  को  आप  समाथ्त  कर  दीजिए  |  यदि  आप

 कान्ट्रैक्ट  लेबर  समाप्त  कर  तो  जो  रोजी-रोटी  उन्हें  मिल  रही  वह  भी  नहीं  इसलिये
 मेरा  आपसे  यही  अनुरोध  होगा  कि  आप  उनके  साथ  न्याय  बहुत  से  लोग  रोटी  की  थोज  में

 इन्सान  की  जिन्दगी  बिताने  के  लिये  आ  जाते  मे  आपसे  यही  अनुरोध  है  कि  उनको  न्याय

 आपने  अखबारों  में  पढ़ा  होगा  कि  टेहड़ी  गढ़वाल  में  जहां  पर  डैम  बन  रहा  वहां  बिहार  और

 उत्तर  प्रदेश  से  आए  हुए  मजदूरों  को  पिजरों  में  रखा  जाता  ताकि  वे  कहीं  भाग  न  जाएं  ।  उन्हें  पिजरों

 में  खाना  दिया  जाता  है  ।  हम  लोग  इवकी  सवीं  सदी  में  जाने  की  बात  करते  हैं  और  यहां  इन्सान

 के  साथ  जानवरों  का  ता  सलूक  करता  है  और  हम  चुपचाप  टाथ  पर  हाथ  रखकर  बैठे  रहते
 श्यकता  इस  बात  की  है  कि  उस  चेहरे  से  नकाब  को  दूर  किया  जो  समाज  में  अपने  को  सभ्य  कहता

 जो  मजदूरों  का  शोषण  करता  कान्‍्ट्रेक्ट  लेबर-कोल  इण्डस्ट्री  में  बहुत  ज्यादा  मैं  जानता

 माननीय  मंत्री  जो  अपने  जवाब  में  कहेंगे  कि  हमने  कोल  इण्डस्ट्री  से  कान्ट्रंक्ट  लेबर  को  बहुत  कुछ

 दूर  कर  दिया  आपने  दूर  तो  की  लेकिन  अभी  भी  बहुत  वहां  पर  दादागिरी  चल  रही

 माफिया  जिस  तरह  से  हावी  वे  सभी  लोग  जानते  वहां  यदि  मजदूर  को  मजदूरी  दस  रुपये  दी

 जाती  तो  माफिया  सब  लोगों  के  सामने  उसमें  से  पांच  रुपये  निकाल  लेता  है  और  कहता  है  कि  पांच

 रुपये  में  अपना  गुजारा  करो  ।  यह  तो  कोल  इण्डस्ट्री  की  बात  फूड  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  और

 रेलवे  में  भी  यही  स्थिति  मैं  जानता  हूं  कि
 रेलवे  का  नेचर-आफ-जाब  ऐसा  जहां  रैगुलर  एम्प्लाई

 नहीं  रख  सकते  लेकिन  रेगुलर  एम्प्लाई  रख  सकते  हैं  ।  यह  मेरा  रूयाल  रेलवे  का  ट्रैंक  मैंने  देखा
 उसकी  मरम्मत  के  लिए  आप  काम्ट्रैक्ट  लेबर  रखते  मैंने  बापको  महू  भी  बताया  कि  मैं  कान्ट्रेक्ट

 ।



 2)  1907  2  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संतल्प  तथा  ठेका  श्रम

 ओर  संशोधन  विधेयक

 झेबर  को  समाप्त  करने  के  पक्ष  में  नहीं  मैं  यह  जानता  हूं  कि  वही  काम्ट्रेक्ट  लेबर  जो  15-16  घंटे

 काम  करता  परमानेंट  कर  देने  पर  वह  पांच  घंटे  भी  काम  नहीं  कर  सकता  में  खुद  हो  कहता  हूं
 कि  यह  हमारा  दोष  लेकिन  रास्ता  कुछ  ऐता  अपनाना  ताकि  लोगों  को  अधिक  से  अधिक

 रोजगार
 मिलते  ।  कांट्रेक्ट  लेबर  में  बेलफेयर  मेजसं  इस  तरह  से  अपनाए  ताकि  मजदूरों  का  शोषण

 इतना  कहते  अपनी  बात  समाप्त  करता

 |

 ओऔ  के०  झार०  मटराजन  :  उपाध्यक्ष  मैं  ठेका  श्रम  अधिनियम  और

 औद्योगिक  विवाद  1947  में  सरकारਂ  की  समान  परिभाषा  देकर  इन  दोनों

 अधिनियमों  में  धिन्‍न-भिन्‍न  परिभाषा  से  उत्पस्त  विसंगत  स्थिति  को  दूर  करने  वाले  ठेका  श्रम

 यमन  और  संशोधन  1986  का  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़  मुनेज्  कषगम  की

 ओर  से  स्कागत  करता

 '  *
 फिर  भी  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  सुझाव  देने  ठेका  श्रम  अधिनियम  ठेका  अम  का  उत्सादन

 नहीं  करता  ।  यह  श्रमिकों  के  रोजगार  को  स्थायी  आधार  पर  विनियमित  करता  यदि  ठेकेदार

 दूरों  को  मजदूरी  अदा  नह  करता  तो  यह  मजदूरी  मूल  नियोजक  द्वारा  दिलाई  जाती  लेकित

 अब  नियोजक  इस  अधिनियम  के  संशोधन  से  सुरक्षित  हो  गए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  आग्रह

 करता  हूं  कि  अधिनियम  की  छामियों  को  दूर  करें  तथा  मूल  नियोजक  को  निविदा  आमंत्रित  फरने  तथा

 निविदाकर्ता  को  क|म  देने  के  उसी  आधार  पर  लाया  जाय  जिस  आधार  पर  ठेकेदारों  को  काम  दिया

 जाता

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  ठेकेदार  को  भ  जदूरों  को  बीमा  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  कहा  जाए  जेसाकि  ओद्योगिक  मजदूरों  के  मामले  में  किया  जाता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सम  प्स  करता  हूं  ।

 हहिस्दी ]

 श्री  राजकुमार  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  बहुत  आभारी  हूं  कि  आपने

 मुझे  कान्‍्ट्रैक्ट  लेवर  एण्ड  1970  के  एमेंडमेंट  पर  बोलने  का  मोका  विया

 और  मैं  इसका  समर्थन  करता

 यहू  एक  छोटा-सा  और  संक्षिप्त-सा  संशोधन  जिससे  बहुत  सारो  एनोमलीज  जो  पहले

 उनका  अन्त  हो  रहा  इसलिए  यह  स्वागत  योग्य  कान्ट्रेक्ट  लेबर  की  जब  बात  आती  तो

 हक



 ठेका  श्रम  ओर  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 राजकमार

 स्वएण्पेअुण  रूप  से  हुप्प्रर  ध्यपन  काज्ट्रेष्टस  के  रूरफ  जएतए  जे३  बहुत  रुपरे  लगे  छोर  एक  जणर

 जुट  उन्हे  इकट्ठा  करके  किसी  काम  पर  लगाते  हैं  और  उनसे  काम  लेते  हैं  ओर  उनके  बल  पर

 बड़े  ठेके  लेते  हैं  ओर  बहुत  ज्यादा  धन  उससे  प्राप्त  करते  हैं  और  उसका  एक  छोटा-सा  बहुत
 छोटा  सा  अंश  गरीब  मजदूर  को  देते  यह  शक्ल  बनती  है  कान्ट्रेक्ट  लेबर  की  ।  आपको  अनुभव  होगा
 कि  ऐसी  हालत  में  जो  बड़े  कान्ट्र  कटर्स  जो  हमारे  देश  में  करोड़पति  और  अरबपति  की

 हैसियत  में  व ेसब  लेबर  का  शोषण  करते  हैं  और  उनका  एक्सप्लायटेशन  करते  हैं  और  उनके  नाम

 पर  लिए  हुए  घन  में  से  थी  उनके  हिसाब-किताब  में  होता  उसका  बहुत  थोड़ा  हिस्सा  उनको  देथे  हैं
 ओर  इतसा  कम  हिस्सा  उनको  देते  हैं  कि  व ेठीक  से  गुजर-बसर  नहीं  कर  ठीक  से  मकानों  में  रह

 नहीं  सकते  |  वहां  पर  सफाई  नहीं  होती  है  और  इससे  उनका  स्वास्थ्य  ठीक  नहीं  रह  सकता  और  उनके

 बच्चे  स्कूलों  में  पढ़  भी  नहीं  सकते  ।  मनृष्य  अगर  मजबूर  तो  निश्दय  हो  वह  इस  बात  को  भी

 स्वीकार  कर  सकता  है  कि  गर्मियों  में  जलते  हुए  चूल्हों  की  तरह  बने  हुए  मकानों  में  रहे  और  जाड़ों  में

 ठंडक  से  फ्रीज  किये  हुए  घरों  में  निवास  करे  लेकिन  अगर  उनकी  सेवाएं  नियमित  उनकी  स्विस

 नियमित  तो  वह  ऐसा  भी  कर  सकता  है  ।  मैं  बहुत  ही  जिम्मेदारी  क ेसाथ  इस  माननीय  सदन  में  कह
 सकता  हूं  कि  हमारे  जो  माननीय  मंत्री  जी  उनके  मन  में  श्रमिकों  के  प्रति  अच्छी  भावना  है  लेकिन

 जैसाकि  भाई  राजहंस  जी  कह  रहे  थे  कि  ऐसा  होता  है  कि  मजदूरों  से  दो  साल  काम  लेकर  मालिक

 बनिये  के  मुनीम  की  तरह  बस्ता  उनको  निकाल  देता  है  और  वह  यह  कहता  है  कि  तुम्हारा  काम

 खराब  दिल्‍ली  को  कन्स्ट्रव्शन  कम्पनीज  के  कन्ट्रैक्टर  हों  या साऊथ  इण्डिया  की  कन्स्ट्रक्शन  कम्पनीज

 के  कन्ट्रैक्टर  मैं  इन्हीं  की  बात  नहीं  करता  हूं  बल्कि  आज  पूरे  देश  में  इन  कान्ट्रक्ट्स  की  यही  हालत

 है  ओर  यही  हमारी  सरकार  की  जो  पब्लिक  अन्डरटेकिग्स  हैं  और  उनमें  जो  मजदूरों  से  राम
 कराते  उनका  रवैया  भी  ठीक  उसी  तरह  का  फर्क  इतना  ही  है  कि  वहां  पर  बेठा  हुआ  एक
 पति  कान्ट्रेक्‍्टर  होता  है  और  सरकारी  अन्डरटेकिंग  में  बेठा  हुआ  एक  बड़ा  अफसर  होता  है  और  वे

 दोनों  ही  मजदूरों  का  खून  चूसते  वे  इस  बात  को  भूल  जाते  हैं  कि  70-72  करोड़  वाले  देश  में  गरीब
 लोगों  के  श्रम  के  बल  पर  हो  देश  चलाया  जा  सकता  है  और  उनको  उन्नत  किये  बिना  हम  सभ्य  समाज
 की  स्थापना  नहीं  कर  सकते  |  लेकिन  होता  यह  है  कि दिन  भर  काम  करने  के  बाद  दो-बचार  साल  काम
 करने  के  बाद  उनको  निकाल  बाहर  कर  दिया  जाता  बिल्डिगें  खड़ी  को  सहके  बनाई  रेल
 रियां  बिछाई  बहुत  सारे  काम  कर  रहे  उनकी  सेवाओं  की  कोई  गारन्टी  नहीं  है  ।  तो  ऐसे  शासन
 से  ओर  प्रशासन  से  क्या  लाभ  ?  बीसवीं  शताब्दी  बीत  रही  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  हम  जा  रहे
 अगर  हमने  श्रमिक  को  स्थिति  को  नहीं  समझा  तो  क्‍या

 जिला  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  में  श्रमिकों  के  बारे  में
 मैंने  एक  कवेश्चन  किया  मेरा  प्रश्न  तो  एडमिट  नहीं  हुआ  लेकिन  मुझे  उसका  जवाब  आ  गया  कि

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिसे  में  शक्तिनगर  स्थित  सिंगरौली

 सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  में  कमीशन  के  आधार  पर  कोई  श्रमिक  सप्लाई  नहीं  किया  जा  रहा  है
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 21  1907  ठैका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 इसलिए  उनसे  आशुलिपि  और  कायलिय  के  अन्य  काम  लेने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मैंने  निवेदन  किया  था  कि  इतसे  जब  आपने  इतने  दिनों  काम  लिया  है  तो  क्यों  नहीं  आप  इन्हें
 कैटीन  कार्यालय  के  अन्य  कामों  में  खपा  लेते  है ंजिनकी  कि  आपके  पास  जगहेँ  खाली

 हैं  और  जिन  पर  रिक्रटमेंट  करने  में  आप  काफी  भ्रष्टाचार  करेंगे  ।  इसका  मेरे  पास  एन०  टी०  पी०  सी  ०

 से  जवाब  आता  जिनके  खिलाफ  मैं  शिकायत  करता  हूं  उन्हों  से एक  एम०  पी०  के  पास  जिसने  कि

 एक  पालियामैंटरी  क्वेश्चन  के  जरिये  से  जानना  चाहा  जवाब  आता  मेरा  क्वेश्वन  रिजेक्ट  कर

 के  मुझे  जवाब  दिया  गया  ।  ऐसी  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 रेलवे  के  बारे  में  मैं  आपसे  क्या  बात  कहूं  ?  मैं  मानता  हूं  कि  रेलवे  की  कुछ  मजबूरियां
 हो  सकती  हैं  लेकिन  श्रमिकों  की  भी  आप  दशा  को  देखिए  |  कई  दर्जन  मजदूर  दिल्‍ली  आकर  रेलवे  में

 कंस्ट्रक्शन  का  काम  करते  कई  साल  तक  काम  करते  उसके  बाद  उन्हें  काम  से  हुटा  दिया  गया  ।

 वे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  स ेआये  और  पांच  साल  तक  उन्होंने  जगह-जगह  पटरियां  डालीं  और  उन्हें  काम  से

 हटा  दिया  गया  ।  उन्होंने  अर्ज  जब  किसी  ने  उनकी  अर्ज  को  नहीं  सुना  तो  वे  सुप्रीम  कोर्ट  में

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  फैसला  दिया  कि  इस  मामले  में  जितने  भी  फिटीशनप्षे  हैं  उनको  एवजोव  किया

 लेकिन  इस  फैसले  की  रेलवे  वाले  अवहेलना  कर  रहे  वे  कहते  हैं  कि  य ेलोग  हमारे  पास  आ  ही  नहीं

 रहे  मान्यवर  ऐसा  कोई  कानून  जिस  तरह  से  हमारे  साथी  कह  रहे  थे  कि  मजदूरों  को

 किसी  केज  में  रखा  जाता  रेलवे  के  किसी  पिजरे  में  मजदूर  आए  ओर  उसका  फोटो  ले  लिया  जाए  कि

 यह  मजदूर  वहां  गया  हुआ  है  ओर  रेलवे  वाले  उसको  नहीं  रख  रहे  हम  उस  मजदूर  का  लिक  कैसे

 साबित  करेंगे  ?  क्‍या  मान्यवर  आप  यह  मानने  को  तैयार  हैं  कि  जो  आदमी  पांच  साल  तक  काम  किया

 जो  भूखों  मर  रहा  जिसने  चंदा  भूखा  मर  भीख  मांग  कर  सुप्रीम  कोर्ट  का  दरवाजा

 छट-खटाया  और  जिस  आदमी  को  एब्जोर्पशन  का  आदेश  वहू  आदमी  काम  पर  न  यद

 उनकी  हिमाकत  है  जो  यह  कहते  हैं  कि  वह  हमारे  यहां  आ  ही  नहीं  रहा  या  यह  कहते  हैं  कि  वह

 तमीज  है  इसलिए  हुम  उसको  नहीं  रथ्व  रहे  श्रीमन्‌  आपने  इसको  अभी  मैंने  आपको  एन०  टी०

 पी०  सी०  के  बारे  में  बताया  ।

 लोग  कहते  हैं  कि  बोण्डेड  लेबर  नहीं  मेरे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के
 बस्ती  जिलों  में  इंटों  के  भट्टों  पर  बिहार  के  रांबी  जिले  से  मजदूरों  को

 लाकर  रखा  हुआ  इस  बात  की  चैकिय  करा  लें  कि  वहां  रांची  के  लेबर  हैं  या

 रांची  से  एक-एक  आदमी  से  अंगूठा  लगवा  उनका  हाथ  कटवा  कर  वहां  लाया  जाता  है  और  वहां

 उमसे  12-12,  2,  14-14,  18-18  घंटे  काम  लिया  जाता  मजदूर  की  बोवी  अपने  बच्चे  को  बांध

 कर  सिर  पर  20-20  और  25-25  इंटें  ल ेकरके  चलती  है  तब  जा  करके  उसको  दस  रुपये  दिये  जाते

 मान्यवर  यह  शोषण  हो  रहा  है  ।  यह  मिनिमम  बेज  एक्ट  का  उल्लंधन  हो  रहा  भाइल्‍ड  लेबर

 एक्ट  का  खुला  उल्लंघन  किया  जा  रहा
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 राजकुमार  राय  ]

 इसलिए  सरकार  को  सतक  होने  की  जरूरत  अगर  इस  पर  कड़ी  दृष्टि  नहीं  डाली
 इसके  बारे  में  कोई  ऐसा  कोड  नहीं  लाया  गया  जिससे  कि  यह  चीजें  रुकें  तो  मान्यवर  बड़ा  अनर्थ  होने
 वाला  इसके  लिए  आपके  संरक्षण  की  आवश्यकता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 ]

 *  श्री  सामिक  सान्‍्याल  :  उपाध्यक्ष  इस  संशोधन  विधेयक  पर  बोलते
 समय  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  प्रस्तावित  संशोधन  बहुत  साधारण  हम  सोचते  हैं  कि  यह
 इतना  साधारण  संशोधन  नहीं  इस  संशोघन  के  पीछ  एक  निश्चित  नीति  एक  निश्चित  विचारधारा
 स्पष्ट  रूप  से  कायंशील  उक्त  विचारधारा  यह  है  कि  अभी  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  राज्यों  में  स्थित
 उपक्रमों  में  विभिन्‍न  श्रम-विवादों  में  हस्तक्षेप  करने  और  उन्हें  हुल  करमे  का  अधिकार  र/ज्य  सरकारों
 को  उन  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  उक्त  अधिकार  का  प्रयोग  करने  तथा
 उन  उपक्रमों  में  विभिन्‍न  विवादों  में  हस्तक्षेप  के  परिणामस्वरूप  कई  घटनाएं  तथा  कई  बातें  हुई
 इससे  उक्त  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  पैदा  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 1947  में  लागू  किया  इसके  काफी  समय  बाद  काफी  अनुभव  प्राप्त  करने  के  बाद  ठेका  श्रम
 अधिनियम  बनाया  वास्तव  में  हमने  कई  बार  मांग  की  कि  इस  ठेका  श्रम  प्रणाली  को  ही  समाप्त

 कर  देना  इसे  जारी  रखने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।।  यहूं  प्रणाली  ठेकेदारों  को

 दूरों  का  शोषण  काला  धन  इकट्ठा  करने  तथा  प्रबन्धकों  के  साथ  एक  रिश्ता  जोड़ने  का  अवसर

 दे  रही  इस  सम्बन्ध  में  कई  माननीय  सदस्य  अपने  विविध  अनुभव  बता  चुके  इनके  बारे  में  मैं  कुछ

 तहीं  कहना  चाहता  हूं  हमने  अपने  अनुभव  से  यह  देखा  है  कि कोयला  तथा  राख  की  दुलाई  के  लिए  रेलवे

 में  मजदूरों  को  ठेकेदारों  के
 माध्यम  से  रखा  जाता  ओद्योगिक  मजदूरों  को  जो  सुविधाएं  प्रदान  की

 जाती  है  उन्हें  बसो  कोई  भी  सुविधा  नहीं  दी  जाती  हालांकि  औद्योगिक  मजदूरों  के  लिए  भी  संरक्षण

 फा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  महोदय  ,  का  क्या  अर्थ  है  ?  भाज  मालिकों  तथा  प्रबस्धकों  के  लिए
 कोई  दाण्डिक  उपाय  निर्धारित  नहीं  किए  गए  उनके  लिए  कोई  दण्ड  निर्धारित  नहीं  जब  केन्द्रीय

 सरकार  स्वयं  ही  मालिकों  के  लिए  दण्ड  का  प्रावधान  नहीं  करती  जबकि  वे  ठेकेदारों  द्वारा  मजदूरों  के

 शोषण  के  अवसर  पंदा  कर  रहे  हैं  तो  निस्संदेह  ठेकेदार  शोषण  के  अधिकाधिक  अवसर  प्राप्त  करेंगे  तथा

 स्थिति  का  लाभ  ठेकेदारों  को  अधिक  सुविधाएं  तथा  अवसर  प्रदान  करने  से  राज्य  शरकार  के

 अधिकार  छिनने  लगते  यदि  आज  राज्य  सरकार  के  पास  यह  अधिकार  नहीं  होता  है  तथा  यदि  थोड़ो

 सी  मजदूर  अशास्ति  से  कानून  व  व्यवस्था  की  समस्या  पैदा  हो  जातो  है  तो  उक्त  व्यवस्था  को  कौन

 *  बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 सम्हालेगा  ?  क्‍या  आज  केन्द्रीय  सरकार  को  सारे  देश  भर  में  उन  सब  स्थानों  तथा  जिलों  में  कोई
 भूत  सुविधा  प्राप्त  जहां  ब्ेन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  की  दृकाइयां  हैं  ?  क्‍या  वहां  केन्द्रीय  श्रम  आयुक्त
 का  कोई  कार्यालय  नहीं  है  ?  यदि  वहां  ऐसा  कोई  कार्यालय  नहीं  तो  गरीव  मजदूर  किसके  पास
 अपनी  विपदाओं  तथा  शिकायतों  से  मुक्ति  पाने  के  लिए  ये  बेचारे  मजदूर  अदालत  तक  नहीं  जा  सकते
 क्योंकि  ये  अत्यधिक  गरीब  होते  हैं  तथा  इनके  पास  इतने  वित्तीय  साधन  नहीं  होते  ।  वे  अपने
 विवादों  को  श्रम  आयुक्त  के  माध्यम  से  सुलझाने  का  प्रयास  करेंगे  ।  उन्हें  इस  अवसर  से  भी  वंचित  किया
 जा  रहा  इसका  अर्थ  यह  है  कि उनका  शोषण  जारी  रहने  दिया  जा  रहा  क्‍या  इस  लम्बे  अनुभव
 के  बाद  हम  इस  निथ्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  होने  चाहिए  ?  यदि  हम
 पश्चिमी  बंगाल  में  देखते  हैं  कि  रेलवे  में  वया  हो  रहा  जीवन  बीमा  निगम  में  क्या  हो  रहा  भारतीय
 खाद्य  निगम  में  क्या  हो  रहा  मैं  त्रिपुरा  में  एक  छोटी  सी  घटना  का  हथाला  देता  त्रिपुरा  में

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  मजदूर  अपनी  मजदूरी  तथा  विभिन्‍न  अन्य  मांगों  को  लेकर  ठेकेदार  के  विरुद्ध
 संघर्ष  कर  रहे  लेकिन  वहां  क्या  हुआ  ?  चावल  के  भण्डार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  बाहुर
 निकाले  जा  रहे  लेकिन  मजदूरों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाये

 उन्होंने  बार-बार  केन्द्र  को  अभ्यावेदन  वे  केन्द्र  को  अपनी  दुर्बंशा  से  अवगत  करा  चुके  लेकिन

 इसके  बावजूद  उनकी  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  आज  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  ।  लेकिन  वह
 ठेकेदार  मजे  से  चावल  गोदाम  से  बाहर  ले  जा  रहा  विनियमित  और  स्थायो  करने  के  बारे  में  स्थिति

 बड़ी  निराशाजनक  आज  देश  भर  में  मजदूरों  की  छंटनी  हो  रही  है  और  हम  उसके  लिए  मार्ग  प्रशस्त

 कर  रहे  हम  इन  गरीब  मजदूरों  को  भेड़ियों  के  मुंह  में  डाल  रहे  केन्द्रीय  सरकार  ने

 अपने  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  वे  देश  को  सदी  में  ले  लेकिन  सदी  में
 वे  किसे  ले  जब  ये  मजदूर  खाक  में  मिल  जाएंगे  और  बर्बाद  हो  जाएंगे  ?  मैं  श्रम  मंत्री  से  यह

 पूछना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  हमें  क्या  संरक्षण  दिया  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि इस  पर  विचार  करने  की  अभी
 काफी  गुंजाइश  है  ।  हमें  इस  विषय  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  यदि  यह  विधेयक  दो

 घंटे  के  संलिप्त  तथा  सरसरी  तौर  पर  विचार-विमर्श  के  बाद  कानून  में  परिणत  हो  जाता  तो  मैं
 सोचता  कि यह  हभारी  गरीब  जनता  तथा  मजदूरों  के  प्रति  बहुत  बड़ा  विश्वासधात  मुन्ले
 उम्मीद  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  करन  का  विचार  छोड़  इसके  साथ  ही  मैं  अपना
 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ओर  रास  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  मैं  ठेका  श्रम  अधिनियम  संशोधन

 विधेयक  का  समर्थन  करह  के  लिए  खड़ा  हुआ  इसमें  कोई  खास  विवाद  क्का  प्रश्त  नहीं  है  लेकिन

 हमारे  सी०  पी०  एम०  के  साथी  ने  इस  पर  सेन्ट्रल  ओर  स्टेट  गवनंमेंट  को  बीच  में  ला  दिया  कानूस
 बनाकर  स्टेट  मवनंमेंट्स  को  दे  देते  हैं  लेकिन  कोई  भी  सरकार  उसका  पालन  नहीं  करती  है

 हमारे  यहां  इत्तिफाक  से  बड़े  पैमाने  पर  तीन  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  एन०  टी०  पी०  सी  ०

 का  सिंगरोली  और  रिहुन्द  में  तथा  राज्य  विद्युत  परिषद  का  अनपरा  में  इसी  तरह  से  हमारे  यहां
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 ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 रास  प्यारे  पतिका  ]

 कोल-माइंस  भी  एन०  टी०  पी०  सी०  वगरह  में  सारा  का  सारा  काम  कान्ट्रेक्टर  के  माध्यम  से  होता

 है  ।  इस  एक्ट  में  प्रावधान  है  कि  जो  प्रिंसिपल  पम्पलायर  वह  का॒ट्रेक्ट  लेबर्स  की  सूची  तैयार

 मैं  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  आप  सर्वे  करा  मिर्जापुर  के  जितने  भी  सरकारी  या

 सरकारी  संस्थान  हैं  किसी  के  पास  कोई  लिस्ट  नहीं  राजकुमार  राय  जी  जिसका  जिक्र  कर  रहे  थे

 वह  उत्तर  श्रमिकों  के  हित  में  बड़ा  भयावह  जहां  तक  क्रियान्वयन  का  प्रश्न  है  राज्य  सरकारों  के

 पास  कोई  सक्षम  मशीन  नहीं  इंसपैक्ट्स  और  लेबर  कमिश्नर  नहीं  हैं  जिसका  नतीजा  यह  हो

 रहा  है  कि  इसका  इम्पली  मेंटेशन  नहीं  हो  पाता  किसी  कान्ट्रेक्टर  के  पास  दो  हनार  लेबर  है  तो

 अधिक  से  अधिक  दो  सौ  का  रजिस्ट्रेशन  है  और  अगर  सौ  लेबर  हैं  तो  बीस  का  ही  रजिस्ट्रेशन  इस

 तरह  से  लेबर  विभाग  के  अधिकारियों  क ेसाथ  मिलकर  बड़े  पैमाने  पर  श्रमिकों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।

 इसमें  सुधार  करने  की  ज़रूरत  इस  एक्ट  के  माध्यम  से  उनको  सुविधा  देने  की  बात  भी

 कही  गई  मैं  पूरी  जिम्मेदारी  के
 साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  प्रदेश  में  और  अन्य  जगहों  पर

 भी  कांट्रेक्ट  लेबसे  के  लिए  आराम  कंस्टीन  ओर  लैटरीन  वगैरह  की  व्यवस्था  नहीं  होती  है  ।  हम  लोप

 एक  के  बाद  एक  कानून  बनाते  जाते  हैं  लेकिन  उनका  इम्पलोमेंटेशन  »'ेन  वैस्ट  बंगाल  में  भी

 इसका  पालन  नहीं  हो  रहा  इतवार  का  वेतन  भी  नहीं  देते  मेडिकल  फैसिलिटी  त्िल्कुल  नहीं

 कोई  डाक्टर  नहीं  है  और  न  हो  कोई  फट  एड  की  सुविधा  उन  लोगों  के  लिए  हमारे  माननीय  मंत्री

 जी  बड़े  सक्षम  हैं  ।  जिन-जिन  विभागों  में  वे  रहे  हम  सब्र  लोग  उनके  कामों  को  सराहना  करते  रहे
 अभी  हांल  ही  में  इस  विभाग  को  इन्होंने  संभाला  तीन-चार  रोज  पहले  इन्होंने  कान्ट्रेक्ट  लेबर  बोर्डकी

 बैठक  भी  बुलाई  थी  |  जिस  मंशा  से  आप  इस  कानून  को  बना  रहे  वह  उसके  अनुरूप  है  आप  सारे  देश  में

 इसका  पालन  कराने  फी  व्यवस्था  करें  ।  यह  बाल  सही  है  कि  जो  आपने  इसमें  बहुत  से  अधिकार  दिए  हुए
 उसका  पालन  करने  वाले  जो  लोग  हैं  व ेउसका  एकदम  नाजायज  उपयोग  कर  रहे  वे  लोग  अपना

 हित  देख  रहे  हैं  इसलिए  बड़े  पैमाने  पर  शोषण  होना  स्वाभाविक  बहुत  से  कारखाने  ऐसे  हैं  जहां  पर

 कांट्रेवट  लेबर  को  आवश्यकता  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  अस्थाई  नेचर  का  काम  उनसे  कराया  जा  रहा

 ग्रेब्यु  प्राविडेंट  फण्ड  और  बोनस  की  सुविधा  जो  दूसरे  कर्मचारियों  को  वह  कांट्रेक्ट  लबसे  को

 नहीं  उसका  लाभ  बड़े-बड़े  कान्‍्ट्र  क्टर्स  उठा  रहे  केवल  एक  ही  जगह  भेरे  क्षेत्र  मे ंकम  से  कम
 दस  हुजार  कान्ट्रेक्ट  लेवर्स  काम  कर  रहे  अस्पताल  का  काम  और  सफाई  वगेरह  का
 सारा  काम  कांड्रे  बट  के  पास  बहां  जो  साइकल  स्टैण्ड  भूंकि  वह  सब  मेरे  क्षेत्र  में  यही  नहीं
 रिहन्द  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  है  सब  में  एक  जैसी  स्थिति  यहां  पर  अभी  बात  कही  गई  कि  कोल
 फील्डस  में  का न्ट्रैकट  लेबर  सिस्टम  खत्म  हो  गया  लेकिन  यह  बात  बिल्कुल  गलत  जहां  अभी  भी
 कोयले  को  चुनाई  होती  वहां  हजारों  की  संख्या  में  लोगों  शोषण  किया  जा  रहा  है  और  में  चाहता

 हूं  कि आप  कोल  इण्डिया  का  सर्वेक्षण  पूरे  कोल  इण्डिया  के  अन्तगंत  जितनी  कोलफील्डस
 जसे  सिगरौली  मेरे  क्षेत्र  में  आप  उन  सबका  सर्वे  करवाइये  और  देखिये  कि  किस  तरह  से  वहां
 कान्ट्रैवडर्स  लोग  मैनेजमैंट  से  बड़े-बड़े  अधिकारियों  से  मिलकर  लेबर  का  शोषण  कर  रहे
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 27  1907  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 तथा  संशोधन  विधेयक

 सबसे  बड़ी  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  कान्ट्रैक्ट  सिस्टम

 हमारे  मैनेजमैंट  के  लोगों  के  एक्जीक््यूटिब्ज  क ेलिए  और  बड़े  ठेकेदारों  के  लिए  वरदान  हो  गया

 है  और  कोई  भी  एलाट  करने  से  पहले  ये  लोग  ठेकेदार  से  अपना  परसैंटेज  ले  लेते  मैं  आपसे

 मांग  करना  चाहता  हूं  कि आप  इस  कान्ट्रैक्ट  सिस्टम  को  पूरी  तरह  से  एबोलिश  कीजिए  और  इसके

 स्थान  पर  एक  नया  विधेयक  लाइये  जिसमें  ऐसा  प्रावधान  हो  कि  चाहे  किसी  भी  नेचर  का  काम

 तब  तक  आप  उसको  वही  सुविधायें  देंगे  जोकि  एक  इनीशियल  कमंचारी  को  दी  जाती  आप  उसको

 परमानैंट  की  तरह  ट्रीट  करेंगे  और  जब  भी  वेकेन्सी  परमानैंट  हो  आप  उन्हीं  कान्‍्ट्रेक्ट  लेबर  के  अनृभवी
 लोगों  को  परमानेंट  जो  वहां  पहले  से  काम  कर  रहा

 इसी  तरह  से  बदली  सिस्टम  भी  हमारे  देश  में  चला  हुआ  अगर  कोई  लेबर  छूट्टी
 पर  चला  जाता  है  तो  बदली  में  काम  करने  के  लिए  हमारे  यहां  दूसरी  लेबर  को  लगा  लिया  जाता  है
 ओर  उसे  ही  बदली  लेबर  कहते  चाहे  वह  सरकारी  संस्था  है  या  एक-एक  फैक्टरी  में

 उनकी  संख्या  दो-दो  और  तीन-तीन  हजार  तक  ओर  कान्ट्रैक्टर्स  उन्हें  लगा  लेते  ऐसा  नहीं  है
 कि  वे  उनके  मस्टर  रोल  पर  हैं  बल्कि  एक  ही  काम  को  चार  तरह  से  करवाया  जाता  कुछ  मस्टर

 रोल  कुछ  कंजुअल  लेबर  के  नाम  ओर  कोई  कान्ट्रैक्ट  लेबर  के  नाम  यानी  एक  ही  काम  को

 जार-पांच  प्रकार  से  कराने  का  जो  सिस्टम  उस  तरह  से  भी  कान्ट्रेक्टर्स  हमारी  लेबर  का  शोषण  करते

 यहां  तक  कि  हमारी  गवनेमैंट  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  और  सरकारी  संस्थाएं  भी  शोषण  करने  में

 किसी  से  पीछे  नहीं  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि आप  तब  ही  कोई  कानून  बनावें  जब  आप  उसको  ठीक

 तरह  से  इम्पलीमैंट  करने  की  स्थिति  में  अगर  आप  इम्पलीमैंट  नहीं  कर  सकते  तो  आपको  :

 रिंग  पर  जोर  देना  आप  लेबर  विभाग  में  अपना  प्रतिनिधि  बिठाइये  ।  कहीं  कहीं  आपने  अपने

 प्रतिनिधि  को  लेबर  कमीशन  में  बिठाया  भी  है  लेकिन  वह  भी  कुछ  देख  नहीं  पाते  आपके

 प्रदेश  लेबल  पर  एक  लेबर  कमिश्नर  होना  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  जितने  कानून  बनाये  जाते  हैं  उन  पर

 ठीक  तरह  से  अमल  हो  रहा  है  या  नहीं  ।
 ॥

 हमारी  सरकार  लेबर  के  हित  अमिकों  के  हित  में  पिछले  6-7  साल  से  लगातार  प्रयत्नशील

 है  और  मैं  जानता  डंं  कि  उसने  अनेकों  संशोधन  किए  अनेकों  नए  कानून  बनाए  लेकिन  आज  क्‍्यः

 हो  रहा  है  कि  उनका  परिपालन  ठीक  से  नहीं  खासतौर  से  आपकी  वैस्ट  बंगाल  की  सरकार  के

 बारे  में  तो  मैं  कह  सकता  हूं  कि  वहां  शोषण  का  कहीं  पार  नहीं  वहां  बेबारे  लेबर  दिन  भर

 कलकत्ता  में  घूभकर  शाम  को  फिर  ट्रेन  पकड़  कर  बापस  चले  जाते  हैं  और  उनकी  स्थिति  बहुत  श्राव

 दूसरे  जब  सेन्टर  और  स्टेट  की  बात  आती  जब  काम  करने  की  बात  आती  है  तो  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट

 को  दोष  दिया  जाता  है  ओर  जद  पावर  लेने  की  बात  होती  है  तो  उसे  अपने  हाथ  में  लेना  चाहते

 जहां  जिम्मेदारो  की  बात  आती  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  पर  थोप  दिया  जाता  है  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता

 हूं  कि सरकार  को  सरकारिया  कमीशन  के  सामने  जाना  चाहिए  कि  हमारे  विरोधी  दल  के  लोग  जिस

 तरह  से  कन्ट्रडिक्टरी  बातें  कर  रहे  वे कैसे  टूर  इन  चन्द  शब्दों  के साथ  मुझे  आशा  है  कि  हमारे
 सक्षम  लेबर  मिनिस्टर  शीघ्र  ही  हिन्दुस्तान  को  लाखों  लाख  कान्ट्रैक्ट  लेबर  के  हित  में  एक
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 ठेका  श्रम  जौर  संशोधत  अध्यावेश  के  18  6.

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 तथा  संशोधम  विधेयक

 रास  प्यारे  पतिका  ]

 हेन्विस  बिल  लायेंगे  जो  तमाम  लेबर  के  हित  में  खेतिहर  मजदूरों  के  हित  में  होगा  निगमों  और

 संस्थाओं  में  जिस  तरह  से  ठेकेदार  लोग  आज  शोषण  बड़े  पैमाने  पर  कर  रहे  उससे  उन्हें  दबाया

 धन्यवाद  ।

 थ्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  ठेका  श्रम  और

 1970  में  कुछ  अमैंडमैंट  लाने  क ेलिए  यह  बिल  इस  सदन  में  लाथा  गया  है  और  इससे
 लोग  काफी  आशान्वित  हैं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  जंसा  इस  बिल  का  नाम  वैसे

 तो आप  कुछ
 मंलीज़  दूर  करने  के  लिए  इस  बिल  को  यहां  लाये  लेकिन  इस  ब्रिल  का  नाम  ही  अपने  आप  में  एक

 दूसरे  का  विरोधी  क्योंकि  इसका  माम  है  -  कान्‍्ट्रेक्ट  लेबर  एण्ड  अमैंडमैंट
 1986  और  इसके  जरिए  जाप  रैगुलेट  भी  करना  चाहते  हैं  ओर  एथौलिश  भी  करना  चाहते

 जो  मैं  समझता  हूं  कि  दों  परस्पर  विरोधी  बातें  हैं  और  साथ-साथ  नहीं  चल  सकतीं  ।

 3.00  भ०  प०

 इससे  यह  स्पष्ट  है  कि
 सरकार  की  जिस  तरह  से  आज  ठेका  मजदूरों  का  शोषण  हो  रहा

 ६  ओर  जो  हमारे  आजाद  देश  के  लिए  कलंक  है  उसको  दूर  करने  की  इश्छा  नहीं  रखती  है  और  मजदूरों
 को  उससे  मुषत  करने  की  बात  नहीं  सोचती  यह  बहुत  विचित्र  बात  उपाध्यक्ष  आजादी

 के  इतने  सालों  के  बाद  भी  हमारे  यहां  इतनी  तरह  के  मजद्र  अभी  भी  कानूनी  रूप  में  मौजूद  हैं  जिनकी

 कोई  जरूरत  नहीं  डिपाटेमेंटल  एम्स्ट्रा  डिपार्टमेंटल  पता  नहीं  डिपार्टमेंटल  वाले

 लोग  कया  करते  हैं  और  एक्स्ट्रा  डिपार्टमेंटल  वाले  क्‍या  करते  टैम्परेरी  कांट्रेक्टर  और

 बदली  इस  प्रकार  से  कई  तरह  के  मजदूर

 उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि अब  समय  आ  गया  है  जबकि

 जगत  में  सरकार  की  समान  काम  के  लिए  समान  दर  पर  मजदूरी  दी  जाए  को  नीति  का  दृढ़ता  से  पालन

 किया  उनको  तरह-तरह  के  नाम  देकर  शोषण  करने  का  अधिकार  उनके  नियोजकों  को  आप  देते

 रहे  दे  रहे  चाहे  सरकार  नियोजक  के  रूप  में  चाहे  कोई  व्यक्ति  काम  कर  रहा  हो  या  कोई
 प्राइवेट  कम्पनी  काम  कर  रही  यह  समाप्त  होना  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है
 कि  इस  तरह  से  छोटे-मोटे  अमेंडमेंट  क ेजरिए  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  देश  का  विकास  हो  और  देश
 उन्नति  के  मार्ग  पर  अग्रसर  हो  तो  इसके  लिए  सरकार  को  मजदूरों  की  एक  ही  कैटेगरी  बनानी

 चाहिए  और  जो  सहूलियत  भाष  परमानेंट  मजदूरों  को  देते
 वे  ही

 तमाम  सहूलियात  जब  कोई
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 निरनुमोदत  के  धारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 विनियमन  ओर  संशोधन  विधेयक

 दरधधााााभ  कक  काका  काका  SSS  पर  भाक

 3.02  म०  १०

 शरद  दिधे  पीठासोन

 भअदूर  एम्प्लाइड  होता  उस  समय  से  ही  देमे  की  आपको  गारंटी  करनी

 चूंकि  सभापति  ज्यादा  समय  नहीं  है  इसलिए  मैं  केत्रेल  एक  ही  पाइंट  पर  बोलना

 चाहता.हुं  और  वह  यह  है  कि  इस  तरह  के  चाहे  आप  एक  हर  कानून  ले  यहां  पर  हजार  तरह
 से  भाषण दे  अमेण्डमेण्ट्स  के  जरिए  चाहे  जितने  कानून  ऐम्स  एण्ड  ऑब्जैक्शंस  में  लम्बी-चोड़ी
 बातें  कर  लेकिन  मजदूरों  की  जो  समस्‍या  है  वह  ज्यों  की  त्यों  बनी  अतः  मेरा  अनुरोध  यह्‌

 है  कि  अगर  आप  वास्तव  में  मजदूरों  की  दशा  सुधारना  चाहते  तो  संविधान  में  एक  संशोधन  लाया

 जाना  चाहिए  और  वह  संशोधन  ऐसा  जिसमें  मजदूरों  को  आम  जनता  को

 अगर  राइट-ट्-वर्क  देने  का  संशोधन  आप  लाते  तब  हो  इस  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता

 अभी  यहां  पर  कई  लोगों  ने  कहा  और  मुझे  भी  मालूम  वोट  क्लब  पर  एक  बार  कई
 बोकारो  के  मजदूरों  न ेसरकार  के  सामने  धरना  दिया  उनकी  मांगें  क्या  धीं--उनमें  कोई  दस

 साल  से  काम  कर  रहा  कोई  चौदह  साल  से  काम  कर  रहा  कोई  पन्द्रह  साल  से  काम  कर  रहा
 लेकिन  अभी  तक वे  कांट्रेक्टर  लेबर  ही  इस  बारे  में  सुप्रीमकोर्ट  और  हाईकोर्ट  के  तमाम  डिसीजंस

 हैं  और  आपकी  सरकार  की  यह  मान्यता  है  कि  जो  भी  स्थाई  नेचर  के  कास  उन  कामों  पर  कार्यरत

 मजदूरों  को  स्थाई  मजदूर  की  मान्यता  मिलेगी  ।  लेकिन  मैं  श्रम  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं
 आप  प्राइवेट  कम्पनियों  की  बात  तो  आपने  जो  स्टेंडिग  रूल्स  बना  करके  रखा  जिसमें

 इस  बात  का  प्रावधान  है  कि  इतनी  अवधि  तक  जो  मजदूर  काम्त  कर  उसको  परमानेंट  मजदूर  की

 हैसियत  से  मान्यता  दी  इस  प्रावधान  को  आपकी  अपनी  सावंजनिक  क्षेत्र  में  जो  कम्पनियां

 जो  आपके  हाथ  में  व ेकितना  लागू  करती  अगर  आप  एक  भी  ऐसी  कम्पनी  बता  तो  मैं  मान

 जो  सटेंडिग  रूल्स  आपके  टनको  आपकी  कम्पनी  में  ही  लागू  नहीं  किया  उनको  नहीं
 माना  जांशा  मैंने  यह  सवाल  पिछले  पालियामैंट  में  उठाबा  उसमें  ही  मुझे  यह  जानकारी  मिली

 कि  आपके  स्टेडिंग  रूल  मोजूद  हैं  और  खुद  सरकार  के  माफिक  जो  कम्पनी  काम  कर  रहो  उसमें

 भाज  तक  वह  स्टैंडिप  रूल  नहीं  माने  गये  कैसे  की  जाये  कि  मजदूरों  के  हित  में  थो  इस  तरह
 के  कानून  आप  ला  कहे  सोचते  हैं  कि  उन्हें  वह  कैसे  सम्भव  हो  सकेगा  ?

 इसलिए  मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  की  जो  डिफरेट  कैटेगरीज़  इनको  आप

 राइट  टू  वर्क  कांस्टीट्यूशन  में  लायें  और  तमाम॑  मज॑दूरों  को  कासूमी  अधिकार  और  जो  उनकी

 सुविधाएं  वह  इस  तरह  का  एक  कंप्रीहैसिब  बिल  लाकर  ही  आप  उनको  फायदा  पहुंचा
 हंक्ते

 3283
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  उत्सादन  )  संशोधन  विधेयक

 करी  धमंपाल  सिह  सलिक  :  माननीय  सभापति  मैं  कांट्रेक्ट  लेबर

 लेशन  एण्ड  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  वेसे  अमैंडमैंट  तो  बहुत  लम्बा

 जोड़ा  नहीं  अभी  सेक्शन  2  में  एप्रोप्रिएट  गवर्नेमैंट  की  परिभाषा  में  तरमीम  का  सवाल  लेकिन

 फिर  भी  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपके  सामने  ठेका  श्रम  पर  जो  कुछ  लोग  काम  करते  उनकी  दिक्कत

 हाई-लाहट  करना  चाहता  वेसे  सदन  के  सदस्य  इस  बात  को  महसूस  करते  हैं  कि  कांट्रेक्ट
 लेबर  एक  सामाजिक  बुराई  है  और  आधिक  नीति  के  ज़रिए  ही  इसका  उद्धार  किया  जा  सकता  इसमें

 सुधार  लाया  जा  सकता

 अपने  से  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  से  मैं  सहमत  हूं  कि  इस  एक्ट  के  अन्दर  दोनों  ही
 बातें  हैं  और  एक  दूसरे  के  कांट्रेडिक्टरी  एक  तरफ  तो  एक्ट  में  प्रावीक्षन  है  कि  कांट्रेक्ट  लेबर  की

 सविसेज़  को  या  उनकी  हालत  को  रंग्रुलराइज़  किया  साथ  ही  उसमें  उनके  एबोलीशन  की  बात
 भी

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  स ेनिवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आज  हमारी  स्थिति  ऐसी  है  कि जब  तक

 हम  कांट्रेक्ट  लेबर  को  बिल्कुल  समाप्त  नहीं  उस  समय  तक  हम  इसको  ठोक  नहीं  कर

 रेगुलराइज़  करने  की  बात  नहीं  कर  आज  हमारी  नीति  उसमें  कुछ  सुधार  लाने  की

 जरूरत  क्योंकि  आज  जो  हमारी  आध्िक  नीति  उसके  मुताबिक  हमारी  सुरक्षा  सरकार  के  पास

 नहीं  हर  आदमी  यहू  महसूस  करता  है  कि  हमारी  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  पैसे  के  साथ

 ]

 मेरी  सुरक्षा  धन  के  साथ  जुड़ी

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  किसी  आदमी  के  पास  कुछ  धन  है  तो  वह  यह
 महसूस  करता  है  कि  मैं  कुछ  सुरक्षित  मेरे  पास  पैसा  किसी  भी  कठिनाई  या  दिक्कत  के  समय
 मेरा  पैसा  मेरे  काम  आ  सकता  इससे  मेरी  सुरक्षा  बनी  अगर  ज्यादा  पैसा  है  तो  वह  महसूस

 :  करता  है  कि  मेरी  सुरक्षा  और  भी  ज्यादा  बढ़  जाती  उससे  करप्सन  भी  फैल  जाती  है  क्योंकि  हर
 इंसान  यह  चाहेगा  कि  मेरा  जीवन  ज्यादा  से  ज्यादा  सुरक्षित  इसलिए  अपने  आपको  ज्यादा  से
 ज्यादा  सुरक्षित  बनाने  के  लिए  वह  करप्शन  भी  करता  बेईमानी  भी  करता  है  और  नाजायज़  तरीके
 से  धन  इकट्ठा  करने  की  कोशिश  भी  करता  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लेबर  तभी  समाप्त  हो  सकती  है  जब  हमारी  सुरक्षा  की
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  क्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 दारी  सरकार  लै  कि  हर  आदमी  को  उसकी  आजीविका  घलाने  के  लिए  कम-से-कम  उसकी  जरूरियात

 की  चीजों  की  गारंटी  सरकार  के  पास  तभी  इस  तरह  की  चोज़  हो  सकती  वह  तभी  हो  सकता

 है  जब  हमारी  बेसिक  आर्थिक  नीति  और  उसके  स्ट्रक्‍्चर  में  तत्दीली  की

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हर  प्रदेश  में  अलग-अलग  किस्म  से  कांट्रेक्ट  लेबर  का  शोषण

 किया  जाता  है  |  हमारे  प्रदेश  हरियाणे  में  आमतौर  से  शुगर  मिल  प्राइवेट  इंडस्ट्रीज  में  और  जो  ईंट

 तैयार  करते  हैं  भट्टों  के  ब्रिक  किन  में  लेवर  का  शोषण  किया  जाता  लेबर  का  शोषण  मालिक

 कम  करता  लेकिन  बिचोलिया  जो  कांट्रेक्ट  लेता  है  कि  कैसे  काम  कराना  वह  इसमें  ज्यादा  शोषण

 करता  मालिक  ने  तो  पेमैंट  करना  वह  एक  आदमी  को  ठेका  दे  देता  है  और  उसकी  पूरी  कीमत

 अदा  करता  है  ।  लेकिन  वह  ठेकेदार  जो  मजदूर  आदि  रखता  वह  न  तो  उनको  न्यूनतम  मजदूरी  देता

 है  और  न  ही  अन्य  सुविधायें  देता  इस  प्रकार  वह  उनकी  गरीबी  और  मजबूरियों  का  पूरा  फायदा

 उठाकर  उनको  कम  से  फम  पैसा  देकर  हमेशा  अपने  साथ  बांधे  रखता  फिर  यहीं  से  बंधुभा  मजबूरी

 श्रू  हो  जाती

 मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा  कि  इस  बंधुआ  मजदूरी  को  करवाने  में  ठेकेदारों  क ेसाथ-साथ  कुछ
 नेताओं  का  भी  हाथ  रहता  नेता  लोग  बंधुआ  मजदूरों  को  और  कांट्रेक्ट  लेबर  को  इकट्ठा  करके

 उन्हें  लालच  देते  हैं  कि  हम  तुम्हारी  बंधुआ  मजदूरी  श्वत्म

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  कानून  के  अन्दर  इस  प्रकार  का  प्रावीजन  हो  कि  उन

 लोगों  का  कम  से  कम  शोषण  उनको  न्यूनतम  मजदूरी  जरूर  मिले  और  उनको  डिसर्पेंसरी

 दवाइयों  अस्पताल  की  ओर  स्कूल  की  सुविधाएं  अवश्य  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  कई

 मालिकों  की  यह  सब  सुविधाएं  देने  की  गुंजायश  भी  होती  लेकिन  फिर  भी  वह  यह  सुविधाएं  देने  के

 लिए  तैयार  नहीं  होते  हैं  ।

 कई  जगहों  में  14-15  साल  तक  के  वच्चे  भी  कॉंट्रेबट  लेबर  का  काम  करते  हैं  जिससे  उन  बच्चों

 का  भरपूर  विकास  नहीं  हो  पाता  बहू  अपना  पेट  भरने  के  किसी  भी  प्रकार  की  नौकरी  करने
 के  लिए  तैयार  हो  जाते  हैं  जिससे  उनका  जीवन  बरबाद  हो  जाता  मेरी  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि

 वह  इस  प्रकार  का  इसमें  प्रावधान  करें  जिससे  गरीब  लोगों  का  कम  से  कम  शोषण  हो  ओर  जो  पैसे

 बाले  लोग  जो  विचौलियों  का  काम  करते  हैं  वह  नाआयज  तरीके  से  उन  मजदूरों  का शोषण  न  कर

 पायें  ।

 हमने  देखा  है  कि  जब  सरकारी  पुल  या  सड़कें  आदि  बनती  हैं  तो  उनका  भी  पहले  कांट्रेक्ट
 लिया  जाता  इस  काम  के  लिए  सरकार  की  ओर  से  जे०  ई०  और  सब-डिविजनल  इंजीनियर  होता

 आप  इसमें  देखें  कि  वह  अपना  काम  डाइरेक्ट  मजदूरों  से  आप  मजदूरों  की  स्विक्ष  का
 बाकायदा  कोई  ऐसा  तरीका  बनाएं  जिससे  कि  वह  रेगुलराइज  हों  ।  अगर  कोई  मजदूर  थोड़ी  सी  हिम्मत
 करके  अपने  अधिकारों  की  मांग  करता  है  तो  ठकेदार  उसकी  छूट्टी  कर  देता  मेरा  निवेदन  है  कि
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 हैका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के
 ]8  986

 निरनुमोदम  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 धरंपाल  सिह  सलिक ]

 कांट्रेट्ट  लेबर  सिस्टम  बेसिकली  गलत  जब  तक  यह  सिस्टम  चलता  सब  तक  बंधुआ  मजदूरी

 खत्म  होने  वाली  नहीं  इस  सिस्टम  को  एबालिश  कर  देना

 आमतौर  से  कोई  कम्पनी  कांट्रेबट  के  जरिए  काम  कराती  ऐसे  समय  मालिक  लोगों  से

 एडवांस  पैसा  ले  लिया  जाता  जो  मजदूर  कांट्रेक्ट  पर  काम  करते  उनको  बाद  में  पेमेंट  की  जाती

 बाद  में  पेमेंट  देने  पर  मालिक  लोग  छूट्टी  की  तनख्वाह  काट  लेते  हैं  और  डेलीवेजिज  पर  प्रतिदिन  के

 हिसाब  से  उनकी  पेमेंट  की  जाती  हसमें  मेरा  निवेदन  है  कि  कांट्रेक्ट  लेबर  पर  जो  काम  करें  उनको

 न्यूनतम  माहवारी  तनख्वाह  अवश्य  मिले  ।  इस  चीज  का  निरीक्षण  फरने  के  लिए  इंसपेक्टर  रखें  जोकि

 समय-समय  पर  जाकर  चेकिंग  अगर  हो  सके  तो  रजिस्टर  मेंटेन  करें  जिनकी  बाकायदा  ढंग  से

 देखभाल  की  उन  मजदूरों  को  भरपेट  कमाई  हो  इस  बात  का  आप  खास  ध्यान

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  इस  अमेंडमेंट  का  समर्थन  करता  हूं  और  उम्मीद  रखता  हूं  कि  मैंने  जो

 सिवेदन  किया  उस  पर  भन्त्री  भी  गौर  फरमाएंगे  ।

 ]

 शी  बलबम्त  सिह  रामबालिया  सभापति  ठेकाश्रम  और

 संशोधन  विधेयक  पर  बोलते  समय  मैं  ऐत्तिहासिक  भावनाओं  को  सभा  में  प्रस्तुत
 इतिहास  मनुष्य  द्वारा  मनुष्य  के  झोषण  के  विरुद्ध  संघ्व  की  घटनाओं  से  भरां  हुआ

 इतिहास  बताता  है  कि  किस  प्रकार  हमारे  कुछ  संगठन  भी  समाप्त  हो  गये  ।  उन्होंने  शोषण

 से  बचने  तथा  श्रमजीवी  लोगों  तथा  जन  सामान्य  के  भी  अधिकारों  की  रक्षा  करने  के  लिए  अपनी

 आहुति  दे  मेरा  यह  विचार  है  कि  यह  संशोधन  श्रमजीवी  लोगों  के  शोषण  को  बढ़ाने  वाला

 इस  संशोधन  ले  श्रमजीवी  लोग  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाओं  इत्यादि  कतिपय

 अधिकारों  से  वंचित  हो  जाएंगे  क्योंकि  ये  सुविधाएं  ठेका  मजदूर  को  नहीं  दी

 अनिश्चितता  से  हमेशा  कड़वाहुट  पेदा  हुई  कड़वाहट  और  नैराश्य  अनिश्चितता  के

 परिणाम  इस  संशोधन  विधेमक  के  माध्यम  से  हमें  लोगों  के  लिए  उनके  जीवन  में

 निरंतर  अनिश्चितता  का  समर्थक  होने  के  लिए  मजबूर  किया  जा  रहा  कम  से  कम  हम  उसके  समर्थक

 नहीं  बनना  चाहते  और  यही  कारण  है  कि  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  कर  रहा

 ठेका  मजदूरों  के  बारे  में  पहले  से  ही  कानून  और  अधिनियम  तब  भी  कोयला  तथा  राख  की

 बुलाई  बाले  मजदूरों  को  नियमित  नहीं  किया  गया  ।0  हजार  लोग  ठेका  आधार  पर  रेलवे  विभाग॑

 में  काम  कर  रहे  हैं  तथा  6,000  लोग  ठेका  आधार  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  में  कार्य  कर  रहे
 भारतीय  खाद्य  निम्नम  में  मजदूर  बिना  किसी  सूचना  के  छटनी  का  सामना  कर  रहे  बिना  उन्हें



 37  1907  ठका  भ्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  »  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 निकालने  के  विरुद्ध  कोई  न्यायिक  कार्यवाही  नहीं  की  जा

 इस  ख़धिनियम  का  दूसरा  दुःखद  पहलू  यह  है  कि  अब  तक  राज्य  सरकारें  अपने  राज्य  में  केन्द्रीय

 सरकार  के  उपक्रमों  में  कार्य  करने  वाले  लोगों  की  कतिपय  सुविधाओं  के  बारे  में  कुछ  कह  लेते  थे  ।

 लेकिन  इस  विधेयक  को  लाकर  सरकार  राज्यों  को  उनके  हस्तक्षेप  करने  के  अधिकारों  से  वंचित  करने

 जा  रही  मैं  समझता  हूं  कि  यह  श्रमजीवी  लोगों  की  सहायता  करने  के  राज्यों  के  अधिकारों  का

 हनन  सत्तारूढ़  पक्ष  के  मेरे  एक  मित्र  ने  काफी  ऊंचे  स्वर  में  मैंने  उनकी  प्रशंसा  की  तथा  जब

 उन्होंने  कहा  कि  काम  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  तो  हमने  उनके  समर्थन  में  मेज  थपथपायी  ।

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  कह  सकता  हूं  कि एक  ओर  तो  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  काम  करने  के

 अधिकार  की  जोरदार  दलील  दे  रहे  हैं  और  दूसरी  और  वे  रोजगार  की  पुरक्षा  को  छीन  रहे  क्या

 यह  विरोधाधास  नहीं  है  ?  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  गुजारिश  करता  हूं  कि

 महोदव  मेरी  पार्टी  शिरोमणि  अकाली  दल'***  )

 थ्रो  हरीक्ष  रावत  :  आप  सही  खराब  लोगों  के  साथ  बेठे  भाप  हमारे  पास

 आकर  बेठें  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  लेकिन  मैं  स्वयं  को  आपके  साथ  समझता  मैं  आपका

 मित्र

 श्री  हरीश  राबत  :  आप  हमारे  साथ  आकर  बेठें  ।  केवल  तभी  **
 )

 श्री  बलवन्त  सिंह  रामबालिया  :  विपक्ष  में  रहते  हुए  भी  दोस्ती  हो  सकती  हम  आपको

 यहां  आमंत्रित  करते  जो  भी  हो  महोदय  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पहलू  पर  गौर  करना

 सत्तारूढ़  दल  के  कई  सदस्यों  ने  विधेयक  के  उपबन्धों  का  विरोध  किया  और  अंत  में  यही  कहा
 कि  मैं  इसका  समर्थन  करूंगा  ।

 ओर  शाम  प्यारे  पतिका  :  एक  सदस्य  ने  भी  इसका  विरोध  नहीं  हमने  अपनी  भावना

 व्यक्त  की  विभिन्‍न  उपवन्धों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  मौजूद  उनका  यह

 कहना  गलत  है  कि  हमने  इसकी  आलोचना  की  ।  ऐसी  बात  नहीं  |

 श्री  बलवस्त  सिंह  राम्‌वालिया  :  उनके  कथन  की  मैं  प्रशंसा  करता

 शक्षापति  महोदय  :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल

 थी  बलवस्त  सिह  रामबालिया  :  सत्तारुढ़  पक्ष  से  जो  कुछ  हमारे  मित्रों  ने  कहा  मैं  वास्तव  में

 उसकी  श्रशंसा  करता  यह  एक  स्वस्थ  वार्तालाप  का  तरीका  है  कि  सत्तारढ़  पक्ष  में  होते  हुए  भी

 उन्होंने  इसकी  आलोचना  मैं  तो  इसकी  प्रशंसा  करता  मैं  अभी  कह  रहा  था  कि  किस  प्रकार
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 ठैका  श्रम  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  लांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 बलबस्त  सिह  रामृवालिया  ]

 आप  काम  करने  के  अधिकार  का  उल्लेख  करके  रोजगार  की  धुरक्षा  छीन  रहे  यह  विधेयक  लाखों

 श्रमजीवी  लोगों  के  भाग्य  से  जुड़ा  हुआ  मैं  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  इस  संशोधन  को

 पूर्णझप  से  निकाल  दें  जिससे  उनके  अधिकार  छिन  रहे  हैं  और  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  वे

 इस  संशोधन  के  बदले  में  इन  गरीब  लोगों  तथा  ठेका  मजदूरों  के  हितों  तथा  अधिकारों  की  सुरक्षा  करने

 के  लिए  कुछ  उचित  उपाय  इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 थी  हरीश  राबत  :  कान्ट्रेक्ट  लेबर  रेगुलेशन  एण्ड

 मेंट  बिल  विचार  हेतु  पन्‍्द्रह  साल  बाद  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  जिसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  बात  भी  अपने  आप  में  सत्य  है  कि  तब  से  लेकर  आजतक  लगातार  प्रति  वर्ष  कांट्रैक्ट  लेबर  की

 संख्या  बढ़  रही  मन्त्रालय  के  एक  सर्वे  के  अनुसार  चार  साल  से  ज्यादा  कांट्रैक्ट  केज्युअल
 लेबर  नहीं  ऐसा  बताया  गया  मंत्रालय  द्वारा  बताई  गई  संख्या  अपने  आप  में  इतनी  अपूर्ण  है  कि

 ऐसा  लगता  है  कि  सर्वे  करते  वक्‍त  मंत्रालय  ने  सारे  आसपैक्ट्स  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  ।

 भरी  राम  प्यारे  पतिका  :  सिर्फ  मेरी  कान्स्टीचूयेंसी  में  दो  लाख  कांट्रेक्ट  लेबर

 थी  हरोश्  राबत  :  जितनी  जानकारी  अथौरिटीज़  और  राज्य  सरकारों  ने  उनको  दी  उसी

 को  कम्पाइल  करके  उन्होंने  पालियामेंट  के  सामने  रख  दिया  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन

 करना  आपके  माध्यम  कि  एक  प्रापर  सर्वे  होना  चाहिए  ।

 थ्रो  पी० ए०  संगमा  :  यह  फीमर  कब  दो  है  ?

 थी  हरीद्ा  राबत  :  पिछले  वर्ष  के  सर्वे  में  घार  लाख  कांट्रेक्ट  लेबर  ओर  कैज्युअल  लेबर  की

 संब्या  बताई  गई  है  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  एक  प्रापर  सर्वे  किया  जाना  चाहिए  और

 इसकी  जानकारी  पूरे  देश  सदन  को  ओर  आपके  मंत्रालय  को  रखनी

 एक  बात  समझ  में  आतो  है  कि  कांट्रेक्ट  लेबर  प्राइवेट  कन्ट्रैक्टर्स  के  पास  ही  नहीं  हमारी  जो
 सरकार  की  अण्डरटेकिस्स  चाहे  कोल  भाहे  डाक  चाहे  डेसू  चाहे  रेलवे  इन  सब  जगहों
 पर  छोटे-छोटे  काम  कान्ट्रैक्टर्स  द्वारा  करवाए  जाते  ये  कांट्रेक्ट्स  आप  दिल्ली  में  देख  लीजिए  यहां
 काफी  बिल्डिस्स  में  कन्स्ट्रक्शन  का  काम  हो  रहा  डी०  डी०  ए०  द्वारा  और  दूसरी  कई  एजेंसियों  द्वारा  ।
 ये  कांट्रैक्टर्स  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  से  गरीब  लोगों  को  लाए  यदि  उनके  रहने  की  जयह
 को  देखा  तो  आप  देखेंगे  कि  आपके  एक्ट  को  किस  तरह  से  वायोलेट  किया  जा  रहा  आपको
 नाक  के  नीचे  किस  तरह  से  एक्ट  का  उपहास  किया  जा  रहा  उसको  मजाक  बनाया  जा  रहा
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 27  1907  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 ओर  संशोधन  विधेयक

 यह  एक  गम्भीर  बात  यदि  आप  राज्यों  की  उनकी  स्थिति  पर  छोड़  तो  कम  से  कम  दिल्‍ली  में

 तो  आप  देख  सकते  हैं  कि  किस  तरह  से  कांट्रेक्ट  लेबर  के  नाम  पर  हजारों  मजदूरों  के  साथ  ज्यादती  की

 जा  रही  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कदम  जब  आप  कदम

 तो  हम  समरझेंगे  कि आप  ईमानदारी  के  साथ  इस  क्षेत्र  में  कुछ  कर  रहे

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  अनआर्गेनाइज्ड  असंगठित  क्षेत्र  की

 दिलाना  चाहता  ऐसा  नहीं  है  #  केवल  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  या  दूसरी  जगहों  पर  ज्यादती  हो

 रही  बहिक  जहां  पर  छोटे-छोटे  काम  होते  वहां  पर  कांट्रेक्ट  लेबर  के  साथ  अन्याय  किया

 जाता  उनकी  कंडीशन  और  भी  दुखद  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  कोई  न  कोई  कानून

 हमको  ऐसा  बनाना  जो  अनमआर्गेनाइज्ड  सेक्टर  में  काम  कर  रहे  मजदूरों  की  दशा  सुधारने  के

 लिए  हो  |  जहां  तक  आपकी  मंशा  का  सवाल
 इरादे

 का  सवाल  सब  लोग  उसका  श्थागत  करते

 बहुत  सारे  कानून  इस  सदन  में  पास  किए  हर्म  श्रम  मंत्रालय  पर  दोषारोपण  नहीं  करते  जो

 कामून  बनाए  गए  उनको  लागू  करने
 के  मामले  जो  लॉ-इनफोसंमेंट  एजेंसी  वह  कमेटेड  नहीं

 उनमें  विल-पावर  कीं  कमी  वह  आपकी  मंशा  या  संसद  की  मंशा  को  ठीक  से  लागू  नहीं  करना  चाहती

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  प्रापर  प्लानिंग  होनी  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  राज्यों  के  साथ

 मिलकर  इस  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  कि  जो  श्रम  कानून  बनाए  गए  संसद
 में  जिनको  पास  किया  गया  उनको  लागू  किया

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  लेकिन  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह
 करना  चाहूंगा  कि  वे  इस  बात  को  देखें  कि  किम  प्रकार  से  संसद  द्वारा  जो  कानून  बनाए  गए
 उबको  ईमानदारी  के  साथ  लागू  किया

 ]

 +श्री  ए०  जे०  बो०  बी०  महेश्वर  राव  :  सभापति  महांदय  यह  सशोध्न

 यक  राष्ट्रपति  द्वारा  16  जनवरी  1986  को  प्रख्यापित  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापत  करने  के  लिए

 पुर.स्थापित  किया  गया  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  विरोध  करता  महोदय  यह  सरकार

 अध्यादेशों  और  अधिसूचनाओं  की  सरकार  प्रतीत  होती  है  ;  यह  अध्यादेश  और  अधिसूचना  राज  यह
 सरकार  संसद  के  सत्रों  के  आरम्भ  होने  से  ठीक  पहले  अध्यादेश  प्रख्यापित  करती  है  और  चुपचाप  सभा

 पटल  पर  दूरगामी  परिणाम  बाली  अधिसूचनाएं  रख  देती  यह  लोकतत्र  और  लोकतांजिक

 राओं  का  मजाक  जनता  के  प्रतिनिधियों  से  स्वीकृति  प्राप्त  करने  की  बजाय  यह  सरकार  अध्यादेशों
 को  प्रख्यापित  करनै  पर  विश्वास  रखती  यह  लोकतंत्र  के  मानदण्डों  ओर  परम्पराओं  के  विरुद्ध

 ठेका  अम  और  1970  में  पारित  किया  गया

 व--+नकक-+-+++न-»>«+->ननकन, 5
 &  मूलतः  कमिल  में  विए  गये

 भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के  18  1986

 निरनुमोदने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 ए०  जे०  बो०  बी०  महेश्वर  राव ]

 इस  विधान  को  बने  16  वर्ष  से  अधिक  समय  हो  गया  है  किन्तु  देश  में  ठेकाश्र म  प्रणाली  को

 विनियमित  करने  अथवा  उसका  उत्सादन  करने  के  लिए  अबतक  कुछ  नहीं  किया  गया  इसको  अलावा

 ठेका-श्रमिकों  की  संख्या  भी  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  सरकार  द्वारा  उनकी  परिस्थितियों  को  सुधारने
 के  लिए  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  उन्हें  आः्मनिर्भर  बनाने  अथवा  उन्हें  न्यूनतम  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  यह  जानकर  आश्चर्य  होता  है  कि  सरकार  मे  उनके  कल्याण

 में  कोई  रुचि  नहों  दिखाई  भ्रम  आयोग  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  श्रम  सम्बन्धी  108  विधान  कितु
 इनमें  से  किसी  भी  विधान  को  भलीभांति  क्रियान्वित  नहीं  किया  इन  बरीब  मजदूरों  का  शोषण
 करने  वाले  बिचोलियों  ओर  ठेकेदारों  की  संडया  भी  निरंतर  बढ़ती  जा  रही  महोदय  इस  संशोधन
 से  ठेका  मजदूरों  को  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  सरकार  कहती  है  कि  यह  एक  साधारण
 संशोधन  किन्तु  इस  तथाकथित  साधारण  संशोधन  में  राज्य  सरकारों  में  निहित  शक्तियों  को  छीना
 जा  रहा  इस  संशोधन  कं  माध्यम  से  केन्द्रीय  निरीक्षणकर्ता  अभिकरणों  की  बहुलता  में
 कमी  करने  के  बहाने  शक्तियों  को  अपने  हाथ  में  लेने  का  प्रयास  कर  रही  यह  निदनीय  राज्य

 सरकारें  अपने-अपने  राज्यों  में  काम  कर  रहे  ठेका  मजदूरों  की  समस्याओं  को  बेहतर  समझ  सकेंगी  ।  वे
 ठेका  मजदूरों  के  मामलों  में  अधिक  कारगर  ढंग  से  कार्यवाही  कर  सकते  राज्य  सरकारें  उनकी
 समस्याओं  का  बेहतर  ढंग  से  समाधान  कर  इसलिए  इस  संशोधन  के  माध्यम  से  राज्य  सरकारों
 की  शक्तियों  को  छीनने  की  बजाय  राज्य  सरफारों  की  शवितयों  को  बनाए  रखना  बेहतर  होगा  ।

 महोदय  बहुत  से  नेमित्तिक  मजदूर  विभिन्‍न  सरकारी  उपक्रमों  में  काम  कर  रहे  यह  कहने
 आवश्यकता  नहीं  कि  ये  नैमित्तिक  मजदूर  केन्द्रीय  सरकार  के  सीधे  नियंत्रणाधोन  संगठनों  में  काम

 कर  रहे  कितु  क्या  सरकार  ने  उनके  लिए  कुछ  किया  है  ?  गरीब  मजदूर  बहुत  कष्ट  उठा  रहे  हैं  ।  उन्हें
 भविष्य  निधि  की  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  कोई  आवास  चिकित्सा  सूविधा  अथवा  शिक्षा  सुविधा

 प्राप्त  नहीं  भारतीय  खाद्य  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  आदि  में  बहुत
 से  नैभित्तिक  मजदूर  काम  कर  रहे  चूंकि  उन्हें  किसी  भ्रकार  की  कोई  सुविधा  प्राप्त  नहों  इसलिए
 वे  अत्यन्त  दुखी  जीवन  जी  ठेकेदार  उनका  शोषण  कर  रहे  उनके  दिमागों  में  नौकरी  छूट
 जाने  का  भय  सदा  बना  रहता  उन्हें  काम  बने  रहने  की  कोई  गारंटी  नहीं  दी  गरीबों  के

 हिताय॑  अनेक  कल्याण  कायेक्रमों  म॑  इन  लोगों  को  शामिल  नहीं  किया  ठेकेदार  जब  चाहे  काम

 पर  रख  लें  जब  चाहें  निकाल  की  नीति  में  विश्वास  करते  अपनी  ही  सनको  और  इच्छाओं
 के  अनुसार  इन  नैमित्तिक  मजदूरों  को  काम  देते  हैं  ओर  उनका  बुरी  तरह  शोषण  क  ते  इसलिए
 अब  वह  बहुत  आवश्यक  हो  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नैमित्तिक  मजदूरों  और  कामगरों  के  उत्थान

 के  लिए  उनकी  समस्याओं  का  सभाधान  करने  के  प्रति  कुछ  रुचि  दिखाई  इन  गरीब  कामगरों

 को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  इन्हें  वर्ष  में  300  दिन  काम  देना  होगा  और  उतकी  देनिक

 मजदूरी  को  कम  से  कम  20  रुपए  तक  बढ़ाना  होगा  ।  इस  समय  न  तो  उनके  पास  300  दिन  का  काम

 है  और  न  ही  उनकी  देनिक  मजदूरी  20  रुपए  के  आसपास  अतः  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सुनिश्चित
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 27  1907  ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश  के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम
 और  संशोधन  विधेयक

 करने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिए  कि  उन्हें  कम  सेकम  20  रुपए  की  देंनिक  मजूरी  प्राप्त  ु

 हो सके और कम से कम 300 दिन के लिए काम दिलाया जा मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस समस्या पर गंभी रतापुरवंक विचार करेंगे और इस संबंध में शी प्र कार्यवाही महोदय देश में ऐसे बहुत से बिचोलिए हैं जो गरीबों को खाड़ी के देशों में रोजगार दिलवाने का वायदा करके उन्हें ठगते मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई बिचौलिए सक्रिय इन बिचौलियों का कोई कार्यालय अथवा पता नहीं ये लोग गरीबों को खाड़ी के देशों में काम दिलाने का लालब देकर उनसे भारी धनराशि वसूल करते हैं । ये गरीब लोग इन ठेकेदारों पर विश्वास करके अपना सब कुछ बेचकर इन्हें धन देते हैं । कितु ये बिबोलिए धन इकट्ठा करके एकदम गायब हो जाते हैं । गरीब लोगों को ठगा जा रहा इसलिए बिचौलियों अथवा ठेकेदारों के कार्यों पर उचित रूप से निगरानी रखना आवश्यक है प्रकार के बिचोलियों द्वारा गरीबों को ठगने से रोका जाना मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या पर विचार करेगी और इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही करेगी । ठेका श्रम एवं अधिनियम वर्ष पहले बना कितु इसे पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया गया । इस अधिनियम को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना चाहिए । सरकार को ठेका वन्धवा मजदूरों और नैभित्तिक मजदूरों को और अधिक धायें प्रदान करने के लिए कदम उठाने उनकी मजूरी बढ़ाई जानी मुझे भाशा है कि सरकार इन लोगों के प्रति न्याय करेगी । बोलने का अवसर दिए जाने तथा अपने भाषण को पूरा करने के लिए समय विए जाने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता अम सम्त्रालय के राज्य मंत्री पी० ए० : सभापति मैं इस बाद-विवाद में भाग लेने और विशेषकर इस विधेयक को ध्यापक समर्थन तथा स्वीकृति प्रदान करने के लिए तीय सदस्यों का आभारी हूं । थी ए० जे० थी० बी० महेश्वर राव : हमने इस विधेयक की आलोचना की ही पी० ए० संग्रमा : विपक्ष का अनुमोदन उन माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण बहुत महृत्यपूर्ण हो गया है जिन्होंने इस सांविधिक संकल्प को प्रवर्तित तो किया है कितु सभा में उपस्थित नहीं हो सके । उन्होंने चाहा है कि इस प्रस्ताव को न रखा इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष ने किस प्रकार इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनके प्रति आभारी श्री श्रमल इस डायमण्ड : कोस जानता था कि आप इस विधेयक को आज लाएंगे ? आप अपनी सुविधानुसार इस विधेयक को आज लाए आप अपनी सुविधानुसार कार्यों की व्यवस्था करते हैं ओर फिर उन माननीय सदस्यों पर धाक्षेप लगाते हैं जो अनपस्थित यह बहुत बूरी बात



 ठेका  श्रम  और  संशोधन  अध्यादेश के  18  1986

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संगोधन  विधेयक

 श्री  ए०  थाल्स  :  संसद  के  सत्र  के  दौरान  सभी  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  सभी  दिन

 उपस्थित

 समापति  महोदय  :  कृपया  बेठ  ठीक  है  आप  अपनी  बात  कह  चुके

 श्री  पी०  ए०  संगरमा  :  मैं  किसी  पर  आक्षेप  नहीं  कर  रहा  मैं  इतना  अधिक  समर्थन  देने  के

 लिए  विपक्ष  का  हादिक  धन्यवाद  कर  रहा  हुं
 *-

 श्री  प्रमल  वत्त  :  आपने  यह  टिप्पणी  बहुत  ही  ब्यंग्यपूर्ण  की  है  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  ने  केवल  इसी  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  जो  प्रस्ताव
 लाया  गया  वह  इस  देश  में  ओऔद्योगिक  सम्बन्धों  की  एक  समान  नीति  तैयार  करने  की  दिशा  में  एक
 अच्छा  कदम  तो  है  किनु  पर्याप्त  नहीं  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  यह  अपर्याप्त

 है  तथा  कुछ  और  अधिक  किया  जाना  मैं  प्रभी  माननीय  सदस्यों  से  सहमत  मैंने  इस

 नियम  को  पढ़ा  है  और  मैंने  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  में  कमियां  पाई  इस  पर  बहुत  सावधानी  पूर्वक
 विभार  करता  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  अनुभव  बताये  हैं  कि  कामगारों  का  किस

 प्रकार  शोषण  हो  रहा  अधिनियम  के  प्रावधानों  का  किस  प्रकार  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 हो  प्रमल  दत्त  :  क्या  आपने  कुछ  किया  है  ?

 श्री  पो०  ए०  संगसा  :  मुझे  भी  इस  आशय  की  बहुत  सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  मेरे  विचार

 से  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  अधिनियम  में  जो  दण्ड  सम्बन्धी  उपबंध  किया  गया  वही  इस

 अधिनियम  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  प्रेरक  प्रतीत  होता  है  क्योंकि  दण्ड  सम्बन्धी

 बन्ध  यह  है  कि  यदि  कोई  इस  अधिनियम  के  किसी  भी  उपवंध  का  उल्लंघन  करता  तो  वह  तीन

 महीने  के  कारावास  अथवा  500  रुपए  के  जुर्माने  का  भागी  मैं  समझता  हूं  कि  इस  कानून  के

 उपबन्धों  का  पालन  करने  की  अपेक्षा  500  रुपये  का  जुर्माना  देना  निश्चित  रूप  से  अधिक  आसान  है  4

 ओर  झमल  दत्त  :  जो  लोग  इस  कानून  का  उल्लंघन  करते  वही  इसका  समर्थन  कर  रहे

 भरी  पी०  ए०  संगभा  :  मैं  यह  स्टीकार  कर  रहा

 समापति  महोदय  :  प्रत्येक  बात  में  व्यवधान  न  डाले  ।

 प्री  पी०  ए०  संगमा  :  दूसरी  बात  शिकायतें  दर्ज  किए  जाने  के  बारे  में  कही  गई  हमें  ह्दन
 सबकी  जांच  करनी  है  ओर  मैं  इस  सुश्ाव  से  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  सभा  में  एक  प्नन्य  व्यापक  संशोधन
 लाना

 भी  झमल  दत्त  :  नियोक्ताओं  द्वारा  कर  चारी  राज्य  बीमा  आदि  जैसे  भुगतान
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 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संतरल्प  तथा  ठेका  भ्रम
 और  संशोधन  विधेयक

 न  किए  जाने  के  विरुद्ध  दण्ड  सम्बन्धी  उपबंध  तैयार  किए  जाने

 झरो  पो०  ए०  संगमा  :  एक  और  आरोप  लगाया  गया  है  और  वह  राज्य  सरकार  की  शक्तियों
 को  छोनने  के  प्रयास  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  मानता  हुं  कि  कोई  भी  अपना  सिरदर्द  बढ़ाने  के  लिए
 किसी  दूसरे  की  शक्तियों  को  छीनना  पसन्द  नहीं  कुछ  लोगों  ने  भारतीय  छात्र  निगम  का

 हरण  दिया  मैं  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  स्पष्ट  उच्चतम  न्यायालय  ने  अब  यह  निर्णय  दिया  है
 कि  जहाँ  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  ही  उपयुक्त  सरकार  है  और  उच्चतम

 न्यायालय  ने  यह  निर्देश  दिया  है  राज्य  सरकार  31  दिसम्बर  1985  तक  इस  बारे  में  अन्तिम
 निर्णय  कर  लें  कि  वह  ठेका  मजदूर  व्यवस्था  को  समाप्त  करेगी  अथवा

 ओर  बसुदेव  ध्ाचाय  :  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  क्यों  आती  है  ?

 श्री  पी  ०ए०  संगमा  :  हरियाणा  सरकार  ने  इसे  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  विहार  सरकार

 ने  इसे  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  उत्तर  जम्मू  4  उड़ीसा  और  राजस्थान  की

 सरकारों  ने  कहां  है  कि  हम  ठेका  मजदूर  व्यवस्था  को  समाप्त  नहीं  करेंगे  ।  पश्चिमी  बंगाल  के

 नीय  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  बहुत  कहा  है  कि  उनकी  शक्तियां  छीनने  का  प्रयास  कर  रहे

 क्ितु  जहां  तक  मुझे  जानकारी  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णय  लेने  का  निर्देश  मिल  जाने  के

 जूद  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  यदि  भारत  सरकार  कामगारों  का  कल्याण

 क  रने  काली  नहीं  होती  तो  यह  स्थिति  हमारे  लिए  बहुत  सुविधाजनक  होती  |  उच्चतम  न्यायालय  का

 यह  निर्णय  हमारे  लिए  यह  कहने  के  लिए  बहुत  सुविधाजनक  होता  कि  कुछ  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  इसके

 लिए  राज्य  सरकार  ही  उपयुक्त  सरकार  मैं  आसानी  से  अपनी  जिम्मेदारी  से  बच  सकता

 कितु  हम  ऐसा  नहीं  चाहते  ।  हम  इस  देश  में  कानून  और  नीति  की  एकरूपता  बाहते  हैं  और  यदि  एक

 राज्य  में  कामगारों  को  कोई  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  हो  तो  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  दूसरे  राज्य  के  कामगारों

 को  उस  लाभ  से  वंचित  रखा  इसी  कारण  हम  चाहते  हैं  कि  ठेका  श्रम  और

 अधिनियम  और  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतर्गत  उपयुक्त  सरकार  एक  ही  होनी
 इसी  कारण  हम  इस  प्रस्ताव  को  लाये

 रेह्ो  जी  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  सम्बन्धी

 मुह्ा  उठाया  निःसंदेह  यह  पूर्णतः  सही  केन्द्रीय  शोक  निर्माण  विभाग  के  बारे  में  उच्चतम

 न्यायालय  का  निर्णय  नैमित्तिक  कामगारों  से  सम्बन्धित  है  और  हम  यहां  ठेका  मजदूरों  के  बारे  में  बात

 कर  रहे  हैं  जोकि  ठेकेदारों  द्वारा  काम  पर  लगाए  जाते  इसलिए  यह  बात  नहीं  बनती  ।  आपको

 कुछ  ऐसा  कारण  बताना  चाटिए  जिससे  कि  हो  सकता  है  कि  हम  उच्चतम  न्यायालय  के  के  ख्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  सम्बन्धी  निर्णय  से  छुटकारा  पाने  का  प्रयास  यह  बिल्कुल  अलग  बात  इसका

 उससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  ने  निर्माण  कम्पनियों  के  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  एक  विशेष  प्रश्न  उठाया
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 मिरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  ठेका  श्रम

 और  संशोधन  विधेयक

 पी०  ए०  संगसा ]

 मैं  मिस्संदेहू  इस  पर  विचार  करू  मैं  अवश्य  इसकी  जांच  करू  मैं  निस्संदेह  माननीय  सदस्य

 द्वारा  बताए  गए  कुछ  विशेष  मामलों  की  जांच  )

 समापति  महोदय  :  यह  तरीका  ठीक  नहीं  भाप  उन्हें  प्रत्येक्ष  वक्तव्य  में  टोक  नहीं  सकते  ।

 श्री  पी०  ए०  संगसा  :  इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  माननोय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं
 ओर  इस  विधेयक  को  सभा  में  विचाराथ॑  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ठेका  श्रम  और  1970  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  |

 समापति  महोदय  :  अब  हम  इस  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लिण्ड  2  विधेयक  में  लोड़  दिया

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  विया

 खण्ड  1,  सबिनियसन  सूच  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  शोड़  दिये  गये  ।

 असम  सस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पौ०  ए०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।'

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 कम  आभार
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 27  1907  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  विधेयक

 3,42  भ०  १०  पु

 भारतीय  शोौचोषिक्  विकास  बेक  विधेयक
 '

 (ard)

 ]

 समापति  महोदय  :  अब  हम  श्री  जतादत  पुजारी  द्वारा  2!  86  को  प्रस्तुत  किये  बये

 प्रस्ताव  पर  आये  विचार

 थी  माधव  रेही  ।

 भरी  सी०  माथब  रेड्डी  :  मैं  भारतीय  औद्योगिक  विकास  अधिनियम  में  संशोकद
 करने  वाले  इस  विधेयक  का  आंशिक  समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत  प्रशंसनीय  है  क्योंकि  यह  अधिनियम  पिछले  कई  वर्षों  से  लागू  है
 और  यह  पाया  गया  है  कि  इसमें  कुछ  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  पिछले  एक  वर्ष  की  अवधि  में

 हमने  विभिस्न  वित्तोय  संस्थानों  सम्बन्धी  कानूनों  में  अनेक  संशोधन  पारित  किये  इनमें  से  कुछ
 बांछित  किस्तु  इनमें  से कई  संशोधनों  का  उद्देश्य  किसी  को  भी  जानकारी  दिये  बिना  सरकार

 की  नई  आर्थिक  विचारधारा  को  लागू  करना  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  के  मामले  में  यही  हुमा
 अब  भारतीय  ओओद्योगिक  विकास  बेक  के  बारे  में  भी  यही  हो  रहा  मैं  इस  बारे  में  बाद  में  कहूंगा  ।

 ढिन्तु  जो  संशोधन  स्वागत  करने  योग्य  उन्हें  प्रस्तुत  करने  के  लिये  मैं  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  शुरू  में  जब  यह  अधिनियम  पारित  किया  गया  तो  इस  बेंक  की  अधिकृत

 पूंजी  करोढ़  रुपये  थी  जिसे  सरकार  द्वारा  अधिसूचना  जारी  करके  बढ़ाकर  500  करोड़  दपये  कर

 दिया  गया  था  और  आज  इस  बैंक  की  प्रदत्त  पूंजो  लगभग  440  करोड़  रुपये  इसलिए  इस  बैंक  की

 अधिक्ृत  पूंजी  को  बढ़ाना  बहुत  आवश्यक  है  ओर  अब  इसे  बढ़ाकर  करोड़  करोड़  रुपये  किया  जा  रहा  है

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  इसमें  और  है  करोड़  रुपये--अर्थात्‌  2000  करोड़  तक  वृद्धि  करने  का

 अधिकार  दिया  जा  रहा  जबकि  हम  इस  निगम  की  अधिकृत  पूंजी  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 मत  हो  रहे  यह  समझा  जाता  है  कि  आप  यदि  आज  तो  बाद  में  बेंक  की  प्रदत्त  पूंजो  में  अंगदाव
 करने  वाले  आपने  अपने  वित्तीय  ज्ञापन  में  इसका  उल्लेख  किया  यह  बैंक  प्रकार  के  पूर्ण
 स्वामिस्वाघीन  इसमें  गैर  सरकारी  अंशदान  नहीं  करने  दिया  जाता  ।  किन्तु  जब  आप  अधिकृत  पूंजी
 में  बृद्धि  कर  रहे  तो

 निश्चय  ही  आप  बेंक  की  प्रदत  पूंजी  में  भी  वृद्धि  करेंगे  और  प्रदत्त  पूंजी  में  केवल

 सरकार  द्वारा  अंशदान  किया  जाना  है  ।  इसकी  व्यवस्था  कहां  पर  है  ?  कम  से  कम  मुझे  तो  यह  कहीं  पर

 पता  नहीं  चला  मैं  यह  मालूम  करने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  यह  व्यवस्था  कहां  है--बालू  वर्ष  के

 बजट  में  अथवा  अगले  वर्ष  के  बजट  में  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  यदि  आप  अधिकृत  पूंजी  में  वर्ष

 करोड़  क्पये  की  वृद्धि  कर  रहे  तो  हम  कम  से  कम  यह  आशा  करते  है  कि  आप  इसमें  इस  वर्ष  300

 करोड़  रुपये  से  400  करोड़  रुपये  तक  का  अंशदान  करने  वाले  मुझे  इसकी  कोई  व्यवक्या  नजर  नहीं

 वहीं
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 साल नल

 सी०  साथबव  रेड्डी  ]

 थाती  |  मुझे  प्रसस्नता  होती  यदि  जाप  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  अपने  कुछ  शेय  र  जनता  को
 बेचमै  ऐसा  करना  गलत  नहीं  है  क्योंकि  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  क ेकई  उपक्रमों  को  जनता  से  पैसा

 इकट्ठा  करने  दिया  जा  रहा  आप  इस  देश  की  जनता  को  इस  देश  के  औद्योगिक  विकास  में  भागीदार
 क्यों  नहीं  बनने  देते  ?  ऐसा  करने  से  आपको  आसानी  से  जनता  से  लगभग  500  करोड़  रुपये  प्राप्त  हो
 सकते  हैं  ।  50  प्रतिशत  से  अधिक  इक्विटी  शेयर  तो  सदा  सरकार  के  पास  हो  इस  पर
 विचार  करना  सरकार  का  काम  देने

 कुछ  धन्य  संशोधनों  के  बारे  में  मुझे  आपत्ति  जैसे  बैंक  के  कार्यक्षेत्र  के  विस्तार  सम्बन्धी

 बैक  को  उन  क्षेत्रों  में  पंजी  निवेश  करते  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  संशोधन  जहां  उसे

 पूंजी  निवेश  करने  की  अनुमति  नहीं  इनमें  से  कुछ  कार्य-क्षेत्र  ठीक  हैं  जेसे  खनन  सम्बन्धी  कार्यों

 कथा  सैवाप्रदायी  परामशदायी  सेवाओं  के  लिए  बैंकों  का  वित्तीयन  अथवा  पुनवित्तीयन
 करना  |  हमें  खण्ड  2  में  दो  गई  परिभाषा  में  संशोधन  करने  को  कष्टा  जा  रहा  किन्तु  हम  बेक  को  ऐसे

 क्षुत्य  अनेक  कार्यकलापों  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  भी  दे  रहे  हैं  जो  कि  बहुत  बांछित  नहीं  हैं  जेसे  कि

 पंट्रा  कारोबार  ।  आजकल  पट्टा  कारोबार  बहुत  लोकप्रिय  हो  गया  इस  देश  में  प्रत्येक  सम्पन्न  कम्पनी

 पट्टा  कारोबार  कर  रही  आप  इस  देश  की  प्रमुख  वित्तीय  संस्था  जिसे  मुख्यतः  उद्योगों  क ेविकास

 की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  कतिपय  ऐसे  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करने  दे  रहे  हैं  जो  कि  विकास  त्मक  नहीं

 सही  मायने  में  वे  वास्तविक  औद्योगिक  विकास  के  लिए  तहीं  अधिक  से  अधिक  वे  सतद्दी

 कलाप

 यह  प्च  है  ।  हस  किस्म  के  कार्य  फे  लिए  पूंजी  की  कमी  नहीं  इस  किस्म  के  संगठन  को  ऐसे
 क्षेत्रों  में  प्रवेश  करना  चाहिए  जहां  गैर  सर+री  पूंजी  निवेश  बहुत  कम  होता  जहां  पूंजी  नहीं  लगाई

 जाती  ।  पट्टा  कारोबार  इतना  लोकप्रिय  हो  गया  है  कि  प्रत्येक  सम्पन्न  औद्योगिक  अथवा

 वाणिज्यिक  कम्पनी  पट्टा  वित्तीयन  कारोबार  में  प्रवेश  कर  रही  पिछले  सत्र  के  दौरान

 आपने  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  को  वित्तीयन  कारोबार  करने  की  अनुमति  दी  अब  आप  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  को  इसकी  अनुमति दे  रहे

 मेरे  विचार  में  यह  एक  ऐसा  कार्य  है  जिसके  बारे  में  कम  प्राथमिकता  दी  जानी  यद्यपि

 यह  वांछनीय  तथापि  यह  ऐसा  कार्य  है  जिसमें  भारतीय  ओद्योगिक  बिकःस  बैंक  को  अधिक  सक्रिय

 होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  इस  तरह  के  कार्य
 के

 लिए  गैर-सरकारी  पूंजी  की  कोई  कमी  नहीं

 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  होनी  इस  तरह  के  कार्य  की

 आवश्यकता  ही  नहीं  पट्टा  देने  का  काये  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  मचेट  बंकिंग  जैसी  अन्य  बातें

 भी  यह  अच्छी  बात  है  कि  हम  मचेंट  बैंकिंग  का  प्रयोग  आरंभ  करने  वाले  परन्तु  जन  साधन  का

 बीमा  करने  जैसी  जो  भी  सेवा  करना  हम  चाहते  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  बीमा  करमे  की

 सुविधाएं  प्रदान  करने  में  उदार  आप  पहले  से  ही  ऐसा  करते  आये  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 देक  पहले  से  ऐसा  कर  रहा  आप  मच्चंट  बेकिंग  जैसी  महत्वहीन  सेवा  कर  रहे  हैं  जो  प्रत्येक  बेंक  कर

 रह  है  मैं  नहीं  मानता  हूं  कि  यह  आय  वांछनोय  इसभमें  अनावश्यक  रूप  से  गुमराह  होना  पड़ता  है
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 और  इससे  आप  अपनी  शक्ति  और  संसाधनों  को  ऐसे  काये  पर  व्यर्थ  कर  रहे  हैं  जिसकी  कोई  आवश्यकता

 नहीं  ऐसे  कार्य  के  लिए  देश  में  उद्यम  का  कोई  अभाव  नहीं

 मैं  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैक  के  कुछ  कार्यकलापों  पर  चर्चा  करना  चाहता  यह  देश
 के  औद्योगिक  विकास  को  संबंधित  करने  का  प्रमुद्ध  औद्योगिक  विकास  बेक  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 कार्य  सराहनीय  बंक  कार्य-निष्पादन  भी  बहुत  अच्छा  परन्तु  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  यह  बैंक

 देश  में  औद्योगिक  स्थिति  के  बारे  में  यथाथंवादी  नहीं  जहां  तक  औद्योगिक  वित्त  पोषण  के  लिए
 ऋण-हक्बिटी  के  अनुपात  में  कटौती  से  जुड़े  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  पहले

 हमारा  ऋण-इक्विटी  का  अनुपात  लषघ  क्षेत्र  में  331  और  मध्यम  क्षेत्र  में  11?  अब  वहू  घट  कर

 क्रमशः  2.5:1  और  1.5:1  रह  गया  ।  इसका  क्या  प्रभाव  इसका  तत्काल  प्रभाव  यह  हुआ  है  कि

 इससे  देश  में  उद्योगीकरण  की  गति  धीमी  होती  गई  ।  यदि  आप  आकड़ों  पर  ध्यान  तो  गत  चार

 महीनों  से  हुए  इस  परिवर्तन  के  फलस्वरूप  पहले  के  अनुपातों  के आधार  पर  जितने  सारे  उद्योग  स्थापित

 किये  जाने  उतने  नहीं  हो  पाये  क्योंकि  उद्यमियों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  अपनी  ओर  से

 अधिक  पूंजी  जुटानी  पड़ी  ।  इसके  परिणामस्वरूप  परियोजना  में  उद्यमियों  की  भागीदारी  में  वृद्धि  हुई  ।

 पहले  वह  परियोजना  की  कुल  लागत  का  17.5  प्रतिशत  थी  ।  वहू  उद्यमी  का  न्यूनतम  अंशदान  जो

 उसकी  अपनी  पूंजी  अब  यह  बढ़कर  परियोजना  की  कुल  लागत  का  22.5  प्रतिशत  हो  गया  ।

 मध्यम  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  यह  देखा  गया  है  उद्यमियों  को  20  से  30  लाख  रुपये  के  अतिरिक्त

 संसाधन  जुटाने  पड़े  थे  जो  संभव  नहीं  था  और  यही  कारण  है  कि  कुछ  उद्योग  स्थापित  नहीं  किये  जा

 सके  ।  इसकी  क्या  आवश्यकता  है  ।  यह  आवश्यकता  तब  उत्पन्न  हुई  जब  सरकार  यह  मान  कर  चली

 कि  पूंजी  बाजार  की  स्थिति  बहुत  ही  अच्छी  देश  में  पूंजी  उपलब्ध  प्रत्येक  कंपनी  को  संसाधन

 जुटाने  के  लिए  जनता  से  अंशदान  प्राप्त  करने  हेतु  जनता  के  पास  जाना  पढ़ता  यह  अच्छी  बात

 जनता  से  अंशदान  प्राप्त  करने  हेतु  कौन  जनता  के  पास  नहीं  जाना  चाहता  ?  परन्तु  उन  छोटी  कंपनियों

 फी  स्थिति  क्या  जिनकी  अपनी  प्रतिष्ठा  नहीं  है  अथवा  नई  कम्पनियां  जो  मध्यम  दर्ज  के  अथवा

 छोटे  उद्योग  स्थापित  करना  चाहती  उनकी  प्रतिष्ठा  क्‍या  वे  जनता  से  अंशदान  के  माध्यम  थे

 फिस  प्रकार  अधिक  संसाधन  जुटा  पा्येंगी  ?  जनता  के  एस  जाने  के  लिए  पहली  भावश्यकता  यह  है  कि

 वित्तीय  संस्थानों  अथवा  दलालों  अथवा  बैंकों  को  जनता  के  धन  का  बीमा  करना  जब  तक

 कम्पनी  जनता  के  जिसके  लिए  वह  जनता  के  पास  जाती  बीमा  नहीं  वह  जनता  के
 पाप्त  जा  ही  नहीं  सकती  ।

 यह  तो  ऐसी  बात  है  कि  पुजारी  ही  परमोशन  महीं  भगवान  तो  देता  लेकिन  पुयारी
 नहीं  देता  ।

 |

 जनता  किसी  भी  कम्पनी  को  अंशदान  करने  को  तैयार  है  बशरतें  कि  परियोजवा  अच्छी  हो  और

 उद्यमी  अच्छा  परन्तु  जनता  के  पास  जाने  के  लिए  एक  शर्त  यह  है  कि  बीमा  करने  बाले  इक्विटी

 ध्श
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 पूंजी  का  बीमा  नहीं  वस्तुतः  छोटी  विशेषकर  सथु  उद्योग  क्षेत्र  और  मध्यम  क्षेत्र  में

 जनता  का  योगदान  लगभग  नगण्य  आप  किसी  अंशदान  की  आशा  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  आप  को

 जनता  के  पास  जाने  की  अनुमति  नहीं  एक  अन्य  मुद्दा  जिसे  मैं  उठाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  ऋण

 गारंटी  निगम  ने  ऋण  गारंटी  योजना  की  व्यवस्था  में  परिवतंन  कर  दिया  उन्होंने  अपनी  योजना  में

 फेर  बदल  किया  मैं  यह  मामला  इसलिए  उठा  रहा  हूं  कि  लंघु  क्षेत्र  मे ंऋण  गारंटी  का  औद्योगिक

 विकास  से  सीधा  सम्बन्ध  ह ैऔर  ओऔद्योगिक  विकास  बेक  लघु  क्षेत्र  को  दिये  गये  सभी  ऋणों  का  पुनः
 वित्तपोषण  कर  रहा  अब  उन्होंने  एक  शर्त  रखी  है  कि  यदि  ऋण  गारंटी  प्रणालो  कार्य  नहीं  कर  रही

 यदि  राज्य  वित्तीय  संस्थान  अथवा  राज्य  वित्तीय  निगम  ऋण  गारंटी  प्रणाली  के  अन्तगंत  गारंटी

 व्यवस्था  का  लाभ  नहीं  उठा  रहे  तो  वित्त  पोषण  को  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।  ऐसी  शर्ते  क्‍यों

 रखी  गई  लघ्  क्षेत्र  का  वित्त  पोषण  करना  और  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेक  से  पुनः  वित्त

 पोषण  प्राप्त  करना  राज्य  वित्तीय  निगमों  का  मुख्य  कार्य  इस  व्यवस्था  को  समुचित  रूप  से  बनाये

 रखा  जाना  चाहिये  ।  परंतु  क्योंकि  आजकल  ऐसे  वित्तीय  निगम  परिवर्तित  ऋण  गारंटी  योजना  को  नहीं
 अपना  रहे  व ेकठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वे  पुनः  वित्तपोषण  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  आप

 कहते  हैं  कि  यदि  आप  ऋण  गारंटी  प्रणालीं  के  नियंत्रण  में  आते  तो  पुनः  वित्तपोषण  उपलब्ध

 क्या  कारण  हैं  कि  ये  वित्तीय  संस्थान  राज्य  स्तर  पर  नई  ऋण  गारंटी  प्रणाली  को  नहीं  अपना  रहे  हैं  ।

 इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  कोई  पन्द्रह  वर्ष  पहले  जब  देश  में  ऋण  गारंटी  प्रणाली  लागू  की  गई  थी

 ऋण  गारंटी  शुल्क  नाममात्र  ही  यह  एक  प्रतिशत  का  दसवां  हिस्सा  यही  ताममात्र  शुल्क
 आज  कल  वह  बढ़कर  एक  प्रतिशंत  हो  गया  ।  इस  ऋण  गारंटी  के  कारण  लघु  उद्योगपतियों  को  ब्याज  के

 अतिरिक्त  एक  प्रतिशत  अधिक  राशि  का  भुगतान  करना  पड़ेगा  ।

 पहले  हमने  सोचा  था  कि  वित्तीय  संस्थान  इसका  भुगतान  परंतु  आज  उसका  भार

 उद्यमियों  पर  हाला  जा  रहा  है  |  इसी  वजह  से  लघु  उद्योगपतियों  का  ऋण  मध्यम  उद्योगों  क ेऋण  की

 तुलना  में  महंगा  पड़ता  है  क्योंकि  मध्यम  उद्योगपति  ऋण  गारंटी  प्रणाली  के  अन्तर्गंत  नहीं  आते  हैं  ।

 मैं  यह  कहते  हुए  इस  बात  को  और  स्पष्ट  करना  छाहूंगा  कि  यदि  कोई  लकु  उद्योगपति

 पिछड़े  क्षेत्र  मे ंकोई  उद्योग  स्थापित  करना  चाहता  तो  उसे  14  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  का  भुगतान
 करना  पड़ेगा  जिसमें  एक  प्रतिशत  गारंटी  कमीशन  शामिल  इसी  के  लिए  मध्यम  उद्योगपति  को

 132  प्रसिशत  ब्याज  देना  आप  कृपया  हिसाब  लगाइये  और  मुझे  बताइये  कि  क्‍या  मैंने  गलत

 बताया  लघु  उद्योगपति  को  वित्तीय  संस्थानों  से  लिए  गए  ऋण  के  लिए  मध्यम  उद्य।गपति  की  तुलना
 में  अधिक  राशि  का  भुगतान  करना  आप  इस  बात  पर  क्‍यों  जोर  दे  रहे  हैं  कि सभी  राज्य

 वित्तीय  निगमों  को  ऋण  गारंटी  प्रणाली  अवश्य  अपनानी  चाहिए  ?  जो  निगम  वह  अपना  सकता

 परन्तु  ऐसे  अच्छे  जिनका  कार्य  निष्पादन  अच्छा  जैसे  कि  आंध्र  प्रदेश  जो  इसे  अपनाना

 नहीं  आप  उन  पर  क्यों  जोर  डालेंगे  ?  आप  क्‍यों  कहते  हैं  कि
 आपको  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बेक  की  ओर  से  पुनः  वित्तपोषण  उपलब्ध  नहीं  यह  गलत  बात  है  ।

 तीसरा  मुद्दा  जो  मैं  उठाना  चाहता  बह  उस  विशेष  निधि  के  सम्बन्ध  में  ह ैजिसे  आपने  नये

 ब्भ
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 बजट  के  अधीन  बनाथा  है  अथवा  जिसके  बनाये  जामे  की  सम्भावना  है  जिसका  संचालन  लषु  क्षेत्र  का

 विकास  करने  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  किया  जाने  वाला  मैं  नहीं  जानता  कि

 इस  निधि  का  उपयोग  किस  काम  में  यह  केवल  बजट  धोषणा  है  कि  एक  विशेष  निधि  बनाई
 जा  रही  है  जिसका  संचालन  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  इस  निधि  की  राशि  कितनी  है  जिसके  संबंध

 में  इतनी  चर्चा  चल  रही  है  कि  इससे  लघु  क्षेत्र  को  मदद  आज  की  आवश्यकता  कया  है  ताकि

 हम  हस  निधि  का  उपयोग  इस  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  करने  की  कोशिश  कर  सकें  ।

 आज  लषु  क्षेत्र  कुछ  अड़चनों  के  राज्य  वित्तीय  निगमों  से  भा रतोय  औद्योगिक  विकास

 बैंक  से  वित्तपोषण  के  रूप  में  धनराशि  मिल  रही  वे  बैंकों  से  कार्य  पूंजी  की  राशि  जैसी  ऋण  संबंधी
 :  आवश्यकताएं  प्राप्त  कर  रहे  उन्हें  केवल  सामान्य  ऋण  देने  के  लिए  किसी  विशेष  निधि  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  आज  देश  में  लघु  उद्योग  को  केवल  एक  ही  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहां
 वह  यह  है  कि  यदि  वह  रुग्ण  हो  जाता  है  तो  उसकी  प्रभावी  ढंग  से  सहायता  करने  वाला  कोई  संस्थान

 नहीं  मुख्य  और  मध्यम  उद्योगों  के  लिए  भारतीय  ओद्योगिक  पुननिर्माण  बैंक  जिसका  मुख्यालय
 कलकत्ता  में  मध्यम  और  मुख्य  उद्योग  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  रहे  यदि  उद्योग  को  और
 राशि  की  आवश्यकता  होती  तो  भारतीय  भौद्योगिक  पुनरनिर्माण  बेंक  उनकी  सहायता  करने  की
 स्थिति  में  परन्तु  लघु  उद्योगों  को  ऐसी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 देश  में  लगभग  एक  लाख  लघु  एकक  जो  आज  रुग्ण  यह  स्वयं  मंत्रालय  को  रिपोर्ट

 अब  उनकी  सहायता  कौन  करता  है  ?  क्या  इस  राशि  का  उपयोग  उन  लघु  एककों  का  पुनर्वास  करने  के

 लिए  किया  जो  रुर्ण  हो  गये  यदि  ऐसा  किया  जाता  तो  यह  निश्चित  रूप  से  बहुत  ही
 उपयोगी  निधि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ब्योरा  नहीं  दिया  गया  है  कि  कौन  सा  अभिकरण  गठित

 किया  जायेगा  औरं  इस  निधि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया

 4.00  म०  प०

 भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  और  औद्योगिक  विक।स  मंत्रालय  विशेषकर  तकनीक
 विकास  महानिर्देशालय  के  बोच  समन्‍्वयन  का  अभाव  यह  बात  हाल  ही  में  अनेक  मामलों  में  प्रकाश
 में  आई  है  कि  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  पर  नहीं  चल  रहा

 भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेक  के  पास  क्षमताओं  का  पता  खगाने  का  अपना  मानदंड  मान

 लीजिए  कि  भारतोय  औद्योगिक  विकास  बंक  महसूस  करता  है  कि  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  उत्पादन  की

 क्षमता  बहुत  अधिक  हो  गई  तो  वे  वित्त  पोषण  करना  केवल  इस  छोटे  से  कारण  पर  कर  देते  हैं  कि  के

 इस  नतीजे  पर  पहुंचे  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  बहुत  अधिक  हो  गया  मैं  इस  संबंध  में  भारतीय

 अओद्योगिक  विकास  बैंक  हाल  ही  में  जारी  किये  गये  अनेक  नियामक  परिपत्रों  का  उल्लेख  करना

 नहीं  चाहता  परन्तु  मै ंआपको  बताऊंगा  कि  ऐसे  कई  मामले  हैं  जहां  तकनीक  महानिदेशालय  ने  एक

 दृष्टिकोण  अपनाया  और  पंजोकरण  9  दिया  गया  लेकिन  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  एक  अन्य

 दृष्टिकोण  अपनाया  ओर  कहा  कि  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  क्षमता  बहुत  अधिक  हो  गई  है  और  इसलिए  वे
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 वित्तीय मनन»

 सी०  साधथ  रेड्डी  |

 इस  क्षेत्र  के  लिए  पुनः  वित्तपोषण  नहीं  वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  कार्य  कर  रही  वित्तीय

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  क्‍यों  चले  और  वह  भी  किसी

 अन्य  मंत्रालय  के  अधीन  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  के  वोडे  में  आप  तकनीकी  विकास

 निदेशक  को  क्यों  नहीं  रखते  ?  मैं  जानता  हूं  कि सचिव  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के

 बोड  में  हैं  लेकिन  कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  ये  सचिव  इतने  व्यस्त  होते  है  कि  ये  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बेंक  की  बेठकों  में  उपस्थित  नहीं  हो  पाते  तथा  उनकी  अनुपस्थिति  में  निर्णय  ले  लिये  जाते  हैं

 जिनके  बारे  में  उन्हें  तब  पता  चलता  है  जब  कि  उद्यमियों  को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  धन  न

 मिल  पाने  के  कारण  परेशान  हुए  चार-पांच  महीने  हो  जाते  विधिन्न  मंत्रालयों  क ेबीच  उचित  समन्वय

 होना  चाहिये  ।  उद्योग  विभाग  की  सलाहकार  समिति  में  हमें  ऐसे  कई  मांमले  बताये  गये  जिनमें  इन  दोनों

 में  परस्पर  समन्वय  का  अभाव  था  जिसके  कारण  उद्यमियों  को  काफी  परेशानी

 मैं  एक  ही  स्थान  से  ऋण  देने  की  योजना  का  स्वागत  करता  विचार  बहुत  अच्छा

 आज  ऋण  आवेदतों  पर  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  अथवा
 किसी  अन्य  अन्तगंत  एजेंसी  जैसी  विभिन्‍न  एजेन्सियों  के  बीच  परस्पर  समन्वय  के  आधार  पर  स्वीकृति

 दी  जा  रही  उनकी  संस्थागत  समिति  की  बेठकें  होती  हैं  और  उसमें  इस  बारे  में  विचार  किया  जाता

 यदि  इस  समन्वय  के  बावजूद  भी  ऐसा  होता  है  तो  समन्वय  के  अभाव  की  संभावना  इन  सब

 संस्थाओं  के  मध्य  परस्पर  सहयोग  का  अभाव  अब  यह  उपबंध  शामिल  किया  गया  जिसका  मैं  स्वागत

 करता  मुझे  इसकी  प्रसन्‍नता  है  तथा  मैं  विधेयक  की  इस  धारा  का  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  मैं

 सोचता  हूं  कि  एक  ही  स्थान  से  ऋण  देने  की  योजना  को  तत्काल  लागू  करने  के  लिए  भर  भौद्योगिक

 वित्त  के  लिए  अवेदनों  की  स्वीकृति  में  विलम्ब  न  होने  देने  के  लिए  कुछ  अनुदेश  दिये  जाने

 भौद्योगिक  क्षेत्र  को  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  से  बिना  किसी  अड़चन  के  ऋण  प्राप्त  होना

 चाहिये  ।

 4.04  म०  प०

 जेनुल  बश्र  पीठासीन  हुए  )

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  सभापति  ओद्योगिक  वित्त  के  क्षेत्र  में  भारतीय

 ओद्योगिक  विकास  बैंक  पूरे  विश्व  में  सबसे  आगे  है  और  यदि  इसके  सभी  कार्यकलापों  को  देखा

 तो  यह  दूसरे  नम्बर  पर  आता  प्रथम  स्थान  पर  कोरियन  विकास  बेक  आता

 बैंक  ने  हमारे  औद्योगिक  ढांचे  की  विविधता  और  विकास  में  बहुत  बड़ा  योगदान  दिया

 इसका  कार्य  क्षेत्र  काफी  विस्तृत  है  जिसमें  काफी  संचालकीय  उततार-बढ़ाव  आते  रहते

 यह  एक  शी्षस्थ  बैंक  है  जिसका  कार्य  राज्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  कार्यकलापों  में  सामंजस्थ

 स्थापित  करना  है  तथा  निजी  ओर  सावंजनिक  दोनों  क्षेत्रों  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  ओद्योगिक  संयठनों  को
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 प्रोत्साहन  देना  तथा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  भी  है  चाहे  वे  संगठन  वस्तओं  के  निर्माण  कायं  में
 लंगे  हों  या  उनके  प्रोसेसिंग  कार्य  में  लगे  हों  अण्वा  विद्युत  के  उत्पादन  और  वित  रण  में  ही  क्यों  न  लगे

 जहां  तक  ओद्योगिक  संगठनों  ते  जमानद्ध  लेने  के  ढंग  और  स्वरूप  का  सम्बन्ध  है  इस  पर  कोई
 बन्ध  नहीं  है  और  न  ही  एक  औद्योगिक  संगठन  की  सहायता  के  लिए  या  उसकी  क्षमता के  बारे  में
 कोई  अधिकतम  या  न्यूनतम  सीमा  इस  प्रकार  अपने  कार्य-संचालन  में  यह  काफी  स्वविवेक  से
 काम  लेता  है  ।

 इस  संशोधनका  विधेयक  में  औद्योगिक  संगठन  की  परिभाषा  का  विस्तार  किया  गया  है
 ताकि  बैंक  ऊर्जा  के  भणष्डारण  खानों  का  चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य  सेवा  में  जेसे  कतिपय  क्षेत्रों
 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  सके  संशोधन  में  शामिल  की  गई  अन्य  महत्वपूर्ण  गतिविधियां  सूचना

 दूरसंचार  इलेक्ट्रो  निवस  और  अनुसंधान  तथा  विकास  औद्योगिक  विकास  में  इन  सभी
 गतिविधियों  का  बहुत  महत्व  यह  वास्तव  में  इन  महत्वपूर्ण  गतिविधियों  में  आई  एक  क्रांति  जो

 हमारे  देश  में  आई  द्वितीय  औद्योगिक  क्रान्ति  के  लिए  जिम्मेवार  इस  संबंध  में  इनके  महत्व  को  बढ़ा
 चढ़ाकर  कहना  संभव  नहों  है  ।

 इस  संशोधन  के  फलस्वरूप  पट्टा  प्रथा  उप-पट्टा  कारोबार  करने  बाली  कम्पनियों  को  भी  वित्तीय

 सहायता  दी  जा  सकती  जिस  पर  श्री  रेड्डी  ने  आपत्ति  उठाई  पिछले  शीन  वर्षों  के  दौरान  पट्‌ठा
 कारोबार  बहुत  बढ़  गया  वास्तव  में  तीन  वर्ष  पहले  देश  में  ऐसा  व्यापार  नहीं  होता  था|  इस  प्रकार

 का  व्यापार  करने  वाली  कंपतियों  की  संख्या  अब  लगभग  एक  सो  कुछ  बेंक  भी  इस  व्यवसाय  में

 सम्मिलित  होने  को  तत्पर  कम  से  कम  दो  बैंक-केनरा  बेंक  और  भारतीय  स्टेट  बैक  पूर्ण  स्वामित्व

 की  सहायक  कंपनियों  की  स्थापना  करने  की  थोजना  की  खबर  मिली  है  तथा  अन्य  बंक  इस  उद्देश्य  के

 लिए  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  इच्छुक  वित्तीय  कठिनाइयों  तथा  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  में

 निजी  क्षेत्र  में  अपेक्षित  भारी  पूंजी  निवेश  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  व्यवसाय  के  बढ़ने  के  अच्छे  आसार

 अन्ततः  यह  एक  बहु  प्रयोजन  किस्म  का  संशोधन  है  जिसके  अन्त्गंत  सरकार  बैक  की

 विधियों  में  किसी  भी  उचित  समक्षी  वाली  गतिविधि  को  शामिल  कर  सकती  यह  एक

 प्रयोजन  प्रावधान  जिसे  काश  सरकार  से  न  जोड़ा  होता  ।

 इस  संशोधन  द्वारा  बैंक  के  व्यवसाय  में  आशातीत  वृद्धि  होने  से तथा  बैंक  की  जिम्मेवारी  बढ़

 जाने  से  यह  स्वाभाविक  हो  गया  है  कि  हमें  पूंजी  के  त्लोतों  को  बढ़ाना  इसलिये  यह  प्रस्ताव

 किया  गया  है  कि  बैंक  की  प्राधिक्ृत  पूंजी  को  :00  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1000  करोड़  रुपये  कर

 दिया  इस  सीमा  को  यदि  उचित  समझा  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  2000  करोड़  रुपये  तक

 बढ़ाया  जा  सकता  है|

 बैंक  के  विकासशील  कार्यों  के  लिए  पर्याप्स  संसाधन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  अधिनियम  में

 प्रावधान  क्योंकि  इन्हें  अन्य  आवधिक  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  की  तरह  सरकार  की  गारंटी  पर  या

 ऐसी  गारन्टी  के  बिना  अपने  बान्ड  तथा  डिवेस्चर  बेच  कर  तथ्य  रिजर्व  बेंक  द्वारा  अनुमोदित  शर्तों  पर
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 शी  बाई०  एस०  महाजम  ] का

 जनता  से  जमा  राशि  स्वीकार  करके  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बं  क  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  से  रिजवं  बैंक  से  या  अन्य  किसी

 बेक  या  किसी  विदेश  में  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  प्राप्त  कर  सकता

 प्रस्तावित  संशोधन  के  साथ-साथ  बैंक  को  बिना  किसी  कठिनाई  के  अपने  बढ़ते  हुये  दायित्व  को

 निभाने  में  समर्थ  होना  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  में  मूल  अधिनियम  की  धारा  में  संशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव  ताकि  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बेक  प्रोत्साहनवर्धक  तथा  विकासशील  कार्गेकलापों  को  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  कर

 सके  ।  प्रस्तावित  संशोधन  से  बैंक  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  तथा  राज्य  वित्त  नियमों  को  भी  ऋण

 तथा  अग्रिम  घन  दे  किप्ती  औद्योगिक  कारोबार  में  निवेश  करने  के  उद्देश्य  से  किसी  भी  व्यक्ति

 को  ऋण  तथा  अग्निम  धन  की  स्वीकृत  दे  सकेगा  और  तोसरे  साख  पत्र  जारी  कर  उनकी  पुष्टि
 तथा  पृष्ठांकन  कर  सकेगा  और  उसके  अन्तर्गत  बिलों  तथा  अन्य  दस्तावेजों  क ेआधार  पर  धनराशि  वसूल
 कर

 इन  परिवर्तनों  से  इसके  कार्यकरण  में  एक  महत्वपूर्ण  सुधार  आयेगा  ।  संशोधन  में  यह  भी  स्पष्ट

 जिसमें  बैंक  पहले  ही  ग्रस्त  कि  यह  केवल  देश  में  ही  नहीं  बल्कि  भारत  के  बाहर  भी  परामर्श  दे

 सकंगा  तथा  वाणिज्यिक  बैक  सेवाएं  प्रदान  कर  इससे  इसके  कारयं-क्षेत्र  का  विस्तार  होता  है  ।

 इन  परिवतंनों  से  बेंक  की  स्थिति  मुख्य  वित्तीय  एजेंसी  के  रूप  में  सुदृढ़  हो  जायेगी  तथा  इससे

 यह  अपनी  भूमिका  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  निभा

 अन्त  भारतीय  उद्योग  के  विकास  में  बैंक  का  महत्वपूर्ण  योगदान  रहा  विशेष  रूप  से  यह
 देश  के  ओद्योगिक  विकास  में  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  कम  करने  में  सहायक  रहा  पिछले  क्षेत्रों  में

 विशेष  रूप  से  उद्योग  रहित  क्षेत्रों  में  स्थापित  औद्योगिक  इकाइयों  को  सहायता  वर्ष  प्रति  वर्ष  बढ़ो
 इसने  इन  क्षेत्रों  में  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  प्रशिक्षण  तथा  सहायता
 देने  के  लिए  और  वहां  तकनीकी  व  परामर्शी  सेवाएं  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  की  एजेंसियों  के

 कार्य  में  सामन्‍्जस्य  स्थापित  कर  दिया

 इससे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  विशेष  लाभ  होगा  क्‍योंकि  बैंक  के  पुनवित्त  कार्य  संचालन  से  इसे

 भरपूर  लाभ  राज्य  वित्तीय  निगमों  के  माध्यम  से  कुल  ऋण  का  30  प्रतिशत  लघु  उद्योगों  को

 जाता  बीज  पूंजी  योजना  को  उदार  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के  आधुनिकौकरण  तथा

 डार  के  लिए  पुनवित्त  योजना के  क्षेत्र  को  ब्यापक  बनाने  तथा  छोटो  से  छोटी  ओद्योगिक  इकाइयों  को

 उनकी  कार्य  चालन  पूंजी  की आवश्यकता  समेत  एक  लाख  रुपये  तक  की  सहायता  उपलब्ध

 कराने के बेंक के हाल ही के सिर्णय के फलस्वरूप इस इकाइयों की प्रगति अवश्यम्भावो 8903



 27  1907  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक  विधेयक
 बन>-पननानीमीनीननीनाननाननननाकन++«+-++--ा मनन

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  सभापति  मेरे  छ्थाल  से  इस  बिल  में  जितने

 अमेन्‍्डमेन्ट्स  हुए  हैं  वह  सारे  इण्डस्ट्री  की  ग्रोथ  को  ध्यान  में  रखकर  हुए  हैं  ओर  इससे  अच्छा  हो  ही  नहीं

 सकता

 मुझे  दो-सीन  बातें  ही  कहूनी  आपने  इसका  अथराइज्ड  कैपिटल  बढ़ा  दिया  500  करोड़
 से  बढ़ाकर  में  करोड़  दिया  है  तथा  2,000  करोड़  तक  का  प्राविजन  कर  दिया  जिस

 कवर  मुल्क  में  इण्डस्ट्रियल  एक्टिविटीज  बढ़ती  जा  रही  हैं  उसमें  मैं  कहूंगा  कि  यह  2,000  करोड़
 भी  कम  इसको  ज्यादा  होना  चार-पांच  हजार  करोड़  एक  होना  मुझे  इस  बारे  में

 दो-तीन  बातें  हो  कहनी  आपने  इसकी  फंक्शनिग  का  रकोप  बढ़ा  दिया  पहले  आई०  डी०

 बी०  आई०  इण्डस्ट्री  को  लोन  दिया  करती  पहली  बार  आपने  सविस  हण्डस्ट्री  को  भी  दृष्डस्ट्री
 माना  है  और  अब  अस्पताल  कंसल्टैंसी  को  और  इस  तरह  की  कई  चीजें  हैं  जिनको  भी  अब

 आप  इसके  मातहत  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं
 यह  कहूंगा  कि  अभी  भी  अपने  देश  में  ऐसा  बहुत

 बड़ा  वर्ग  है  जिसे  यह  पता  नहीं  है  कि  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशंस--घाहे  स्टेट  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशंस

 हो  या  आई०  डी०बी०  आई०  उनसे  लोन  किस  तरह  से  मिलता  इण्डस्ट्री  किस  तरह  से  सेटअप

 होती  है  या  सविस  इण्डस्ट्री  और  यह  कन्सल्टंसी  किस  तरह  से  सेट-अप  की  जा  सकती  है  और  उसमें

 सरकार  क्या  मदद  कर  सकती  बहुत  से  लोग  ज्ञान  के  अभाव  में  इंडस्ट्री  या  कन्सलटैंसी  या  सविस

 इन्डस्ट्री  सेटअप  नहीं  कर  सकते  जिस  तरह  से  भाप  अखबारों  में  लाइफ  इंशोरेंस  कारपोरेशन  का

 विज्ञापन  देते  यूनिट  ट्रस्ट  का  विज्ञापन  देते  मेरा  अनुरोध  होगा  कि  आई०डौ०बी०आई  या  स्टेट

 फाइनेंशियल  इन्स्टीचूशन्स  का  इसी  तरह  से  विज्ञापन  दिया  ताकि  कोई  व्यक्तित  इंजीनियरिंग  या

 डाक्टरी  की  डिग्री  लेते  के बाद  जान  सके  कि  वह  कोई  इंडस्ट्री  या  कंसलटैसी  किस  प्रकार  सेटअप  कर

 पाएगा  ।  इसके  बाद  कोशिश  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  सारी  सुविधाएं  उसको  एक  ही  जगह  पर  मिल

 मैं  किसी  राज्य  विशेष  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  कई  जगहों  पर  ऐसा  होता  है  कि

 कोई  आदमी  इंडस्ट्री  सेटअप  करने  के  लिए  फाइनेंशियल  इन्स्टी  बूशन  के  पास  जाता  तो  वहां  के

 कारी  कहते  हैं  कि हमारी  पत्ती  कितनी  हमारा  शेयर  कितना  आप  थोड़ा  मैं  बात

 को  ज्यादा  खोल  कर  नहीं  कहना  चाहता  वह  भादमी  कहता  भाई  अभी  तक  प्रोडक्शन  भी  नहीं

 हुआ  अभी  इंडस्ट्री  ही  नहीं  बेठी  मैं  आपको  शेयर  कहां  से  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  होनी
 ताकि  यह  भ्रष्टाचार  खत्म  जिसकी  वजह  से  आदमी  तंग  आ  चुके

 दूसरी  बात  यह  कि  आपने  लीजिंग  बिजनैस  के  लिए  भी  प्रयोजन  किया  मीडियम  स्माल
 स्केल  इंडस्ट्री  को  भी  फाइनेन्स  करने  का  प्रोवीजन  किया  है  ।  आप  रोजाना  अश्बारों  में  देखते  हैं  कि

 चार  सीजिय  केपनियां  रोजाना  थुल  रही  लीजिय  यथा  रि-लोजिय  दोनों  ही  आकर्षक  व्यापार  बन
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 गौरो  शंकर  राजहंस  कि

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि आप  यदि  लीजिंग  कंपनियों  को  फाइनेन्स  करना  चाहते  तो  बड़े
 समक्षकर  कीजिए  |  मैंते  पता  लगाया  है  कि  कई  ली  जिग  कंपनियां  हेरा-फेरी  में  संलग्न  लीजिग  अच्छी

 चीज  लेकिन  एक  साथ  लीजिंग  का  हतना  बड़ा  बूम  आ  गया  जो  पहले  नहीं  ऐसा  लगता  है  कि

 पहले  किसी  को  अन्दाजा  नहीं  जैसे  विडियो  का  बूम  आया  इसलिए  लीजिग  कंप्तियों  को  जी

 आप  फाइनेन्स  वह  सोच  समझ  कर

 अन्त  मैं  एक  ही  बात  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  हमारा  सारा  उद्देश्य  जनता  फी

 भलाई  के  लिए  होना  अभी  भी  हमारे  देश  में  अनेक  ऐसे  जिले  हैं,जो  नो  इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  जहां
 पर  कोई  उद्योग  है  ही  नहीं  ।  जहां  उद्योगों  की  बहुत  बड़ी  गुंजाइश  वहां  लोग  किन्‍्हीं  कारणों  को  वजह
 से  उद्योग  लगाने  की  हिम्मत  नहीं  करते  हो  सकता  वहां  बड़ी  रेल  लाहन  न  बिजली  नहीं

 वह  क्षेत्र  बाढ़  में  डूबा  रहता  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  पानी  का  इन्तजाम  न  अपना  देश  तो  पिछड़ा

 हुआ  देश  है  जेकिन  इस  पिछड़े  हुए  देश  में  भी  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  रिजनल  इम्बैलस  जहां  पर  लोग

 लाचार  होकर  रोजी-रोटी  की  तलाश  में  दूसरी  जगहों  पर  जाते  हैं  और  बन्धुआ  मजदूर  की  जिन्दगी

 बिताते  नो-इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  चाहे  देश  के  किसी  भी  भाग  में  मेरा  आपसे  निवेदन  होगा
 आई०  डी०  बी०  स्टेट  फाइनेंशियल  इन्स्टीचूशन  को  आप  बाध्य  करें  कि  वे  ज्यादा  से  ज्यादा  धन

 नो-इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  में  जिससे  पुअरेस्ट-आफ-दि-पुअर  को  फायदा  हो  ।  ऐसे  लोगों  को  फायदा

 हो  ।  जो  यह  सोच  रहे  हैं  कि  भगवान  ने  हमें  गरीबी  मे  पैदा  किया  है  और  हम  गरीब  भी  मर  वे

 एक  तरह  से  गुलामी  की  जिन्दगी  जी  रहे  पहली  बार  राजीब  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  लोगों  में  उत्साह

 बढ़ा  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  इस  देश  के  नेतृत्व  के  हाथ  तभी  मजबूत  यदि  आप

 पिछड़े  इलाकों  में  आई०डी  ०बी  ०आई०  और  स्टेट  फाइनेंशियल  इन्स्टीचूशन  को  नए-नए  उद्योग  लगाने  में

 मदद  करेंगे  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 [  अनुवाद  ]

 भरी  रेजपद  दास  :  हमारे  परम  मित्र  श्री  महाजन  ने  यह  आशा  व्यक्त  की  है  कि

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  भारत  में  द्वितीय  औद्योगिक  क्रान्ति  लाने  में  एक  अहम  भूभिका  अंदा

 करेगा  लेकिन  उसी  समय  वे  आसानी  से  यह  भूल  जाते  हैं  कि  प्रथम  औद्योगिक  क्रान्ति  क ेबाद  70,000
 से  अधिक  औद्योगिक  इकाइयां  या  तो  बन्द  हो  गई  थीं  या  रुग्ण  हो  गई  थीं  तथा  लाखों  मजदूर
 गार  हो  इसलिए  ऐसी  उछ्च  आशा  अभिव्यक्त  करने  से  पहले  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  :  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  को  रुण्ण  इकाइयों  को  तथा  अन्य  ऐसे  उद्योगों  को  जिन्हें  घन  के  अभाव  का  सामना

 करना  पड़  रहा  पुनः  सक्षम  बनाने  में  अहम  भूमिका  निभानी  चाहिए

 देश  के  पूर्वी  तथा  उत्तर-पूर्वी  भागों  विशेषतः  पश्चिमी  बंगाल  में  उद्योगों  को आथिक  अभाव  का

 सामता  करना  पड़  रहा  है  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  में  पटसन  उद्योग  लगभग  पूरी  तरह  रुग्ण  हो  मय
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 इसके  कई  कारण  लेकिन  निस्संदेह  न  तो  कच्चे  पटसन  की  कमी  है  और  न  ही  पटसन  उद्योग

 क्षेत्र  में साहस  की  कमी  अभी  तक  यह  सच  है  कि  इन  उद्योगों  क ेपास  आधुनिकीकरण  के  लिए  धन

 का  अभाव  है  इसलिए  मैं  सुश्ताव  दूंगा  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन
 भाय  उद्योग  तथा  स्थापित  किये  जा  रहे  कुछ  अन्य  उद्योगों  को  भी  घन  उपलब्ध  कराकर  अहम

 भूमिका  निभा  सकता  है  ।

 यह  एक  सवंमान्य  सत्य  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  देश  के  पश्चिमी

 कर  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  अधिक  पूंजी  लगाई  इसलिए  यह  प्रतीत  होता  है  एक  राज्य  का  पक्ष

 लेकर  दूसरे  के  साथ  भेदभाव  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  अब  1,000  करोड़  रुपये  की  प्राधिकृत  पूंजी  उपलब्ध

 कर  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  और  सरकारी  अधिसूचना  द्वारा  इसको  बढ़ाकर  2,000  करोड़  रुपये  तक

 किया  जा  सकता  इस  प्रकार  आगामी  वर्षों  मे ंभारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  अधिक  शक्तिशाली

 हो  अतः  एक  ओर  इसको  मित्र  बनाने  और  दूसरी  ओर  दुश्मन  बनाने  की  शक्ति  भी  बढ़

 एक  विशेष  स्थान  पर  आधथिक  शक्ति  के  जमा  होने  से  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ेगा  ।  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  इसके

 मद्रास  और  अन्यत्र  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  इस  ढंग  से  कार्य  करना  चाहिए  कि  क्षेत्रीय  कार्यालय

 बहीं  पर  अपना  निर्णय  ले  वे  जहां  ठीक  उद्योगों  को  आर्थिक  सहायता  दे  इन  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  अग्रेतर  स्पष्टीकरण  के  लिए  हमेशा  मुख्यालय  का  मुंह  नहीं  ताकना  यदि

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  इसी  ढंग  से  कार्य  करता  है  जैसा  कि  वह  इस  समय  करता  तो  भारतीय

 थद्योगिक  विकास  बैंक  के  हाथों  में  अब  जो  सम्पूर्ण  आथिक  शक्ति  केन्द्रित  है  वह  देश  के  कुछ  भागों  में

 उद्योगों  के  हितों  के  विरुद्ध  जा सकती  इसलिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  को  इस  प्रकार  से

 शक्तिशाली  बनाया  जाना  चाहिए  कि  यह  प्रत्येक  भाग  तथा  देश के  प्रत्येक  उद्योग  के  साथ  न्याय  कर

 सके  ।

 इस  विधेयक  में  ऊर्जा  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  जिसमें  अथवा  किसी  अन्य  प्रकार  की  ऊर्जा

 विद्युत  का  उत्पादन  भंडारण  तथा  वितरण  शामिल  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  किया  गया  मैं  यह  नहीं
 जानता  कि  +या  प्रत्येक  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को उसका  अपना  हिस्सा  लेकिन  भारतीय

 गिक  विकास  बैंक  को  इन  बोडों  की  ओर  उचित  ध्यान  देना  चाहिए  और  धन  उपलब्ध  करना  चाहिए
 जिससे  उन्हें  धन  की  कठिनाइयों  से  छुटकारा  ध्रिल  सके  और  वे  देश  के  सभी  भागों  में  विद्युत  उत्पादन

 भंडारण  तथा  वितरण  बढ़ा  सके  ।

 ओऑद्योगिक  नीति  की  परिभाषा  को  व्यापक  बनाकर  खातों  का  स्वास्थ्य  भौर

 सम्बद्ध  सेवाओं  आदि  इसके  अम्तर्गंत  लाकर  तथा  इनमें  दूरसंचार  और  इलेक्ट्रोतिक्स  को  भी  शामिल

 करके  मूल  अधिनियम  में  एक  संशोधन  के  रूप  में  इस  विधेयक  में  अनेक  अच्छे  प्रस्ताव  इससे  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  इन  उद्योगों  के  प्रसार  में  शहायता  मिलेगी  बशर्ते  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक

 ऐसा  करना  यदि  बैंक  इस  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  यवि  इन
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 रेणुपद  दास  |

 विशेष  रूप  से  दूरसंचार  और  इलेक्ट्रोनिकस  की  ओर  उचित  ध्यान  दिया  जाता  तो  राज्य  विद्युत  बो्डों

 या  खान  या  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  हैं  और  जिनके  पास  पूंजी  की  कमी  के  इस

 क्षेत्र  का  भी  अन्य  क्षेत्रों  की  तरह  और  प्रसार  हो  सकता  अतः  इन  उद्योंगों  के  लिए  भारतीय

 गिक  विकास  बैंक  जैसे  बैंक  से  धन  दिये  जाने  की आवश्यकता  है  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को

 उन  उद्योगों  की  सहायता  करनी  चाहिए  जो  जनता  से  निधि  नहीं  लेते  हैं  अथवा  जिन्हें  जनता  से  आसानी

 से  निधि  उपलब्ध  नहीं  होती  अतः  भारतीय  ओऔौद्योगिक  विकास  बेक  का  मुख्य  कार्य  इन  उद्योगों  की

 ओर  ध्यान  देना  होना  चाहिए  |

 मैं  प्राधिकृत  पूंजी  500  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1,000  करोड़  रुपये  और  2,000

 करोड़  रुपये  करने  के  प्रस्ताव  का  भी  समर्थन  करता  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  इसकी  अत्यधिक

 आवश्यकता  होगी  ।  इसका  दूसरा  उद्देश्य  काये  क्षेत्र  को  बढ़ाना  है  और  जब  तक  प्राधिकृत  पूंजी  में  वृद्धि
 नहीं  की  जाती  है  तब  तक  इसके  काय॑  क्षेत्र  में  वुद्धि  करना  सम्भव  नहीं  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बैंक  अपने  कार्य  क्षेत्र  मे ंवृद्ध  कर  सकता  है  ओर  हसे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  अपने  काय॑  क्षेत्र  मे ंबुद्धि  करनी

 इसलिए  इन  सभी  उपबन्धों  का  स्वागत

 इस  बैंक  को  इस  तरीके  से  कार्य  करना  चाहिए  जिससे  कि  यह  देश  के  सभी  भागों  में  सभी
 उद्योगों  क ेलिए  सहायक  हो  सके  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  को  यह  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  हमें  उन  सभी  बातों
 को  भूल  जाना  चाहिए  जो  इस  बैंक  द्वारा  इस  बीच  में  की  गई  इस  बैंक  को  का  करना  चाहिए  और
 इसे  देश

 के
 सभी  भागों  विशेष  रूप  से  देश  के  उत्तरी  और  पूर्वोत्तर  भागों  में  धन  का  समान  रूप  से

 वितरण  करना  चाहिए  |

 इस  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 *श्रोमती  बसव  राजेश्वरो  :  सभापति  हम  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बेंक  1985  पर  चर्चा  कर  रहे  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं
 ओर  हसके  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त  करती  सरकार  भ।रतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के
 माध्यम  से  देश  भर  में  औद्योगिक  विकास  में  सहायता  फर  रही  हमने  औद्योगिक  क्षेत्र  में  अच्छी  प्रगति
 की  है  और  औद्योगिक  प्रगति  में  विश्व  में  हमारा  आठवां  स्थान  मैं  इसके  लिए  माननीय  मन्त्री
 महोदय  को  बधाई  देती  यह  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  इस
 देश  में  हरित  क्रांति  लामे  में  किसानों  की  सहायता  कर  रहा

 मुझे  अत्यधिक  प्रसन्नता  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकाप्त  बेंक  1964  की  धारा
 2  के  उपखंड  के  स्थान  पर  जिसके  अन्तर्गत  खानों  का  विकास  भी  हैਂ  प्रतित्यापित

 सिने  रन  ज-कल्»«नभ

 कर्नड़  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 के  न  ५  +जन  न
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 किया  गया  हमारे  देश  में  मैंगनी  लौह  अयस्कर  आदि  के  भारी  भंडार  कर्नाटक

 में  मैंगनी  लौह  चूना-पत्थर  आदि  प्रचुर  मात्रा  में  मिलता  इन  अयस्कों  को  निकाला

 जाना  है  और  उनका  अधिकतम  म्रात्रा  में  उपयोग  किया  जाना  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  वित्तोय

 कठिनाइयां  हैं  और  हमारी  सरकार  इस  संशोधन  द्वारा  इस  प्रकार  के  कार्यों  में  सहायता  करने  के  लिए
 आगे  आ  रही

 ऊर्जा  का  उत्पादन  भंडारण  तथा  वितरण  उद्योगों  के  विकास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  हैं  ।

 मानतीय  मन्त्री  महोदय  ने  इस  सभा  में  आज  प्रश्नकाल  के  दौरान  कहा  है  कि  बिजली  उत्पादन के  क्षेत्र

 में  यदि  निजी  क्षेत्र  भी  आगे  आना  चाहता  है  तो सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  मैं  मन्त्री  महोदय  से

 यह  अनुरोध  करुंगी  कि  वह  इस  प्रकार  के  उन  क्षेत्रों  को  सभी  सहायता  उपलब्ध  करें  जो  ऊर्जा  उत्पादन

 करते  इसे  अत्यधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  देश  भर  में  बिजली  की  कमी

 इस  विधेयक  का  अन्य  रुचिकर  पहलू  यह  है  कि  मूल  अधिनियम  की  धारा  4  में  प्राधिकृत  पूंजी
 को  500  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1,000  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  यदि  केन्द्रीय  सरकार  ठीक

 समझती  तो  वह  इसे  बढ़ाकर  2,000  करोड़  रुपये  कर  सकती  इसके  लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  को

 बधाई  देती  हूं  ।

 उज्ज्वल  भविष्य  वाली  सदी  में  प्रवेश  के  हमें  देश  में  उपलब्ध  सभी  कज्चे  माल  का

 उपयोग  करने  के  योग्य  हो  जाना  चाहिए  |  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कदम  उठाये  हैं  और  वह  तीत्र

 गति  से  औद्योगीकरण  के  लिए  आधथिक  सहायता  दे  रही  लेकिन  एक  बड़ी  धनराशि  वसूल  नहीं  हुई
 मैं  यह  जानना  चाहूंगी  कि  इस  सम्बन्ध  में  वित्तीय  संस्थानों  तथा  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 बु.छ  उद्यमी  ऋण  ले  लेते  हैं  और  बाद  में  उत्तकी  अदायगी  नहीं  करते  वही  व्यक्ति  फिर  ऋण

 लेता  चाहते  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  और  ऋण  वसूल  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  सभी  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 दिल्‍ली  और  कलकत्ता  ज्ेसे  महानगरों  में  बहुत  सी  कम्पनियां  भारतीय  भौद्योगिक

 विकास  बैंक  से  अधिक  से  अधिक  आर्थिक  सहायता  ले  रही  लेकिन  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक

 की  उदार  सहायतार्थ  कर्नाटक  और  आन्ध्र  प्रदेश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  भी  पहुंचती  इस  सम्बन्ध

 में  कर्नाटक  के  साथ  कुछ  अन्याय  किया  गया  अतः  मेरा  सरकार  से  यह  विनभ्न  निवेदन  है  कि  वह  यह

 देखे  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बक  उस  कर्नाटक  को  जहां  भयंकर  सूखा  पड़ा  हुआ
 सभी  प्रकार  की  सहायता  उपलब्ध  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  को आथिक  सहायता  देने  के  लिए

 मिकता  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  उद्योग  मंत्रालय  और  वित्त  मंत्रालय  के  मध्य  समन्वय  की  कमी

 का  उल्नेश्व  कर  रहे  योजना  आयोग  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  देश  के  लिए  सोमेंट

 आदि  की  अपेक्षित  मात्रा  निर्धारित  करता  फिर  लाइसेंस  जारी  किये  जाते  जब  उद्यमी  भारतोय

 आद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  जाते  तो  बहू  उनके  अनुरोधों  को  इस  तर्क  पर  अस्वीकार  कर  देता  है
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 बसब  शाजेश्वरी  ]

 ह

 कि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  गई  ऐसा  नहीं  होना  उद्यमियों  को  उद्योग  मंत्रालय  से  लाइसेंस

 प्राप्त  करने  के  पश्चात  वित्तीय  सहायता  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 उद्योग  मंत्रालय  लाइसेंस  जारी  करता  है  लेकिन  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक

 तर्क लय  के  अन्तगंत  गाता  है  ।  विभागों  के  बीच  समन्वय  नहीं  है  और  इससे  देश  भर  में  परियोजनाएं
 करने  में  बहुत  सी  समस्याएं  पैदा  हो  गई  अतः  मूल  विभाग  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के

 बीच  उचित  समन्वय  होना

 कर्नाटक  और  आन्ध्र  प्रदेश  दोनों  में  केवल  एक-एक  जिले  को  ही  उद्योग  रहित  जिला  घोषित

 किया  गया  है  ।  कुछ  राज्यों  में  13  से  14  जिले  उद्योगरहित  जिले  घोषित  किए  गए  कर्नाटक  में  ऐसे

 बहुत  से  जिले  हैं  जिनमें  कोई  उद्योग  नहों  हैं  लेकिन  यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि  वहां  केवल  एक
 जिले  को  ही  उद्योगरहित  जिला  घोषित  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मन्त्रियों  और  उद्योग

 मन्त्रियों  का एक  सम्मेलन  हुआ  उन्होंने  केन्द्र  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि  उद्योग  जिला  घोषित

 करते  समय  यह  प्रत्येक  ब्लाक  को  एक  यूनिट  के  रूप  में  मानने  पर  विचार  मैं  सरकार  से  यह
 रोध  करती  हूं  कि  उद्योग  रहित  जिला  घोषित  करते  समय  सरकार  को  राज्यों  के  बीच  भेदभाव  नहीं
 करना  चाहिए  |  नई  परियोजनाएं  शुरू  करने  से  पहले  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  पर  भी  विचार  करना

 वर्ष  1986-87  के  बजट  में  सरकार  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  विशेष

 धान  की  धोषणा  की  यह  ध्षराहनीय  है  और  मैं  इसका  स्वागत  करती  कच्चे  माल  का  अधिकतम
 छउपथोग  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  तालुका  स्‍तर  पर  उद्योगों  की  स्थापना  की  जानी

 तभी  तीज  गति  सें  औद्योगीकरण  हो  सकता  है  और  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  समाप्त  होगी  ।

 आजकल  कच्चे  माल के  मूल्यों  में  बुद्धि  हो रही  रुपये  की  विनिमय  दर  बदलती  रहती
 बैंकों  को  कम  से  कम  अवधि  के  मीतर  वित्तीय  सहायता  देनी  होती  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि

 भारतीय  जौद्योगिक  विकास  श्रेकों  को  पुनः  पूर्ति  करने  में  असाधारण  विलम्ब  करता  मूल्यांकन
 के  स्तर  पर  भी  अत्यधिक  विलम्ब  होता  अतः  सभी  स्तरों  पर  इस  प्रकार  के  विलम्बों  से  बचने  के

 लिए  तत्काल  कदम  उठाये  जाने

 एक  उद्योग  के  रुण्ण  होने  के  भी  बहुत  से  कारण  हो  सकते  यह  कुप्रबन्ध  या  धन  की  कमी  या
 अमिक  समस्याओं  के  कारण  रुग्ण  हो  सकता  इन  कारणों  की  सावधानीपूर्वक  जांच  की  जानी  चाहिए
 ओऔर  फिर  रुश्ण  उद्योगों  को  स्थापित  तथा  पुनर्जीवित  किया  जाना  यह  देखने  के  लिए  सभी
 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  कि  इस  प्रकार  पुमर्जीबित  उद्योग  फिर  कभी  रुग्ण  म  विपणन  ओर  निर्यात
 के  उद्देश्यों  क ेलिए  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  माशा  करती  हूं  कि  मानमीय  मंत्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  मेरे  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  देंगे
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 मैं  यह  भी  विश्वास  करती  हूं  कि भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  मेरे  कर्नाटक  राज्य  के  तेजी  से

 गीकरण  के  लिए  अधिक  से  अधिक  सहायता  देगा  ।

 आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  जो  यह  अवसर  दिया  है  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देती

 हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करती

 को  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  आपने  मुशे  बोलने  का  समय  दिया

 इसके  लिए  मैं  आपका  आभा  मैं  सभा  का  ज्यादा  समय  नहीं  सबसे  पहले  मैं  इस
 विधेयक  का  समर्थन  करता  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  में  कोई  व्यक्ति  कमियां  नहीं  लिकाल

 सकता  है  ।  किन्तु  महोदय  यहू  धनराशि  प्राप्त  होने  के  बाद  और  अधिक  कार्यों  के  लिए  बैंक  की

 पूंजी  बढ़ाने  के  बाद  आपको  प्रह  बात  ध्यान  रखनी  होगी  कि  क्‍या  विकसित  क्षेत्रों  का  बिंकास

 किया  जा  रहा  अथवा  अल्प  विकसित  क्षेत्रों  का  विकास  किया  जा  रहा  इन  बैंकों  द्वारा

 जो  धनराशि  जारी  की  गई  उसका  लेखाजोखा  वास्तव  में  आ्ञापके  बजट  में  नहीं  लिया  गया

 मुद्रास्फीति  घाटे  की  अथंव्यवस्था  से  नहीं  होती  मुद्रास्फीति  इन  बैंकों  द्वारा  जारी  की  गई  धनराशि

 के  कारण  हूं  ती  है  और  जिसे  बहुत  छोटे  क्षेत्रों  में  लगाया  जाता  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वे

 धन  राशि  देते  लोग  इस  धन  से  माल  तैयार  करते  हैं  और  उनका  लाभांश  कम  से  कम  20  प्रतिशत  होता

 है  ओर  मल्य  बढ़  जाते  लाभ  उससे  कम  नहीं  होता  यह  उससे  अधिक  ही  होता  वे  धन  राशि

 देते  हैं  किन्तु  व ेयह  कभी  नहीं  देखते  कि  किन  लोगों  को  इसका  वास्तव  में  लाभ  मिल  रहा  आदिर

 यह  लोगों  का  ही  तो  पैसा  यह  किसी  का  अपना  पैसा  नहीं  इस  पैसे  का  लाभ  लोगों  को  मिलना

 जब  आप  उन  उद्योगों  का  वित्त  पोषण  करते  हैं  तो  आपको  उनके  द्वारा  उत्पादित  वस्तुओं  के

 उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  आप  उन्हें  चार  प्रतिशत  अथवा  पांच  प्रतिशत  से  अधिक  फी

 अनुमति  क्यों  देते  हो  ?  आप  उन्हें  इस  बात  की  अनुमति  क्‍यों  देते  हो  कि  अपने  कर्मचारी  किसी  विशेष

 क्षेत्र  से  ही  आप  इस  लाभ  को  सब  में  क्‍यों  नहीं  बांटते  ?  कया  दे  राष्ट्रीय  संस्थाएं  हैं  अथवा  किसी

 विशेष  क्षेत्र  अथवा  किसी  विशेष  शहर  अथवा  किसी  विकसित  शहर  की  संस्थाएं  इसलिए  इन  बातों

 को  देखने  की  जरूरत  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  बड़े  किसानों  को  धन  दे

 रहा  इस  प्रकार  बड़े  किसानों  को  अबाध  धनराशि  देने  के  कारण  गरीब  छोटे  किसान  और

 सीमांत  किसान  घबराहट  में  बिक्री  कर  देता  है  ताकि  वह  बीज  और  उर्गरक  खरीद  सके  ।  इसी  तरह

 लघु  उद्योग  बड़े  उद्योग  द्वारा  पिस  रहा  आपको  स्पष्ट  रूप  से  इन  सभी  बातों  पर  नियन्त्रण

 रखना  धनराशि  मूलभूत  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  दी  जानी  चाहिए  न  कि

 किसी  भी  वस्तु  तथा  हर  वस्तु  के  उत्पादन  के  लिए  ।  जिन  वस्तुओं  का  उत्पादन  लघु  क्षेत्र  द्वारा  दिया

 जा  सकता  उनके  उत्पादन  के  लिए  बड़े  उद्योगों  विशेष  रूप  से  उन  उद्योगों  को  जिनका  इन  बैंकों

 द्वारा  वित्त  पोषण  किया  जा  रहा  है  अनुमति  नहीं  दी  जानी  हममें  से  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों

 पिछड़े  क्षेत्रों  पव॑तीय  क्षेत्रों  से  आये  वे  यह  जानते  हैं  कि इस  तरह  के  विकास  ले  हमारे  लोगों

 को  कठिनाई  हो  रही  वस्तुओं  कें  दाम  दिन-प्रति-दिन  बढ़ते  जा  रहे  पर्वतीय  लोगों  द्वारा  जो

 वस्तुएं  उत्पादित  की  जाती  वे  बाजार  में  नहीं  आती  वे  बिक्री  केम्द्रों  तक  नहीं  भा  पाती  यदि

 आप  वास्तव  में  उद्योगों  क ेविकास  की  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  तो आपको  डनका  संतुलित  विकास  करना

 आप  परवंतीय  क्षेत्रों  और  पिछड़े  जो  देश  के  पूर्व  और  पश्चिम  में  विद्यमात
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 गिरधारी  लाल  डोगरा  ]
 -

 के  बारे  में  क्या  कर  रहे  इस  देश  पर  जब  कोई  कठिनाई  या  कोई  विपत्ति  आती  है  तो  पर्वतीय

 लोग  ही  उत्तका  मुकाबला  करते  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि यह  एक  अच्छा  उपाय  है  वशर्ते

 कि  धनराशि  का  उचित  ढंग  से  इस्तेमाल  हो  और  इसका  उपयोग  सारे  देश  में  एक  समान  विकास  के

 लिए  भारत  का  +त्येक  भाग  इत  सभी  बातों  का  लाम  प्राप्त  क  ने  का  हकदार  है  न  कि  केवल

 कलकत्ता  और  नद्वास  में  रहने  वाले  लोग  इसके  हकदार  आप  उन  लोगों  को  क्यों

 भूल  जाते  हैं  जो  बड़े  शहरों  में  रहने  वाले  इन  लोगों  की  तरह  ही  अच्छे  नागरिक  हैं  ?  इसलिए  मैं

 यक  का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  इस  धनराशि

 इस  तरह  इस्तेमाल  हो  कि  सारे  देश  का  समान  विकास  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक

 का  समर्थन  करता

 शो  के०  एस०  राव  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  इस
 विधेयक  तथा  वार्षिक  रिपोर्ट  पर  विचार  करते  हुए  यह  स्पष्ट  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक

 इस  देश  में  वित्तीय  संस्थाओं  और  अनुधूचित  बैंकों  के  द्वारा  विशेष  रूप  से  सीधे  बड़े  उद्योग  क्षेत्र  की और

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  अच्छी  सेवा  कर  रटा  आठ  हजार  करोड़  रुपये  का  कारोबार  हुआ  है  और

 5200  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  अब  भारत  को  संचित  निधि  से  पूंजी  बढ़ाना  सही  नहीं

 हांगा  क्योंकि  ब्रैंकिंग  संस्थायें  मपने  ही  कारोबार  से  धन  इकट्ठा  करने  की  स्थिति  मे  इसलिये  इस  धन

 को  भारत  सरकार  से  अथवा  बजट  से  लेना  ठीक  नहों  हम  जानते  हैं  कि  बेंक  जब  पहले

 निजी  व्यक्तियों  के  हाथों  में  तो  व ेअपार  धन  कमाते  थे  ।  किन्तु  इन  सभी  लाभों  को  आम  आदमी  तक

 पहुंचाने  के  इस  पावन  उद्देश्य  और  कुछेक  लोगों  के  पास  जमा  घन  पर  अंकुश  लगाने  के  उद्देश्य  से  हमने

 इन  सभी  बेंक  संस्थाओं  का  राष्ट्रीयकरण  किया  है  किन्तु  इसके  साथ-साथ  कार्यक्षमता  और  सम्पत्ति  की

 उत्पत्ति  सुरक्षित  रखी  जानी  यह  सच  है  कि  पिछले  वर्ष  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा

 भारत  सरकार  को  लाभ  के  छूप  में  32  करोड़  रु।ये  दिये  गये  थे  ।  किन्तु  415  करोड़  रुपये  के  पूंजी
 निवेश  का  यह  केवल  आठ  प्रतिशत  ही  है  ।  ऋण  लेने  वालों  पर  उचित  निगरानी  और  संभावित  अंकुश
 रख  कर  मै  आशा  करता  हूं  कि  वे  केवल  अपने  आंतरिक  संसाधन  से  ही  और  ज्यादा  धन  जुटाने  में  समर्थ

 होंगे  ओर  इससे  भारस  की  संचित  निधि  में  स ेऔर  अधिक  निवेश  करने  की  आवश्यकता  नही  होगी  ।  मैं

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बंक  के  कार्य  कलापों  के  बढ़ते  हुए  क्षेत्र  को  समर्थन  करता  हूं  ।  मेरी  यह  भी

 राय  है  कि  पट्टा  और  उप-पट्टा  तथा  किराया  खरीद  को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  ऋण  देने

 के  क्षेत्राधिकार  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  कर  रियायतों  के  द्वारा  पहले  से

 ही  काफी  रियायतें  दी  जाती  हैं  जिससे  अनेक  लोग  कर  रियायतों  का  फायदा  उठाकर  उस  क्षेत्र  में  धन

 निवेश  करने  के  लिये  तैयार  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  उस  धन  को  निवेश  करने  की

 आवश्यकता  है  जो  कुछ  अन्य  उत्पादनोन्मुख  उद्योगों  में  निवेश  किया  जा  सकता  अब  मैं  पुष्ठ  3  पर

 खण्ड  7  को  ओर  आता  हूं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  :

 औद्योगिक  समुत्यान  में  निवेश  विनिधान  के  प्रयोजनों  के  लिये  किसी  व्यक्ति
 को  उधार  और  अग्रिम  धन  अनुदेत्त  करना  **'
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 उसका मतलब यह है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन सभी व्यक्तियों  को  ऋण
 उसका  मतलब  यह  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  उन  सभी  व्यक्तियों  को  ऋण  देने  के

 लिए  तैयार  है  जो  उद्योग  में  निवेश  करना  चाहते  यह  सही  नहीं  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  का  यह  लक्ष्य  नहीं  है  ओर  इसलिए  ऐसा  करने  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  लक्ष्य  ही
 बदल  जाएंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुनः  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  बात  को  देखें  कि  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक  के  लक्ष्यों  से  क्या  प्रयोजन  हल  होने  वाले

 प्रो  एन०  जी०  रंगा  :  मैं  समझता  हूं  स्व-नियोजित  व्यक्तियों  के  लिए  ।

 श्री०  के०  एस०  राव  :  व्यक्ितਂ  नहीं  लिखा  हुआ  और  यदि  यह  ऐसा  है  भी

 तो  यह  ठीक  व्यक्ति  विशेष  को  ऋण  देना  व्यापार  बन  जायेगा  और  इससे  उत्पादन  को  बढ़ावा  नहीं

 एक  पहलू  आवास  का  है  जिसे  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  क्षेत्राधिवार  में  शामिल  नहीं
 किया  गया  संसद  में  इस  बात  को  बार-बार  व्यक्त  किया  गया  है  कि आवास  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां
 रोजगार  की  काफी  संभावनाएं  बढ़  सकती  हैं  और  यह  भी  महसूस  किया  गया  है  कि  इस  देश  में  आवास

 की  भारी  कमी  जब  हम  सब  महसूस  करते  हैं  कि  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिए  आवास  एक  मूल
 आवश्यकता  है  तो  उस  व्यक्ति  को  आवास  के  लिए  ऋण  देने  से  वह  अपने  लिये  कम  लागत  पर  मकान
 लेने  में  समर्थ  हो सकेगा  ।  इसलिये  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  आवास  को  एक  प्राथमिक  क्षेत्र
 मानते  हुए  इस  पर  गहराई  से  विचार  करना  चाहिये  ।

 एकाधिकरार  विशेष  रूप  से  वे  बड़ी-बड़ी  फर्म  जो  निवेश  करने  की  स्थिति  में  को

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  ऋण  लेने  हेतु  प्रोत्थाहित  नहीं  किया  जाना  उन्हें  अपने

 लिए  ऋण  या  तो  जनता  से  या  अपने  आन्तरिक  उत्पादन  से  ही  जुटाना  इसलिये  एकाधिकार

 घरानों  को  ऋण  देने  को  प्रावधान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  के  क्षेत्राधिकार  से  निकाल  दिया

 जाना  चाहिये  ।  उद्योग  रहित  क्षेत्रों  में  अथवा  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  भारत  सरकार  को  नुकसान  में

 उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  देना  सही  किन्तु  उन्हें  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बेंक  से  ऋण  देना  ठीक  नहीं  देना  कोई  आसःन  नहीं  है  बल्कि  इस  पर  निगरानी  रखी  जानी

 चाहिए  कि  क्‍या  धनराशि  का  बार-बार  निवेश  करने  से  धन  के  जमाव  में  वृद्धि  हो  रही  यदि  यह
 घन  व्यथे  पड़ा  रहेगा  तो  इसके  परिणाम  छहुत  अप्ंतोषजनक  चूंकि  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  हजारों  करोड़  रुपये  निवेश  कर  रहा  है  इसलिए  इसे  अपने  हित  में  तथा  साथ  ही  राष्ट्र  के  हित  में

 प्रभावकारी  प्रबन्ध  के लिए  सक्षम  लोगों  को  अपने-अपने  व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  देने  हेतु  आगे  आना

 ऋण  लेने  के  सम्बन्ध  में  उन  सक्षम  व्यक्तियों  को  वरीयता  देनी  चांहिए  जिन्होंने  अपनो  काफी

 समय  किसी  उद्योग  में  व्यतीत  किया  जिनके  पास  अपना  कोई  निजी  उद्योग  आरम्भ  करने  हेतु  पर्याप्त

 दक्षता  और  योग्वताएं  हों  और  जिनके  पास  इसके  लिये  धन  नहीं  उन्हे  इसके  लिये

 यता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  हमें  ऐसे  कई  लोगों  की  जातकारी  हैं  जिन्होंने  अपना  काफी  समय  उद्योग

 में  लगाया  है  और  फिर  उद्योग  स ेनिकलकर  उन्होंने  अपना  निजी  उद्योग  आरम्भ  किया  है  जिसके  द्वारा
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 उन्होंने  राष्ट्र  के लिये  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  अजित  की  इसलिये  उन्हें  ऋण  देने  में  वरीयता  दी

 जानी  चाहिए  ।

 जो  हजारों  करोड़ों  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिया  जा  रहा  उसमें  से  अच्छी  खासी  प्रतिशतता  में

 घन  रूग्ण  उद्योगों  में  बन्द  पड़ा  हुआ  यह  सुनिश्चित  किया  चाहिये  कि  उन  उद्योगों  के

 सम्बन्ध  में  जिनके  रूरण  होने  की  संभावना  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  तात्कालिक

 वॉही  की  जाये  ताकि  सरकार  रुण्ण  औद्योगिक  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  के  लिए  हाल  में  पारित

 किये  गये  विधेयक  के  अन्तगंत  कार्यवाही  करने  में  समर्थ  हो  सके  ।

 पूंजी  में  संवर्द्ध  कों  के  शेयर  के  बारे  में  हमने  कई  बार  देखा  है  कि  कुछ  संबरद्धक  इस  दृष्टि  से
 उद्योग  में  आ  रहे  हैं  कि  उद्योग  में  उत्पादन  आरम्भ  होने  से  पहले  ही  वे  अपना  धन  वापिस  कर  ऐसे

 उद्योगपतियों  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  यदि  किसी  समय  यह  पाया  जाये  कि  कोई  विशेष

 उद्योगपति  इस  तरह  का  है  तो  उसे  न  तो  अपने  नाम  पर  और  न  ही  किसो  ऐसे  व्यक्ति  के  नाम  पर  जिसका

 वह  इस्छूक  ऋण  लेने  हेतु  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  उद्योग  में  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति
 पर  रोक  लगाई  जा  सके  ।

 धन  का  बार-बार  निवेश  करना  बहुत  महत्वपूर्ण  इससे  न  केवल  घन  बढ़ता  है  बल्कि  लाभ

 भी  बढ़ता  इस  बात  पर  निगरानी  रखी  जानी  चाहिये  कि  क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा

 दिये  गये  घन  को  कई  बार  उपयोग  में  लाया  जाता  है  और  निवेश  किया  जाता  है  या  केवल  एक  बार  |

 धन  का  वार-बार  निवेश  करने  से  लाभ  की  महत्ता  की  उपयोगिता  बढ़ेगी  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  हारा  धन  समय  पर  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  मूल्यों
 में  वृद्धि  क ेकारण  अथवा  कर  या  उत्पादन  शुल्क  के  ढांचे  में  परिवर्तत  के  कारण  उद्योग  को  घाटा  हो

 रहा  हो  तो  भारतीय  भद्योगिक  विकास  बैंक  को  चाहिए  कि  वह  इन  बातों  को  ध्यान  में  लाए  और  उन

 उद्योगपतियों  को  समय  पर  अपेक्षित  अतिरिक्त  धन  उपलब्ध  कराए  ताकि  उद्योग  पुनः  रुग्ण  न  होने
 पाए  ।  पर  लम्बा  समय  लगाने  तथा  इसे  रुण्ण  बनाने  के  बजाय  उन्हें  धन  उपलब्ध  कराया  जाता

 चाहिए  ।  उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  मामले  में  उसे  समय  पर  तत्काल  धन  उपलब्ध  कराया  जाना

 चाहिए  ।

 यदि  इस  संस्था  द्वारा  ये सभी  उपाय  किए  गए  हैं  तो  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  हमारी  प्रगति  दर
 4.5  प्रतिशत  अथथा  5  प्रतिशत  ही  नहीं  होगी  बल्कि  इससे  भी  ज्यादा  इन  बैंकों  को  इस  देश  का

 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  बढ़ाकर  सामान्य  बजट  में  उल्लिखित  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  से  अधिक  करने  में

 महान  भूमिका  निभानी

 इस  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता
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 ]

 ओ  मल  चन्द  डागा  सभापति  सरकार  तरकीब  से  कुछ  अधिकार  लेना

 चाहती  पालियामेंट  को  इग्नोर  करके  इन्होंने  इस  बिल  के  जरिये  अपनी  पावस  ले  ली  पुजारी  जी

 को  क्या  कहा  जाये  ।  उन्होंने  कह  दिया  कि  हम  तो  आडेर  से  इसको  500  से  1000  और  2  हजार  से

 3  हजार  तक  बढ़ा  अगर  आप  इसको  बढ़ाना  ही  चाहते  हैं  तो  मेरे  खयाल  में  पालियामेंट  में  सेक्शन

 लेने  की  जरूरत  नहीं  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यह  पालियामेंट  के  अधिकारों  पर  हमला

 )

 आप  भाहें  तो  रावत  जी  के  एरिया  को  डेवलप  कर  सकते  हैं  या  चाहें  तो  किसी  भी  एरिया  में

 घूम  सकते  आप  जल्दी-जल्दी  इस  ऐक्ट  को  पास  करा  रहे  यह  हिल  एरिया  वाले  जब  बोलने  लगे

 तो  मुझे  शक  होने  लगा  कि  पहाड़ों  में  पैसा  लगाकर  क्या  यह  सिर  फोड़ेंगे  ।

 राजस्थान  में  वह  सोना  होता  अगर  आप  केनाल  के  लिए  पैसा  दे  देते  हैं  तो  राजस्थान  सारे

 हिन्दुस्तान  को  फीड़  कर  सकता  हिन्दुस्तान  में  108  प्रोजेक्ट  चलते  जिस  प्रोजेक्ट  में  पहले
 2460  रुपया  लगता  था  उनपर  आज  14  हजार  करोड़  रुपया  अधिक  लग  रहा  है  |  यह  गलती  उन  बैंक्स

 और  इन्स्टीट्यूशन  की  है  जो  कि  फाइनांस  नहीं  करते

 ऐक्ट  के  अन्दर  जो  कलाजिज  उसमें  आपने  पालियामेंट  को  इग्नोर  करके  पावर्स  ले  ली

 पालियामेंट  को  यह  बात  बर्दाश्त  नहीं  करनी  आई०  डी०  बी  आई०  कहता  है  कि  हम

 नान्स  कारपोरेशन  को  पैसा  देते  फाइनांस  कारपोरेशन  कितनी  गड़बड़  करता  यह  कभी  आपने

 जाना  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यह  पैसा  आई०  डी०  बी०  भाई०  का  नहीं  बल्कि  यह  पैसा  हिन्दुस्तान
 के  करोड़ों  गरीबों  का

 आपका  फाइनांस  का  रपोरेशन  स्टेट  की  शक्ल  देखकर  पैसा  देता  उनसे  अगर  लोन  लेना  हो

 तो  भगवान  ही  जानता  है  कि  क्या-क्या  परेशानियां  उठानी  पड़ती  वहां  पर  बड़े-बड़े  टेक्नीकल

 सर  बैठे  वह  कहां  के अफसर  चार  दिन  पढ़ाई  की और  वन  कर  आ  गये  टैक्नीकल

 आपके  जितने  बढ़े-बड़े  अफसर  हैं  वह  ऊपर  से  आदेश  आने  के  बाद  ही  काम  करते  जैसे  ही  यू०  पी०

 के  चीफ  मिनिस्टर  का  फोन  आया  कि  रावत  जी  को  लोन  मिलता  चाहिए  तो  तुरन्त  लोन  मिल

 )

 आज  पुजारी  जी  स्मगर्लिंग  को  रोकने  के  लिए  बहुत  से  कदम  उठाते  लेकिन  आप  पहले  उन

 एक  लाख  से  ज्यादा  सिक  इंडस्ट्रीज  को  देखिए  जो  कि  4  हजार  करोड़  रुपया  खा  गई  इनको  देखने

 की  किन  की  जिम्मेवारी  मेरे  र्यास  में  कुल  95  हजार  इंडस्ट्रीज  अगर  मैं  एक  लाख  कह  दूं  तो

 गलत  नहीं  होगा  ।  आज  ।  लाख  सिक  इण्डस्ट्रीज  हिन्दुस्तान  में  हैं  जिनमें  लगा  हुआ  4  हजार  करोड़
 रुपया  डूब  गया
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 समापति  महोदय  :  डागा  आप  बेठ  अब  जल  संसाधन  मंत्री  श्री  शंक  राननद  जी  एक
 स्टेटमेंट  देंगे  ।

 5.00  भ०  प०

 शवी-व्यास  जल  झ्रधिकरण  विधेयक  को  वापस  लेने  के

 कारण  दहाने  वाला  वक्तव्य

 ]

 जल  संसाधम  मंत्री  बी०  :  पंजाब  व्यवस्थापन  के  ज्ञापन  के  पैराग्राफ  9  में

 न्दर्भित  मामलों  के  सत्यापन  और  अधिनिर्णयन  के  लिए  एक  अधिकरण  के  गठन  की  परिकल्पना  की

 गई  यह  अधिकरण  कतिपय  अपरिहाय॑  प्रशासनिक  कारणों  से  पहले  गठित  नहीं  किया  जा

 चंकि  पंजाब  व्यवस्थापन  की  सभी  शर्तों  को  26  1986  से  कार्यरूप  देने  की  मंशा  अतः

 राष्ट्रपति  ने  रावी-ध्यास  जल  अधिकरण  1986  (1986  का  2)  24  1986  को

 प्रंब्यापित  कर  दिया  था  ताकि  पंजाब  व्यवस्थापन  के  पैरा  9  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 रावी  व्यास  जल  अधिकरण  का  गठन  किया  जा  सके  ।  उक्त  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए

 लोक  सभा  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  और  वह  उस  सदन  के  पास  लम्बित  है  ।

 2.  इसी  यह  महसूस  किया  गया  कि  अन्तर्राज्यीय-जल  1956

 (1956  का  33)  में  उपयुक्त  संशोधस  करके  उसके  उपयबन्धों  के  अन्तर्गत  एक  अधिकरण  का  गठन

 करके  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  बिया  जा  सकता  उठाई  जाने  वाली  किसी  सम्भावित  आपत्ति  का

 खंडन  किया  जा  सकता  है  कि  एक  अलग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिकरण  का  गठन  करके  इस  मामले

 का  विशेष  प्रतिपादन  किया  गया  है  ।

 अतः  यह  प्रस्ताव  है  कि इस  मामले  के  अधिनिर्णयन  हेतु  एक  अधिकरण  गठित  करने  के  लिए
 अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  1956  में  संशोधन  करके  इस  आशय  का  प्रावधान  कर  दिया

 जाए  तथा  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  को  निरस्त  कर  दिया  जाए  और  विधेयक  को

 वापस  ले  लिया

 5  +  0  2  मण  प०

 राबी-व्यास  जल  प्रधिकरण  विधेयक

 [  प्रनुवाद  ]

 जल  संसाधन  संतो  थी०  शंक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 जज

 हरियाणा  और  राजस्थान  के  क्रषकों  द्वारा  रावी-ब्यास  प्रणाली  जैसी  वह
 1985  को  दावा  किये  गये  जल  के  प्रयोग  की  और  उपभोग  के  प्रयोजनों  के  लिए

 उपयोग  किए  गए  जल  की  मात्रा  के  सत्यापन  के  लिए  और  उनके  शेष  जल  में  हिस्से  की  बाबत

 पंजाब  और  हरियाणा  दावे  के  न्याय  निर्णयन  के  लिए  अधिकरण  के  गठन  का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 हरियाणा  और  राजस्थान  के  कृषकों  हारा  राबी-व्यास  प्रणाली  जैसी

 वह  |  1985  को  दावा  किए  गए  जल  के  प्रयोग  को  और  उपभोग  के  प्रयोजनों  के

 लिए  उपथोग  किए  गए  जल को  मात्रा  के  सत्यापन  के  लिए  और  उनके  शेष  जल  में  हिस्से  की

 बाबत  पंजाब  और  हरियाणा  के  दावे  के  न्याय  निणंयन  के  लिए  अधिकरण  के  गठन  का  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  बी  शंक  रानन्द  :  मैं  विधेयक  वापस  लेता

 विननन«म  जामन«-ममक

 5.04  म०  १०

 भारतीय  झोद्योगिक  विकास  बेंक  विधेयक

 ]

 भी  सल  चन्द  डागा  :
 श्री  मन्‌

 मैं  आपके  द्वारा  इस  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर

 आकर्षित  कर  रहा  था  कि  फाइनेंशियल  इन्स्टीट्यूशंस  के  द्वारा  जो  लोन  दिया  जाता  है  उसको  देने  के  जो

 शरीके  हैं  उन  तरीकों  में  आप  बताेंगे  कि  भ्रष्टाचार  है  या  नहीं  |  मैं  तो  समझता  हूं  आज  वही  लोग  लोन

 ले  सकते  हैं  जिनका  नजराना  देने  का  स्वभाव  बन  गया  अगर  कोई  नजराना  पेश  नहीं  करता  तो

 उसको  लोन  महीं  मिलता  कोई  ऐसा  जरिया  नहीं  है  कि  वहां  पर  कोई  ईमानदार  हृण्डस्ट्रियालिस्ट

 जाकर  कहे  कि  मुझे  लोन  की  आवश्यकता  है  और  उसको  लोन  मिल  जाए  ।  पुजारी  जी  कृपा  करके  वहां

 पर  उत्तर  देंगे  तो  बताएंगे  जब  कोई  आदमी  लोन  लेने  के  वास्ते  वहां  पर  इन्क्यायरी  करने  के  लिए  जाता

 है  और  फिर  उनके  सारे  सवालात  के  जवाब  भर  का  दे  देता  है  फिर  भी  वे  दूसरा  फिर  थे

 साब्जेक्शन  लगा  कर  लौटा  देते  हैं  जिससे  वह  आदमी  दुखी  हो  आपने  विम्डी

 सथिसਂ  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  सदन  में  पेश  की  है  ।

 बह  रिपोर्ट  मेरे  पास  नहीं  उस  रिपोर्ट
 से  मालूम  हुआ  है  कि  कितने  शीभों  से  लोन  मांगा  और

 कितने  लोगों  की  दरख्वास्तें  अभी  तक  तय  नहीं  हमारी  कमेटी रिपोर्ट  दी  उसमें  उसने  कहा

 भव
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 सूल  चस्द

 है  कि  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्री  और  कोटेज  इन्डस्ट्री  की हालत  कब  सुधरेगी  ।  मैं  नाहता  हूं  कि  स्माल  स्केल

 इन्डस्ट्री  अगर  सिक  हो  तो  ऐसी  सिक  इन्डस्ट्री  की  एकाउन्टेबिलिटी  आई०डी  ०बी०  आई०  की

 होनी  चाहिए  और  फाइनेंशियल  कारपोरेशन  की  होनी  लेकिन  वे  लोग  अपनी  भूमिका  ईमानदारी
 के  साथ  नहीं  निभाते  आप  बराबर  उनकी  जांच  करवाते  जो  आई०  डी०  बी०  आई८  के  अन्दर

 डायरेक्टर  उनमें  ;  मारा  प्रतिनिधि  नहीं  होता  है  और  न  ही  किसी  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्री  व  काटेज

 इन्हस्ट्री  का  श्रतिनिधि  होता  संसद  का  कोई  भी  सदस्य  नहीं  होता  इसलिए  उसके  अन्दर  ऐसे
 डायरेक्टर  होने  जो  साधारण  हों  और  देश  के  हितों  की  रक्षा  कर  सकें  ।

 5.07  भण०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 आपने  कहा  कि  मैडिकल  मदद  एक्सटेंशन  कर  एक्टिविटीज  तो  एक्टिविटीज

 बढ़ाने  के  लिए  कोई  भी  व्यक्ति  विरोष्ठ  नहीं  करेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि आई०  डी०  बी०  आई०  अपनी

 भूमिका  इतनी  स्वच्छ  तरीके  से  निवंहन  ताकि  लोगों  में  एक  साख  जमें  कि  वास्तव  में  वे  लोग  निष्ठा

 से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 इतना  कहते  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  हरीह्  राबत  :  उपाध्यक्ष  आई०  डी०बी०  भाई०  1964  से  आज  तक

 देश  के  मुख्य  फाइनेंशियल  इन्स्टीचुशन  के  रूप  प्ें
 ऋण

 कंसलटैंसी  और  मार्केटिंग  में  गाइडेंस  देने  का

 काम  कर  रहा  उद्योग  के  क्षेत्र  में  जो कुछ  भी  काम  आई०  डी  ०बी  ०आई०  मै  किया  उसका  हम  सब

 लोग  समर्थन  ही  करेंगे  ।

 आपने  इस  बिल  के  माध्यम  से  शेयर  कैपिटल  बढ़ाने  और  एरिया  आफ  आपरेशन  एनलाजं  करने

 के  लिए  प्रोविजन  किया  है--उसका  भी  मैं  समर्थन  करता  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  से  आग्रह  करना

 चाहूंगा  कि  आई  ०डी  ०बी  बी  फाइनेंशियल  इन्स्टी  विशेष  तौर  पर  स्टेट  गवनंमेंट  के

 शियल  इन्स्टीचूशन्स  उनमें  और  अधिक  कोआडिनेशन  समन्वय  रखने  में  मदद  करनी

 विशेष  तौर  से जब  आई०डी  ०आई०  खुद  सामने  होता  तो  लोगों  के  सामने  कोई  दिक्कत  नहीं

 माती  लेकिन  जब  किसी  बैंक  के  माध्यम  फाइनेंशियल  इंस्टी  चूशंस  के  माध्यम  से  ऋण  देने  का  काम

 करता  तो  उसमें  बहुधा  यह  देखने  में  आया  है  कि  लोगों  को समय  पर  मदद  नहीं  मिल  पाती  है  ।  जो

 बैंक  इत्यादि  उनके  माध्यम  से  काम  करते  व ेउदासीनता  बरतते  बहुत  से  लोगों
 को समय  पर  ऋण

 उपलब्ध  नहीं  हो  पाता  जिससे  उनको  इन्डस्ट्री  लगाने  में  परेशानी  होती  मैं  आपसे  निवेदन  करना

 आई०डो  ०बी  ०आई०
 को  न  केवल  अपने  ऋण  देने  की  व्यवस्था  में  सुधार  क'ने  की  जरूरत

 बल्कि  जहां  पर  दूसरे  माध्यमों  के  माध्यम  से  ऋण  वितरित  करती  उस  पर  ओर  अधिक  कन्ट्रोल

 एक्सरसाइज  करना  बिल  में  कहा  गया  है  कि  सिंगल  बिड़ो  सिस्टम  पर  जोर  दिया  गया  यह
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 बात  केवल  कहने  की  यदि  इसको  व्यवहारिक  रूप  में  देवा  तो  इसको  पालों  नहीं  किया  जाता

 मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  इस  बात  को  देद्वें  कि  फाइनेन्शियल  इंस्टीट्यूशन्स  लोगों  को  ऋण  वितरित

 करने  पर  अधिक  ध्यान  दें  ।  जो  वसूली  इसके  मामले  में  भी  आई०डी०बी०आई०  का

 बहुत  बड़ा  हिस्सा  बड़े-बड़े  उद्यमियों  के  पास  फंसा  हुआ  है  और  वे  लोग  अलग-अलग  नाम  अलग  अलग

 तरीके  से  डिफ्रेन्ट  फाइनेन्शियल  इंस्टीट्यूशन्स  से समय-समय  पर  मदद  लेते  रहते  मैं  वित्त  मन्त्री  जो

 से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि कोई  ऐसा  तरीका  निकालना  चाहिए  कि  एक  से  अधिक  फाइनैन्शियल

 ट्यूशन्स  से  कोई  व्यक्ति  मदद  न  ले  यदि  मदद  लेता  है  तो  कम  से  कम  एक  प्रिसपल  फाइनेन्शियल

 इंस्टीट्यूशन  के  रूप  में  आई०  डी०  बी०  आई०  को  इस  बात  को  देखना  चाहिए  कि  अगर  बहुत  ध्षारी

 एजेंसियां  मदद  तो  उनकी  आड़  में  लोग  रुपया  न  लें  और  जो  मुख्य  उद्देश्य  ह ैऔर  जिसके  लिए  बह
 ऋण  लेता  उस  उद्देश्य  की  पति  हो  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  शिकायत  आई०डो०बी०आई०  के  विषय

 में  राज्य  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  स ेकरना  चाहूंगा  और  वह  यह  है  कि  आई०  डी०  बी०  आई०७  ने  समान  रुप  से

 डिफ्रेस्ट  स्टेट्स  में  रुफ्या  इन्वेस्ट  नहीं  किया  कुछ  राज्यों  को  ही  आई०डी०  बी०आई०  ने  पंसा  दिया  है
 और  ऋण  सुविधाएं  दी  हैं  भौर  वही  उसके  विशेष  कृपा  पात्र  हैं  और  लगातार  उन्हीं  एरियाज  जहां

 पहले  मदद  की  गई  वहीं  अब  भी  मदद  करते  जा  रहे  मैं  यह  आग्रह  करना  चाहुंगा  कि  न  केवल

 आई०डी  ०बी  ०आई०  बल्कि  दूसरी  जो  फाइनेन्शियल  इन्स्टीट्यूशन्स  हैं  जैसे  आई०  एफ०सी०  आई०  या

 इन्होंने  उत्तर  प्रदेश  की  बहुत  कम  मदद  की  है  और  उत्तर  प्रदेश  की  तरह

 कुछ  और  राज्य  भी  जिन  की  मदद  करने  के  मामले  में  यह  वित्तीय  संस्थाएं  बहुत  कम  आगे  आई

 आप  वित्त  मन्‍्त्री  हैं  और  वित्त  मन्त्रालय  का  काम  यह  भी  है  कि  वह  यह  देखें  कि  रीजनल  इम्बेलेंस  दूर
 हो  और  उसके  लिए  ये  वित्तीय  संस्थाएं  बहुत  बड़ा  रोल  अदा  कर  सकती  बहुत  बड़ा  भाग  अदा  कर

 सकती  है  |  इनके  जरिये  जो  ऋण  वितरित  हो  रहा  वह  समान  रूप  से  वितरित  हो  रहा  है  और  हर
 स्फेयर  में  वे  ऋण  दे  रही  इन  दोनों  चीजों  को  आप  देख  सकते  लेकिन  इसको  देखने  का  काम  बहुदा

 नहों  किया  जाता  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि कम  से  कम  आई०  डी०  बी०आई०  के  पास  एक  सर्वे

 होना  चाहिए  कि  किस  सेक्टर  में  हमको  मदद  करनी  है  और  किस  में  किस  तरोके  से  मदद  क  रनी  है
 और  किस  प्रकार  की  इन्डस्ट्री  की मदद  करने  को  जरूरत  जो  बड़े  उद्योग  हैं  और  जो  बड़े  उद्यमी

 जो आई०  डी०  बी०  आई०  से  ऋण  लेते  उनके  ऊपर  आई०डी  बी  ०आई०  यह  शर्त  लगा  सकता

 है  कि  जो  पिछड़े  हुए  एरियाज  जो  इन्हस्ट्रियली  बेकवर्ड  एरियाज  हैं  और  जिनको  बैकवर्ड  डेबलेयर
 किया  गया  वहां  पर  विशेष  रूप  से  इन्सेंटिव  देने  की  जरूरत  है  और  वे  लोग  उन  एरियाज  में  इन्डस्ट्री
 लगाएं  और  जब  वे  ऐसा  करें  तभी  आई०  डी०  बी०  आई०  उनकी  मदद  करे  मगर  आई०ही०  बी०  भाई०
 तो  इस  बात  को  नहीं  देखता  वह  तो  केवल  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  को  देश्षता  है  ओर  यह  देखता  है  कि

 वाइएबिल  है  या  नहीं  है  मौर  इससे  कितना  रिटनं  मिल  सकता  है  और  यह  चल  सकता  है  या  नहीं  चल
 सकता  केवल  इसका  काम  यही  सब  देखने  का  वह  इस  बात  को  देखने  का  काम  सहीं  करता  है  कि
 उन  पिछड़े  क्षेत्रों  के  ४रति  भी  उसकी  जिम्मेवारी  है  ओर  दूसरे  क्षेत्र  भी  उससे  मदद  की  उम्मीद  करते

 हैं  और  वे  सोचते  हैं  कि  आई  ०डी  ०  बी  ०आई  ०  उनकी  मदद  के  लिए  आगे  आएगा  ।

 मैं  आपसे  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  वहां  आप  एक  अच्छे  उद्देश्य  को  लेकर  इस  बिल  को  सदन  में
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 हरीश  राबत  ]

 लाए  वहां  पर  आप  ऐसा  कोई  भी  करें  ताकि  आई  ०डी०बी०आई०  और  दूसरे  फाइनेंशियल
 इंस्टीट्यूशन्स  समान  रूप  से  हर  राज्य  की  मदद  करें  और  विशेष  कर  उन  राज्यों  की  मदद-के  लिए  आगे

 जो  औद्योगिक  रूप  से  और  आथिक  रूप  से  पिछड़े  हुए

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  मैं  इस  बिल  को  होलहाटेंडली  सपोर्ट  करती  आई०डी  ०बी  ०

 आई०  की  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  इंडस्ट्रीज  के  डेवलपमेंट
 क ेलिए  और  आई०डी०्बी०आई०

 काम  भी  करता  है  नोडाऊट  लेकिन  थोड़ी-थोड़ी  गलती  भी  करता  जो  काम  करता  उससे  भूल  भी

 होती  है  और  गलती  भी  होती  है  |  जब  हाऊस  न॑  कोई  डिस्कशन  होता  तो  उस  डिस्कशन  में  हर  लोग

 हिस्सा  भी  लेते  हैं  और  हम  लोग  एमेंडमेंट  भी  दे  सकते  हैं  और  बोल  भी  सकते  हम  फ  इनेंस  मितिस्टर

 साहब  को  कांग्रेचुलेट  करते  इस  बिल  में  कुछ  प्वाइंट्स  रखे  गए

 ]

 औद्योगिक  एककों  की  परिभाषा  का  विस्तार  करने  का  एस्ताव  किया  गया  है

 ताकि  ऊर्जा  की  कमी  खानों  के  चिकित्सा  सम्बद्ध  उप-पट्ट
 पर  देने  के  सूचना  प्रौद्योगिकी  दूरसंचार  ओर  इलैकट्रानिकी  जसे  कुछ  क्षेत्रों  में  बित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  करा  सके  ।

 सर  मैं  इसको  सपोर्ट  करती  हूं  जो  अथोराइज्ड  फपिटल  पांच  सौ  से  एक  हुजार  करोड़  उसको

 गवर्नेमेंट  का  प्रपोजल  दो  हजार  करोड़  रुपये  करने  कः  लेकिन  राजहूंस  जी  ने  जैसा  उनका  जो

 ओपिनियन  हमारा  भी  सेम  ओपिनियन  है  कि  इसको  दो  हजार  से  प॑च  हजार  करोड़  किया  जाना

 सिक  इंडस्ट्री  के  लिए  भी  यह  कैपिटल  होना  चाहिए  ।

 हम  लोगों  को  देखना  है  कि  गवर्नेमेंट  के  बहुत  उद्योग  उसकी  बहुत  ज्यादा  इंडस्ट्रीज  हैं  ।

 गरीब  आदमियों  के  लिए  काम  करने  के  देश  के  भले  के  इंडस्ट्रीज  के  भले  क ेलिए  और

 जो  वर्कर  हैं  उनके  भले  के  लिए  जो  पालिसीज  का  इंपलीमेंटेशन  होना  वह  पालिसीज  का
 मेंटेशन  ठीक  से  नहीं  हो  रहा  है  ।

 कभी-कभी  हमारे  अपोजिशम  वाले  गवर्नेमेंट  के  खिलाफ  इतना  बोलते  हैं  कि  उसके  लिए

 प्रेंट  रिस्पांसिबल  नहीं  कुछ  करप्ट  आफिससं  एकचुअल्ली  वे  इसके  लिए  रिस्पांसिबल  इसका

 कहने  के  साथ-साथ  मैं  करप्शन  के  प्वाएंट  पर  ज्यादा  नहीं  बोल  सकती  आ  ई०  डी०  बी०  आई०  की

 जो  मूल  एक्टीविटीज  उनमें  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री ज
 मिडिल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  और  बड़ी  इंडस्ट्रीज

 को  फाइनेंस  करने  की  )
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 इसमें  सिक  इंडस्ट्रीज  को  मोडरेनाइज  करने  की  बात  भी  आती  इसके  लिए  आई०डी०बी०

 आई०  का  जो  कमिटमेंट  उसके  मुताबिक  सिक  इन्डस्ट्रीज  का  मोडरेनाइजेशन  तभी  होगा  जब  सिक

 इंडस्ट्रीज  को  जितना  कैपिटल  देने  के  लिए  आई०  डी०  बी०  आई०  कमिट  करता  है  उतना  कैपिटल  दे  ।

 यह  न  हो  कि  आधा  कैपिटल  देने  के  बाद  अपना  हाथ  थवींच  इससे  कया  होता  है  कि  हमारे
 प्रिव्योसे  जो  कि  मिडिल  क्लास  के  होते  हैं  या  स्माल  इन्टरब्रिन्योसं  होते  हैं  वे  रास्ते  में  रह  जाते

 वे  रोड  में  घूमते  फाइनेंशियल  इंस्टीव्यूशंस  के  पास  घूमते  हैं  मिनिस्टर्स  के  पास  घूमते  हैं
 फिर  भीं  उन  लोगों  को  जस्टिश  नहीं  मिलता  जो  आई०  डी०  बी०  आई०  का  कमिटमेंट  होता  है
 उसको  उसे  फूलफिल  करना  चाहिए  |  लेकिन  आई०  डी०  बी०  आई०  जो  रुपया  फिक्स  करता  वह  सारा
 रुपया  नहीं  देता  वह  देने  को  बोलेगा  25  देगा  12  करोड़  ।  वह  कहता  है  कि  इससे  काम  शुरू

 बाकी  का  बाद  में  लेकिन  जब  आधा  काम  हो  जाता  है  तो  आई०डी०बी०आई०  अपना  हाथ
 हटा  लेता  है  ।  इससे  वह  इन्डस्ट्री  रिक  हो  जाती  यह  इंडस्ट्री  का  बहुत  बड़ा  प्राब्लम  यह  प्राब्लम
 किसी  एक  स्टेट  में  नहीं  यह  सारी  कंट्री  में  प्राब्लम  गवर्नमेंट  की  पालिसी  यह  नहीं  है  कि  सारी
 सिक  यूनिट्स  को  टेक  ओवर  करे  ।  गवनमेंट  को  इसके  बारे  में  गाईड  लाइन्प  देनी  चाहिए  और  उनका
 फोलोअप  होना  यह  जो  सिक  इंडस्ट्री  हो  जाता  है  ओर  वर्कस॑  रोड  पर  आ  जाता  है  उसको

 एब्जोर्ब  करने  के  लिए  कोई  नया  प्रोजेक्ट  बनाना  चाहिए  ।

 बहुत  सी  इंडस्ट्रीज  जो  सिक  होती  मिस  मैनेजमेंट  की  वजह  से  भी  होती  स्टेट  गवर्नमेंट
 की  इरंरिस्पांसिब्जिटी  के  कारण  भी  होती  है  ।  स्टेट  गवनंमेंट  की  एक्टीविटीज  ऐसी  होती  है  कि  उससे

 भी  इंडस्ट्री  सिक  हो  जाती  किसी  स्टेट  का  किसी  पटिकुलर  इंडस्ट्री  में  इन्ट्रेस्ट  होता  है  और  वह  स्टेट

 उस  इंडस्ट्री  क ेलिए  काम  करती  उसके  लिए  स्टेट  गवनंमेंट  आई०  डी०बी०  आई०  को  बोलेगी

 फाइनेंशियल  इंस्टी  च्यूशंस  को  बोलेगी  ।  जिस  इंडस्ट्री  में  हम  लोग  रहेंगे  या  जिसमें  हम  लोग  इंट्रेस्ट  लेंगे

 उसमें  स्टेट  गवनंमेंट  वाले  इन्ट्रेस्ट  नहीं  इसलिए  आई०  डी०  बी०  आई०  को  गाईहलाइन्स  देनी
 जो  गाईडल|इंस  ह्दो  उनको  फुलफिल  किया  जाना  चाहिए  ।  कई  स्टेट  गवर्न॑मेंट  मेनीपुलेट  करने

 की  कोशिश  भी  करती  आप  सब  को  कहिए  कि  गाईडलाइंस  के  मुताबिक  स्टेट  गवर्न  मेंट  और  इंडस्ट्रीज
 काम

 वर्कर  कोई  सीट  या  एटक  या  इंटक  का  नहीं  वर्कर  की  कोई  ड ेफीनेशन  नहीं  वर्क

 की  कोई  यूनियन  नहीं  वकर  को  जब  भूख  लगती  क्षुधा  लगती  है  तो  सबकी  एक  ही  भूख  होती

 भूखे  आदमी  को  सोन्द्य  का  ज्ञान  नहीं  रहता  और  दुष्ट  स्वभाव  के  ठ्यक्ति  को  कर्तव्य  का  शान

 नहीं  रहता  ।

 इन  सक  चीजों  को  हमें  देखता
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 मा्ड्नाइजेशन  करने  का  आई०डी०बी०आई०  का  जो  प्रासेस  है  यह  बहुत  इजी  होना  चाहिए  ।

 इजी  प्रासेस  होने  से  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्री  इन्टरप्रेनस  वहां  से  हैल्प  ले  सकते
 |

 आज  बंगाल  में  जूट  इंडस्ट्रीज  की  बहुत  प्राब्लम्स  उसका  अभी  मार्ड्नाइजेशन  होना
 इसके  लिए  400  करोड़  रुपया  आई०  डी०  बी०  आई०  को  जूट  इन्डस्ट्रो  के  लिए  वेना  सेन्द्रल
 गवनमेंट  इसका  अलाटमेंट  करे  नहीं  तो  जूट  इन्डस्ट्री  क्लोज  हो  जाएगा  और  अपोजीशन  के  लोगों  को  जो

 कि  कहते  हैं  कि  यह  दे  वह  दे  मुफ्त  में  बोलने  का  मोका  मिल  ये  लोग  पेपर  में

 न्यूज  छपने  के  लिए  बोलते  पेपर  में  सुनने  के  लिए  बोलते  जूट  इन्डस्ट्री  की  क्या  प्राब्लम

 वर्कर्स  की  वया  प्राब्लम  इससे  इनको  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  जूट  इंडस्ट्री  के  लिए आई०  ढी०बी  ०आई०

 को  400  करोड़  रुपया  देना  नहीं  तो  यह  इन्डस्ट्री  नहीं  चल  सकती  ।  )

 एन०  टी०सी०  में  आज  बहुत  प्राब्लम  इसके  लिए  सेंट्रल  गवनंमेंट  ने  38  करोड़  रुपया  दिया

 है  मार्डर्नाइजेशन  के  लेकिन  उसका  ठीक  तरह  से  यूटीलाइजेशन  नहों  हुआ  इसका  कारण

 मैनेजमेंट  और  मिस-हैण्डलिंग  है  ।  सरद;र  जो  पैसा  देती  है  उसको  कुछ  लोग  आपस  में  बांट  लेते

 पाट  कर  खा  लेते  उसका  सही  उपयोग  नहीं  होता  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  एन०  टी०सी०

 को  जो  रुपया  गवनेमेंट  ने  दिया  उसका  यूटीलाइजेशन  नहीं  हुआ  इसको  सरकार  को  देखनाहोगा  ।

 )

 एक  चीज  की  तरफ  और  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  कि  जो  फारेन  बंकर्स  फारेन  बैंकर्स

 फो  इस  देश  की  इन्डस्ट्री  से  ज्यादा  इन्ट्रेस्ट  नहीं  हो  लेकिन  जो  नेशनलाइज  बेंक  उनको  देश  की

 इन्डस्ट्री  से  इन्ट्रेस्ट  होता  अगर  कोई  इन्डस्ट्री  सिक  हो  जाती  है  तो  उसको  आई०  आर०  बी०

 आई०  एफ०  सी०  नेशनलाहइज  बेंक्स  आदि  की  तरफ  से  क्रेडिट  देना  लोन  देना  चाहिए  ।

 आई०आर०बी०आई०  जो  लोन  देता  है  या माई  ०डी०  बी०  आई०  देता  देश  की  इन्डस्ट्री  से इनको

 इंट्रेस्ट  होता  लेकिन  फारेन  बैंक  को  कोई  इन्ट्रेस्ट  नहीं  होता  ।  लोन  देंकर  वे  आधे  समय  में  छोड़  देते

 हैं  जिससे  वर्किंग  गौपिटल  का  शार्टज  हो  जाता  है  ओर  इन्डस्ट्री  सिक  हो  जाती  इस  तरह  से  एक-एक
 करके  इन्डस्ट्रीज  सिक  होती  जाती  लेकिन  जो  इन्डस्ट्रीज  सिक  हो  जाती  हैं  और  आज  हो  रही  उनके

 लिए  हम  इतनी  कोशिश  करते  लेकिन  कोई  फ्रूट  फूल  रिजल्ट  हमको  नहीं  मिलता

 ओर  राम  प्यारे  पनिका  :  इन्डस्ट्री  सिक  होने  के  कारण  क्या  हैं  ?

 कुमारी  समता  बनर्जी  :  कारण  कई  मिस-मैनेजमेंट  इरिस्पोंसिबल  एक्टीविटीज  कारण

 बहुत  हैं  ओर  हम  लोग  यहां  कहते  लेकिन  उसका  कोई  फ्रूटफुल  रिजल्ट  होना  चाहिए  )

 हझूरल  वर्कर्स  की  रूरल  एरियाज  की  धरफ  हमारा  ध्यान  जाना  चाहिए  |  रूरल  एरियाज
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 में  जहां  नो-इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट्स  वहां  पर  इन्डस्ट्री  होनी  गवनंमेंट  की  पालिसी  भी  है  कि

 इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट्स  में  इन्डस्ट्री  होती  लेकिन  अभी  उसका  फुलफिलमेंट  ठीक  से  नहीं  हो  रहा  है

 जो  नो  इन्डस्ट्री  डिस्ट्रिवट्स  रूरल  सेग्मेंट  उस  तरफ  सरकार  का  ज्यादा  ध्यान  जाना

 ठीक  मैं  इस  बिल  का  होल-हार्टेडली  सपोर्ट  करती  आई०  डी०  बी  ०अ।ई०

 एक्टीविटीज  और  करप्शन  की  तरफ  आपका  ध्यान  जाना  आई०डो०्बी०आई०
 के  पीछे  एक  चक्र  कैसा  चक्र  जब  कोई  फैक्ट्री  मार्डनाइजेशन  के  ख्िए  उसके  पास  जाती  है  तो  एक

 हाथ  में  रुपया  रहे  और  एक  हाथ  में  इंप्लीमेंटेशन  के  लिए  काम  करता  यह  भी  आपको  देखना

 आपके  बहुत  उद्योग  गवनेमेंट  के  बहुत  उद्योग  बहुत  अच्छे  लेकिन  आपको

 आफ्टर  करना

 ]

 श्री  ग्राशुतोष  लाहा  उपाध्यक्ष  सरकार  ओर  से  यह  एक  अच्छा  प्रस्ताव

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  यद्ट  उल्लिखित  है  और  मैं  इसे  उद्धुत  करता  हूं  ।

 औद्योगिक  विकास  बैंक  1964  के  अधीन  स्थापित  भारतीय

 भौद्योगिक  विकास  बैंक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  प्रत्यय  और  अन्य  सुविधाओं  का  उपबन्ध  करने
 के  लिए  उद्योगों  के  संप्रवर्तेन  या  विकास  में  लगी  संस्थाओं  के  कार्यकरण  का  समस्वय  करते  के

 लिए  और  ऐसी  संस्थाओं  के  विकास  में  सहायता  करने  के  लिए  प्रधान  वित्तीय  संस्था  है***ਂ

 अतः  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  मूल  अधिनियम  के  उद्देश्य  के  अनुरूप  औद्योगिक
 प्रतिष्ठानों  की  परिभाषा  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  जिससे  कि  शारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक
 के  काययं  को  मध्यम  दर्जे  और  लघु  दर्जे  के  उद्योगों  तक  बढ़ाया  जा  सके  अन्यथा  मध्यम  ओर  लघु  उद्योगों
 के  हित  संरक्षण  नहीं  किया  जा  सकता  यद्यपि  यह  बताया  गया  है  कि  यह  अधिनियम  लू  उद्योगों  को  भी

 सहयोग  देने  की  स्थिति  में  है  ।

 इसमें  यह  भी  बताया  गया  है  और  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 अधिनियम  की  धारा  4

 सो  करोड़  रुपयेਂ  के  स्थान  पर  हजार  करोड़  रुपयेਂ  प्रतिस्थापित  ढिया
 जाए  ।!  ह

 कु

 स्यापित

 सो  करोड़  रपए  के  स्थान  पर  हजार  करोड़  रपयेਂ
 स्था  |  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  यह  ब्रहुत  ही  अच्छा  है।यह  वृद्धि  अच्छी  रही  परन्तु  इसके  होते  हुए  भी
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 पभ्राशतोष

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  कंपनी  अधिनियम  1956  के  अन्तर्गत  आता  अतः  भारतीय

 गिक  विकास  बैंक  इस  सभा  के  समक्ष  आए  अपनी  प्राधिकृत  और  प्रदत्त  पूंजी  बढ़ाने  कौ

 मति  दी  जानी  अन्यथा  समय-समय  पर  उसके  कार्य-निष्पादन  में  बाधाएं  मान  लीजिए

 कि  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  के  कार्य  बढ़ते  जाते  हैं  ओर  वे  यह  आवश्यक  समझते  हैं  कि  प्राधिकृत

 और  प्रदत्त  पूंजी  की  राशि  बढ़ाई  जानी  तो  उनके  लिए  संसद  में  जाकर  उसे  अनुमोक्ति  औौर

 स्वीकृत  करना  सम्भव  नहीं  ऐसी  स्वतंत्रता  स्थयं  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  दी  जानी

 खाहिए  ताकि  वे  कंपनी  अधिनियम  1956  के  उपबंधों  के  अनुसार  अपनी  पूंजी  में  वृद्धि  कर  सके  ।

 अब  मैं  धारा  9  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  |  मैं  यह  बात  अपने  व्यावहारिक  अनुभव  से  कह  रहा

 हूं  । भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात  है  ।

 परन्तु  प्रायः  हमने  देखा  है  कि  यदि  कोई  रुणण  कम्पनी  अथवा  कोई  कम्पनी  ऋण  प्राप्त  करने  जाती  वे

 ऋण  प्राप्त  करने  के  बाद  अपने  शेयर  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  में  गिरवी  रख  देती  ऐसी

 ,  .  विभिन्न  कंम्पर्नियां  हैं  जिनके  70  प्रतिशत  शैयर  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  गिरवी  पड़े

 ऐसी  स्थिति  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  कंपनी  को  व्यंवसाथिक  प्रबन्ध  बयों  उपलब्ध  नहीं

 फराता  ?  किसी  कंपनी  के  रुणण  हो  जाने  पर  हमें  इस  व्यावहारिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता
 जब  उनका  80  प्रतिशत  शेयर  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  में  गिरवी  पड़ा  है  और  जब  वे  और

 ऋण  प्राप्त  करने  हेतु  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  जाती  तो  भारतीय  ओऔद्योगिक

 विंकासं  बैंक  को  व्यावसायिक  प्रबन्ध  की  व्यवस्था  करनी  वे  कहते  हैं  कि  वे  व्यावसायिक

 प्रबन्ध  की  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  ।

 जब  मेरे  पास  कम्पनी  के  शेयर  हैं  और  मुझे  वोट  देने  का  अधिकार  तो  क्या  तब  यह्‌
 मैरी  कंतेव्य  नहीं  हैं  कि  मैं  प्रबन्ध  व्यवस्था  उपलब्ध  कराऊं  ?  रुर्ण  एकक  के  लिए  प्रबन्ध  व्यवस्था  कौन

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जब  वे  मूल  अधिनियम  की  धारा  9  में  संशोधन

 कर  रहें  ती  इसमें  इसे  सौमी  तक  संशोधन  किया  जाना  घाहिए  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक

 का  एक  कार्य  यह  भी  हो  कि  यदि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  देक  के  पास  किसी  कम्पनी  के  अधिक

 शेयर  तो  वे  उसके  लिए  व्यावसायिक  प्रबन्ध  की  व्यवस्था  अन्यथा  भविष्य  में  कोई  भी  रुग्ण

 कम्पनी  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  सहायता  और  वित्तपोषण  से  टिक  नहीं  सकती  ।

 मेरा  अन्तिम  प्रश्न  त्रुटिपूर्ण  ढंग  से  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  देखा  गया

 है  कि  कोई  एकक  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  जाता  है  भौर  वित्तीय  सहायता  के  लिए
 दन  करता  है  तो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  ब्रैंक  के  अधिकारियों  का  यह  कतंव्य  है  कि  वे  यह  समझें  कि

 कोई  कंपठी  किसी  विशेष  चरण  में  इस  प्रकार  की  सहायता  चाहती  प्रायः  प्रत्येक  मामले  में  यह  देखा
 गया  है  कि  औद्योगिक  एककों  को  ऋण  दिया  जाना  बिल्कुल  गलत  यदि  कोई  औद्योगिक  एकक  इस
 बे  किसी  विशेष  अवधि  के  दोराम  50  लाख  रुपये  का  ऋण  चाहता  है  तो  उसे  दो  वर्षों  के  बाद  ऋण
 दिया  जाता  यह  न  केवल  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  अपितु  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  में  भी  एक  बहुत
 बड़ी  समस्या  ऋण  के  जुटिपृर्ण  स्वरूप  के  कारण  ही  अधिकांश  उद्योग  रुग्ण  हो  गए  .  उन्हें  वित्तीय
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 विशेषकर  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  राष्ट्रीयक्ृत  बँकों  से  उनके  निर्धारित

 क्रम  के  अनुसार  वित्तीय  सहायता  नहीं  मिलती  जिसके  परिणामस्वरूप  वे  रुग्ण  हो  जाते  हैं  और  उसके

 फलस्वरूप  भारी  ब्याज  का  बोझा  नहीं  उठा  सकते  ।

 ये  कुछ  कमियां  हैं  जो  विशेषकर  पूर्वी  पश्चिम  असभ  और  उड़ीसा  में  भी

 बिभिन्‍न  औद्योगिक  एककों  को  रुणण  करने  के  लिए  जिम्मेदार  यदि  कोई  सर्वेक्षण  किया  जाए  तो

 आप  देखेंगे  कि  उड़ीसा  में  60  प्रतिशत  से  अधिक  गे  र-सरकारी  जिन्होंने  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  अथवा  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  स ेऋण  ले  रखा  बन्द  हो  गये  हैं  अथवा  शी  ध्र  ही  बन्द  होने  वाले

 उन  एककों  को  उनके  निर्धारित  कायक्रम  के  अनुसार  ऋण  नहीं  दिये  गये  ।  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  होने

 चाहिए  जिससे  कि  उन्हें  उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुसा  र  ऋण  उपलब्ध  किया  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 वित्त  मत्त्ालय  सें  राज्य  मन्त्री  जनादंम  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय

 सदस्यों  का  विधेयक  के  प्रति  उनके  सहयोग  और  समर्थन  के  लिए  आभारी  श्री  माधव  रेड्डी
 ओर  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  ही  ठोस  सुझाव  दिये  हैं  और  उनमें  से  कुछ  सुझाव  मेरे  ध्यान

 में

 माननीय  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  ने  पूछा  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  काय  को

 लीथजिंग  कारबार  में  वित्तपोषण  के  लिए  करने  की  बात  बड़ी  बृद्धिमतापूर्वंक  कही  है  तथा  उन्होंने  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  उद्योग  खोले  जाने  के  बारे  में  भी  कहा  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  इस  मुद्दे  को

 डठाया  भारतीय  बौद्योगिक  विकास  बैंक  से  लघु  उद्योगों  को  सहायता  दिये  जाने  का  भी  उल्लेख

 किया  गया

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उद्यमियों  को  दिए  जाने  वले  प्रशिक्षण  का  उल्लेब्व  श्री  माधव

 रेड्डी  और  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  भी  विशेष  लवु  उद्योग  विकास  निधि  का  उल्लेक्ष  किया  और

 उनका  ज्योरा  जामना  चाहा  ।  +

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  एक  प्रमुख  संस्थान  है  जिस  पर  कम्पनी  अधिनियश

 लागू  नहीं  होता  है  इसका  एक  प्रथक  अधिनियम  है  अर्थात  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  अधिनियन  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  का  कार  उद्योगों  का  संवर्धन  करना  ओर  देश  के  ओद्योगिक  विकास

 के  लिए  सहायता  देना  भी  है  यह  एक  शीर्ष  निकाय  इसका  कार्य  समन्वय  करना  गौर  पुनः

 पोषण  भी  करना  ।

 अब  मैं  पहले  मद  पर  आता  हूं  जिसे  माननीय  सदस्य  श्री  माधव  रेह्ठी  ने  उठाया  है  जो  पिछड़े

 क्षेत्रों  और  दी  गई  रियायतों  के  सम्बन्ध  में  इसे  श्री  रावत  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  उठाया

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  कार्यों  में  स ेएक  कार्य  पिछड़े  क्षेत्रा  का  विकास  करना  भी  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  से  अधिक  राशि  प्राप्त  द्वो  रद्दी  मैं  अभी
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 जनादंन  पुजारी

 आपको  प्रतिशतवार  राशि  के  बारे  में  जो  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  दी  गई  यह  51.9

 प्रतिणन  है  और  इन  क्षेत्रों  को  दी  गई  राशि  1788.1  करोड़  रुपये  ह ैजबकि  इसकी  तुलना  में  1983-84  3-84

 में  यह  राशि  1040.9  करोड़  रुपये  यहां  इन  उद्योगों  को  क्या  लाभ  मिलेंगे  यदि  वह  उद्योग  विद्वीन

 क्षेत्रों  में  उद्योग  ब्याज  की  दर  रियायती  है  अर्थात्‌  14  प्रतिशत  के  मुकाबले  12.5  प्रतिशत  ।

 इसके  अलावा  संस्थापकों  का  अंश:न  17.5  प्रतिशत  है  जबकि  अन्य  मामलों  में  यह  22.5  प्रतिशत

 ऋण  साम्य  पूंजी  अर्थात्‌  वापस  अदायगी  की  अवधि  ओर  प्रारम्भिक  मोहलत  अवधि  के

 सम्बन्ध  में  भी  उदार  दृष्टिकोण  अपनाया  जाता

 इस  योजना  की  एक  अन्य  विशेषता  यह  है  कि  परियोजना  के  विशेष  आधारभूत  ढांचे  के  लिए

 भी  12."  प्रतिशत  की  रियायती  दर  से  परियोजना  की  लागत  के  20  प्रतिशत  तक  के  लिए  सहायता

 दी  जाती  नि  णिअव'घ  के  दौरान  कोई  ब्याज  वसूल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 विशिष्ट  क्षेत्र  आधारघूत  ढांचा  सहायता  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  भी  दी  जाती

 यहां  भी  विशेषकर  उद्योग  विहोन  जिलों  में  व्यावहारिक  परियोजनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए

 बद्ध  तरीके  से  अध्ययन  किए  जा  रहे  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  हर्ष  होगा  कि  हमारा  एक

 कार्यक्रम  है  विकास  कार्यक्रमਂ  जिसके  अन्तगंत  उद्यमियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  भी  होने

 श्री  जनाउन  पुजारी  :  पिछले  वर्ष  लगभग  2220  प्रशिक्षणा्थियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  ।

 ही  बल्कि  सहायता  भी  दी  जा  रही  अब  तक  8000  से  अधिक  प्रशिक्षणाथियों  को

 प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  जब  कभी  भी  वह  व्यवहारिक  परियोजनाओं  के  लिए  कहते  हैं  भारतीय

 भद्योगिक  तिकास  बैंक  से  सहायता  दी  जाती  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  दि  हमें  देश  भर  में  सभी  राज्यों  को समान  वितरण  करना  वितरण

 किया  जाना  चाहिए  ।  क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  और  उद्योग

 विहीन  क्षेत्रों  का विकास  होता  चाहिए  और  इन  क्षेत्रों  में  आधा  रभूत  ढांचा  तैयार  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  कुछ  सदस्यों  का  यह  मत  है  कि  क्योंकि  यह  जनता  का  पैसा  है  हमें  बहुत  सावधानी  पूर्वक
 खर्च  करता  चाहिए  |  डागा  जी  का  विचार  है  कि  हम  पहाड़ों  में  बहुत  अधिक  धन  लगा  रहे

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  ।  पैसा  लगाने  से  रोजगार  बढ़ाने  में  सहायता

 श्री  जनाईन  पुजारी  :  उन्हें  राव  जी  से  शिकायत  हैं  कि  वह  अधिक  धन  की  मांग  कर  रहे  हैं

 और  इसलिए  बह  तक  कर  रहे  यहां  इमें  एक  बात  ध्यान  मे  रखनी  होगी  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  का विकास

 किया  जाना  है  ।  ध्यं  गविद्दीन  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगाए  जामे  इस  प्रयोजन  के  लिए  उद्योगपतियों

 को  भी  भागे  आना  जाहिए  ओर  इन  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगाने  आप  एक  उद्योगपति  या  कारोबारी
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 व्यक्ति  के  दृष्टिकोण  को  भली  भांति  समझ  सकते  जब  तक  यह  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यवहारिक  न

 जब  तक  उसे  कुछ  मुनाफा  होने  की  आशा  न  वह  वहां  पर  अपनी  परियोजना  आरम्भ  नहीं
 यहां  पर  भी  हमें  यह  ढात  अपने  ध्यान  में  रखनी  इसके  साथ  ही  हमें  उन्हें  प्रोत्साहन  देने

 होंगे  ताकि  वह  इन  स्थानों  पर  जाएं  ।  इसलिए  यह  प्रोत्साहन  भी  दिये  जाते  हैं  ।

 अब  आधारभूत  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  कहनी  लोग  कहते  हैं  कि  प्रामीण  '

 क्षेत्रों  मे ंआधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  लोग  कहते  हैं  कि  गांवों  या  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंभाधारभूद

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  जब  तक  कोई  वहां  जाकर  काम  आरम्भ  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि  तव

 तक  वहां  पर  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  बैंक  की  शाखाएं  खोलने  के  मामले  बेकों  में  काम

 करने  वाले  लोग  स्थानांतरणों  को  लेकर  विरोध  कर  रहे  जब  हम  कोई  शाखा  खोलते  तो  वह  कहते

 हैं  कि  वहां  पर  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  पुलिस  सुरक्षा  नहीं  परिवहन  की  अन्य  सुविधाएं
 नहों  हैं  |  यहां  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  पहले  आप  वहां  पर  बैंक  आरम्भ  करें  ।  यदि  कोई  भी  शुरूआत
 नहीं  करना  चाहता  तो  आधा  रभूत  सुविधाएं  किस  प्रकार  उपलब्ध  कराई  जाएंगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  शायद  वह  प्लाट  विकसित  करने  के  बारे  में  कह  रहे

 वह  महसूस  करते  हैं  कि सरकार  को  प्लाट  विकसित  करने  के  लिए  आगे  आना  यह
 यक  होगा  ।

 श्री  जमावन  पुजारी  :  यहां  यह  बात  नहीं  यह  बात  आम  तौर  पर  कही  जा  रही  यदि

 पुलिस  विभाग  वहां  पर  जाती  तो  वह  भी  आधारभूत  सुविधा  यदि  कोई  सड़क  बनाई  जाती

 तो  वह  भी  आधारभूत  सुविधा  उदाहरण  के  लिए  यदि  वहां  पर  कोई  हाई  स्कूल  खोला  जाता  तो

 वह  भी  आधारभूत  सुविधा  इसी  प्रकार  से  शुरूआत  की  जानी  इसलिए  यदि  सभी  कहते

 हैं  कि  हमारे  पास  सुविधा  नहीं  है  या  कोई  कहता  है  कि  वहां  पर  यह  सुविध्ग  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि

 पिछड़े  क्षेत्रों  को  कभी  भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  विकसित  किया  जा  मैं  राज्य  सरकारों  से  भी

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  को  ध्यान  में  रखें  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिये  राष्ट्रीय
 ग्रामोण  रोजगार  कार्य  क्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रमों  का  इस्तेमाल  कर  सकती

 हैं  तथा  कुछ  लोगों  की  इस  दलील  का  शमन  कर  सकती  हैं  कि  हमारे  पास  कोई  सुविधा  नहीं  इस

 प्रयोजन  के  लिए  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाऊंगा  कि  बकिग  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  तथा  अभ्य

 केन्द्र  केवल  मह्षानयरों  में  ही  आरम्भ  किए  जाते  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  करना  चाहते
 प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाने  के  लिए  कोई  तैयार  नहीं  कोई  भी  निधन  व्यक्ति  के  पास  जाने  को  तैयार

 उनकी  प्रशिक्षण  अवधि  में  ही  उन्हें  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानो  उन्हें  भावास

 तथा  अन्य  सुविधाएं  चाहिएं  ;  यदि  किसी  व्यक्ति  को  प्रशिक्षण  अवधि  के  दौरान  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराई  जाती  तो  भी  वह  शहरी  क्षेत्र  में  रहना  चाहता  वह  प्रशिक्षण  के  समय  भो  प्रामीण  क्षेत्रों  मैं

 नहीं  जाना  चाहता  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  वह  बाद  में  जाने  के  लिए  तैयार  होगा  या  इसीलिए  यह
 विरोध  हो  रहा  इसलिए  सरकार  का  विचार  यह  है  कि  इन  लोगों  का  प्रशिक्षण  प्रामीण  क्षेत्रों  में  ही

 होना  चाहिए  ।  उन्हें  भ्रारीण  क्षेत्रों  को कठिनाइयों  का  सामना  क  रमा  चाहिए
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 जनादंग  पुजारी  ]

 तब  वह  वहां  जाते  में  नहीं  इसके  लिए  कदम  उठाए  जाने

 हमारा  प्रयत्न  यही  होना  चाहिए  ।

 ]

 शो  बापू  लाल  मालवीय  :  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लड़कों  को
 क्यों  नहीं  लेते  ?  शहर  वालों  को  हो  गांव  क्‍यों  भेजते  हैं  ?  गांव  में  भी  बड़े  पढ़े-लिखे  लड़के  आप  शहूर
 के  लड़कों  को  लेते  हैं  वे  वहां  जाते  नहीं  हैं  आप  गांव  के  लड़कों  को  क्यों  नहीं  लेते  जो  वहीं  रह  सकते

 [  भमुषाव  ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जाना  रोजगार  दिया  जाना

 भरी  जनादन  पुजारी  :  गांवों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  बेरोजगारी  जहां  तक  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंकों  का  सम्बन्ध  हम  उन्हों  लोगों  को  रोजगार  दे  रहे  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  ओर  जिलों  में  रहते
 इस  प्रकार  से  यह  सब  किया  जा  रहा  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  विषय  की  प्रशंसा  करता

 हूँ  कि इस  पहलू  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाना

 अब  माननीय  सदस्य  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  के  बारे  में  उठाए  गए
 विषय  के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  से  सहमत  सच  उद्योगों  को  वर्ष
 1983-84  में  पुनवि्त  के  रूप  में  645.6  करोड़  रुपये  की  शाक्षि  दी  वर्ष  1984-85  में  इसे  बढ़ा
 कर  984  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  ।  645.3  करोड़  रुपबे  से  984  3  करोड़  रुपये  एक  वर्ष  थें  339

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संमय  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ।  क्या  यह  समय  से  दिया  जाता

 शी  जनादंन  पुजारी  :  हमारे  साथ  यही  एक  समस्या  इसके  लिए  हमें  ओर  सरकार  को

 इस  पर  निगरानी  रखनी  होगी  ।  यह  बताया  गया  है  कि  वह  स्वायत्ताशासी  निकाय  इसके  लिए  हम
 राजनीतिश  जिम्मेदार  हम  यहां  संसद  के  भीतर  और  उसके  बाहर  हस्तक्षेप  की  बात  करते  यकि
 लोग  किसी  सहायता  की  मांग  करते  हैं  तो  वह  तुरन्त  दी  जानी  मैं  इसे  समझ  सकता  किन्तु
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  यह  समय  से  दी  कठोर  कारंवाई  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  माधव  रेड्डी  ने  जो बात  कही  कि  विरोध  ओर  निकम्मेपन  के  कारण  कुछ  समस्या  हमें
 भआलस्य  दूर  करना  किन्तु  हम  राजनीतिशों  में

 से  या  कोई  अन्य  कह  सकता  है  कि  वहां
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 शांसन  है  और  इसका  अर्थ  राजनीतिक  हस्तक्षेप  लगाया  इसलिए  हम  कहते  हैं  कि  हम  उन्हें

 हाथ  नहीं  लगा  सकते  ।  हमें  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 इसके  साथ-साथ  इस  बात  पर  विचार  करना  संसद  का  काम  है  कि  क्‍या  मन्त्री  या  यह  सभी  लोग

 संसद  और  लोगों  के  प्रति  जवाबदेह  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  उन्हें  हाथ  नहीं  लगाया  जा  सकता

 और  हमें  इस  बारे  में  बात  नहीं  करनो  यदि  यही  होना  है  तो  हमें  इस  बारे  में  विचार  करना

 होगा  ।  हमें  क्या  करना  होगा  ?  सभी  जवाबदेह  होने  चाहिए  न  केवल  मन्त्री  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  जवाबदेह

 यह  संस्थाओं  के  प्रमुखों  का  कतंव्य  है  कि  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  धन  समय  पर  उपलब्ध

 मैं  आपको  एक  उदाहरण  एक  तकनीकी  व्यक्ति  जो  यह  सोचता  है  कि  वह  एक  उद्यम

 आरम्भ  कर  सकता  एक  परियोजना  नगाता  बहू  अपनी  कमाई  की  सारी  बचत  उसमें  लगा  देता

 यदि  एक  छोटी  गल्ती--इसे  गलती  भी  नद्दीं  कहा  जा सकता--नहीं  होती  तो  बह  उद्यम  आरम्भ  हो
 गया  तीन  वर्ष  लग  एक  दिन  वह  आया  और  कहने  श्रीमान  यदि  मुझे  कुछ  नहीं
 दिया  मया  तो  मुझे  आत्म-हत्या  करनी  होगी  ।  यदि  मैं  मर  भी  जाऊं  तो  किसी  को  एक  भी  पैसा  देने  को

 तैयार  नहीं  हूंਂ  ऐसी  स्थिति  में  मस्ती  क्‍या  करे  ?  यह  कहा  जाता  है  कि  हमें  नहीं  बोलना

 यवि  हम  कुछ  कहते  तो  यह  हस्तक्षेप  ऐसे  मामलों  में  हम  क्या  करें  ?  एक  या  वो  मामले

 हमारी  जानकारी  में  लाए  गए  माननीय  सदस्य  यह  मुद्दा  भी  उठा  रहे  यही  चर्चा  का  विषय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वास्तविक  मामलों  में  हमें  कोई  नहीं  हम  यहां  इसोलिए
 बेठे

 ओ  प्रताप  मामु  क्षमा  :  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  और  भारतीय  औद्योगिक
 ऋण  और  भिवेश  निगम  संसद  के  अधिनियर्मों  से  अधिशासित  होते  हम  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते

 भी  जनाइन  पुजारी  :  श्री  माधव  रेड्डी  ने  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  है  और  पूछा  है
 कि  जहां  तक  पूंजी  आधार  का  सम्बन्ध  है  बजट  में  क्या  व्यवस्था  की  गई  वह  इसे  बढ़ाने  जा  रहे

 मैं  उनकी  तथा  अन्य  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  बता  दूं  कि  1986-87  के  लिए  30  करोड़
 शपये  की  व्यवस्था  की  गई  यह  पर्याप्त  राशि  है  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  और  राशि  उपलब्ध  कराई
 जाएगी  ।

 श्री  माधव  रेड्डी  द्वारा  अन्य  मुद्दा  उठाया  गया  कि  उद्योग  मंत्रालय  और  भारतीय
 बिक  विकास  थैंक  के  थ्रीच  कोई  समन्वय  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  तकनीकी  विकास  महा
 निदेशालय  जी०  ट्री०  को  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  माननीय  सदस्य
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 जतादंन  पजारी  ]

 की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उद्योग  मन्त्रालय  और  डो०  जी०  टी०  डी०  दोनों

 को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बोडं  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  माननीय  सदस्य  द्वारा  एक  «

 बात  यह  उठाई  गई  है  कि  वे  बहुत  ब्यस्त  वे  इस  ओरਂ  ध्यान  नहीं  दे  रहे  कार्य-व्यवस्था

 बहु  एक  चूक  अथवा  कमी  है  जिसे  हमें  दूर  करना  इसके  बारे  में  मैं  उद्योग  मन्त्री  को  लिखूंगा  और

 थी  रैट्टी  हारा  उठाए  गए  मुद्दे  की
 ओर  उनका  ध्यान  दिलाऊंगा  |

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उद्योग  में  इस  प्रकार  का  सुझाव  प्राप्त  व्यक्तियों को  भी  निदेशक  के

 हप  यें  मनोनीत  किया  जाना  चाहिए  |

 ओ  जमादंत  पुजारी  :  मैं  इस  बात  को  ध्यान  में  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो एक  और

 भुहा  उठाया  गया  है  वह  मशीन  आदि  किराये
 पर

 लेने  की  बुद्धिमत्ता  के  बारे  में  जब  तक  उन्हें

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  पात्र  बताकर  संयत्र  और  मशीनें  आदि

 किराए  पर  लेने  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  इससे  सहा:ता  नहीं  मिलेगी  ।  सभी  उद्यमी

 एकदम  से  संयंत्र  और  मशीनें  नहीं  खरीद  सकते  उन्हें  इसके  लिए  समर्थ  बताने  के  लिए  उनकी

 यहा  करने  के  परियोजना  की  लागत  कम  करने  की  दृष्टि  से  ही  यह  उपबंध  किया  गया  हमें

 देखना  है  कि  इसका  कया  प्रभाव  होता  यह  केवल  चुनीदा  मामलों  में  किया  हम  यह  नहीं

 कहते  कि  हम  यह  सिर्दांत  सभी  माप्रलें  में  लागू  कर  रहे

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण के  बारे  में  क्‍या  प्रस्ताव  है  ।

 थी  जनाइंन  पुजारी  :  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  भी  इसके  पक्ष  में  जहां  तक  बैंकिग  क्षेत्र  का
 सम्बंद  किसी  निश्चित  सीमा  तक  हम  खाद्य  और  कपड़े  के  लिए  धन  दे  सके  अब  हमें  मकानों  #
 लिर्माण  और  मकान  उपलब्ध  कराने  को  ओर  ध्यान  देना  होगा  |  इसलिए  इस  प्रयोजन  के  लिए  भी
 जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  बे  किंग  क्षेत्र  से  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  और  अधिक  धन  दिया  जा  सकता

 इस  बजट  में  हमने  मकानों  के  निर्माण
 क ेलिए  अधिक  धन  रखा  सरकार  का  ऐधा  विचार

 इसके  साथ-साथ  हम  मकानों  के  भिर्माण  ओर  बेकिंग  क्षेत्र  क ेलिए  एक  योजना  संसद  में  रखेंगे  ।

 माननोय  सदस्य  श्री  माधव  रेड्डी  ने  जो  अन्य  प्रश्न  उठाया  वह  लघु  उद्योग  विकास  कोष

 बनाए  जाने  के  बारे  में  इसे  केवल  लघु  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  देने
 के  लिए  बनाया  गया  है

 ताकि  उनकी  सभी  वित्तीय  आवश्यकसाएं  पूरी  हो  जंसाकि  आप  जानते  भारतीय  औद्योगिक

 पुनर्भिर्माण  बैंक  का  काम  बड़े  उद्योगों  की  रुग्गता  की  ओर  ध्यान  देना  उसने  यह  काम  करना  शुरू
 कर  दिया  है|  जहां  तक  लघु  उद्योगों  का  सम्बन्ध  हम  देख  रहे  हैं  कि  वहां  यह  कहां  तक  कारगर  रहता

 हमें  यह  भी  देखना  है  कि  इस  नये  विकास  कोष  से  लघु  उद्योगों  को  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ।

 यह  काम  भी  किया  जा  रहा  है  ओर  इसके  बारे  में  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  पूण्ण  ब्योरा  बाद  में

 दिया
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 ओ  प्रताप  सानु  शर्मा  :  क्या  इसमें  पुनः  संशोधन  करने  को  जरूरत

 भरी  जनादंग  पुजारी  :  इस  विधेयक  में  उन्होंने  एक  विशेष  कोष  का  उल्लेख  किया

 भरी  प्रताप  मानु  उसका  उल्लेख  सामान्य  बजट  में  किया  गया  क्‍या  इस  विधेयक

 में  कुछ  संशोधन  करने  की  जरूरत  होगी  या  नहीं  ?

 ओ  जनादंग  पुजारी  :  इसमें  यदि  आपको  संशोधन  से  डर  लगता  तो  हम  संशोधन
 नहीं  करेंगे  ।

 ह

 भी  प्रताप  भानु  धरर्मा  :  यदि  आवश्यक  तो  हमें  उसमें  संशोधन  करना  चाहिए  ।

 श्री  जनाईंन  पुजारी  :  मैं  उसके  बारे  में  भी  कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  अन्त  में  हमारे
 वाद-विवाद  में  कुछ  जान  डाली  वे  कुछ  सजीवता  से  आह  ।  उन्होंने  कुछ  मुद्दे  भी  रखे  और  कहा  कि

 कुछ  उद्योग  रुग्ण  1979  में  ररिजव  बैंक  ने  एक  अध्ययत  किया  उस  अध्ययन  के  अनुसार  52

 प्रतिशत  मामलों  में  इस  रुणणता  के  कारण  धन  का  अन्यत्र  बिजलो  को  कश्चे

 माल  की  तथा  श्रमिक  समस्या  आदि  इस  अध्ययन  में  इसके  कारण  बताये  गए  यह
 सच  है  कि  सभी  क्षेत्रों  के  प्रबन्धकों  को  इस  पहलू  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  भोर  यह  देखना  चाहिए
 कि  हम  इस  सम्बन्ध  में  कैसे  सुधार  कर  सकते  हैं  और  जहां  कहीं  भी  धन  की  जरूरत  होगी  ।  हमें  उनके

 लिए  भी  धन  देना

 श्री  के०  एस०  राव  द्वारा  एक  और  प्रश्न  पूछा  गया  ओर  उन्होंने  खण्ड  7  के  अन्तर्गत  उप-खन्‍्ह

 का  उल्लेख  किया  है  अर्थात्‌  --

 औद्योगिक  समुत्यान  में  विनिधान  के  प्रयोजनों  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  उधार

 ओऔर  अग्रिम  घन  अनुदत्त  करना  ।

 यह  आरम्भिक  पूंजी  आप  जानते  ही  हैं  कि  यह  क्‍या  है--सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  है

 धाकि  ऐसे  संस्थापक  जिनके  पास  अपने  पर्याप्त  संसाधन  नहीं  हैं***

 झी  के०  एस०  राव  :  कोई  भी  व्यक्ति  ऋण  ले  सकता

 श्री  जनादंग  पुजारी  :  मैं  बहुत  स्पष्ट  शब्दों  में  कह  रहा  कोई  भी  व्यक्ति  जिसके  पास

 संस्थापक  के  रूप  में  अंशदान  करने  के  लिए  अपने  साधन  नहों  ऋण  ले  सकता  यह  ऐसा  प्रावधान

 है  जिससे  वह  ऋण  लेने  में  समर्थ  होता  कुछ  लोगों  के  पास  उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रारम्भिक

 पूंजी  नहीं  होती  इस  प्रयोजन  के  लिए  यह  उपबंध  किया  गया

 प्रो०  एस०  ली०  इसका  दुर्पयोग  किया  जा  सकता  है  ।
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 िनीननननी तन a न  तन  ततीय७ीतीत-थती  3  +-कन--क3ल«>-कनननन

 भ्रो  के०  एस०  राव  :  इसका  दुरुपयोग  किया

 श्री  जनाइन  पुजारी  :  हम  देखेंगे  कि  कोई  हसका  दुरुपयोग  नहीं  करेगा  ।

 कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  ओर  प्रश्न  उठाये  बेंकिय  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 नीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  कुछ  धनराशि  सीमांत  किसानों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अन्य  गरीब  लोगों  को

 दी  जानी  चाहिए  और  वे  यह  जानना  चाहते  थे  कि  हम  उनके  लिए  क्‍या  करने  जा  रहे  हैं  तथा  हम  केवल

 बड़े  उद्योगों  की  ओर  ही  क्यों  ध्यान  दे  रहे
 ह

 बैंकिंग  क्षेत्र  सी मांत  छोटे  और  कुटीर  उद्योगों  को  ऋण  दे

 रहा  है  तथा  5000/  रुपए  तक  के  लिए  बैंकों  द्वारा  कोई  प्रतिभूति  अथवा  जमानत  नहीं  मांगी  जाती
 पाथ  ही  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसानों  क ेलिए  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  भी  इसके  लिए  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सहकारी  बैंकों  से  3,101  करोड़  रुपए  की  राशि  ली  गई  लगभग

 एक  करोड़  चौंसठ  लाख  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  है  ।  कुछ  और  भी  योजनाएं  हैं  जिनके  माध्यम

 से  हम  इस  क्षेत्र  को  सहायता  देते  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  कई  अन्य  योजनाएं  इन  योजनाओं  से

 भी  इस  क्षेत्र  को  धन  प्राप्त  हो  रहा  हम  इन  लोगों  की  देखभाल  के  लिए  क्‍या  काम  कर  रहे
 यदि  आप  इन  सभी  कार्यक्रमों  -

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्य  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  और  अन्य  कार्यक्रमों  की  ओर  तो आप  पाएंगे  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ऊर्जा  क्षेत्र

 के  लिए  आबंटित  धनराशि  और  वह  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  के  अधिक  घन  का  आवंटन  किया  गया  है
 ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  यहां  कोई  भी  व्यक्ति  यह  नहीं  कह  सकता  है  कि  सरकार  ने

 किसानों  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  कल  मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  यहां  लोक  सभा  में  किया

 था  और  मैंने  उन  सभी  प्रकार  की  राज  सहायताओं  का  ब्यौरा  दिया  जो  हम  इस  देश  के

 अःम  आदमी  को  और  मध्यम  दर्जे  के  लोगों  को  तथा  प्रेरा  को  भी  देते  हैं  ।

 मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  सभी  क्षेत्रों  क ेलिए  किसी  न  किसी  तरह  की  राज  सहायता  दी  जा

 रही  है  तथा  कुल  5,349.96  करोड़  रुपए  की  राज  सहायता  दी  जा  रहो  यह  वह  राशि  है  जो

 राज-सहायता  के  रुप  में  उन  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  दी  जा  रही  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया

 इस  क्षेत्र  की ओर  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  एक  बार  फिर  घन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  का  पूरा
 समधेन  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  1964  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  आरम्भ  करेंगे  |  खण्ड  2,  श्री

 बाला  साहेब  विले  पाटिल  यहां  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 छण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  शोर  3  विधेयक  में  जोड़  दिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  4,  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  यह

 छण्ड  4  से  6  विधेयक  का  अंग  बनेंਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ना  ।

 खण्ड  4  से  6  विधेयक  में  जोड़  दिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  7,  श्री  विखे  पाटिल  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  7  से  11  विधेयक  का  अंग  बनेंਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  7  से  11  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 हण्ड  ।

 हांशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति

 “]985”  के  स्थान  पर  “1986”  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (1)

 जनार्दत

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 छण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ
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 प्रस्ताव  स्वोक्त  हुआ  ।  रा

 ।

 खर्ड  1,  सांझोषित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सूत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  पंक्ति

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए

 श्री  जनाइन  पुजारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्थीकृत  टुशा  |

 झधितियम  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विया  गया

 विधेषक  का  ताम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रुप  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 6.04  भ०  प०

 तत्पश्चात  लोक  समा  19  1986/28  1907  के  ग्यारह  बजे
 म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित

 मुद्रक  :  विन्ध्यवासिनी  पै
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